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 लोक  सभा  ग्यारह  बजे  समवेत  हुई

 The  Lok  Sabha  met  at  Eleven  of  the  Clock

 अध्यक्ष महोदय  पीठासीन  हुए

 |  Mr.  SPEAKER  in  the  Chair  |

 प्रो  के  मौखिक उत्तर

 ORAL  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 शी  एस०  एम०  बनर्जी  :  पैने  एक  प्रस्ताव  भेजा  था  .  .  .

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 में  इसकी  अनुमति  नहीं  दूंगा  ।  यह  रोजमर्रा  की  बात  हो  गई  मैं

 आपको  इसे  पेश  करने  की  अनुमति  नहीं  दूंगा  और  न  ही  यह  रिको  में  ांएगा  ।

 Setting  up  of  Television  News  Department

 *648.  Shri  Lalji  Bhai  :  Will  the  Minister  of  Information  and  Broadcasting  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  it  has  been  decided  to  set  up  a  News  Departmentਂ  at  each  Televi-
 sion  Centre  with  a  view  to  improve  news  telecast;

 (6)  whether  some  officers  have  recently  returned  after  receiving  training  from  B.B.C.
 London  in  this  regard;  and

 (c)  if  so,  the  names  of  Television  Centres  where  the  News  Department’  will
 be  set  up  and  the  time  by  which  it  is  likely  to  start  functioning  there  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Information  and  Broadcasting  (Shri  Dharam
 Vir  Sinha)  :  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  Yes,  Sir.

 (c)  The  proposals  for  setting  up  News  &  Current  Affairs  Departmentਂ  at  the  existing
 TV  Stations  viz.  Delhi,  Bombay,  Srinagar  and  Amritsar  have  been  framed  and  are  undergoing
 financial  scrutiny.  The  new  set-up  will  come  into  existence  after  financial  clearance.

 Shri  Lalji  Bhai  :  Mr.  Speaker,  may  I  know  whether  TV  News,  Departments  will  be  set  up
 at  Calcutta  and  Madras  ?  Whether  Government  have  such  a  proposal  and  if  so,  whether  this
 is  being  considered  ?  In  case  news  departments  are  set  up  at  these  places  how  many  persons  will
 be  employed  there  and  on  what  posts  ?
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 Mr.  Speaker  :  The  question  you  are  asking  has  no  bearing  with  the  original  question.  It  is

 a  different  one,

 Shri  Lalji  Bhai  :  I  want  to  know  the  post-wise  number  of  persons  to  be  employed  in  these
 four  TV  news  departments.

 Mr.  Speaker  :  I  could  not  follow  still.  If  you  have  followed  him  please  tell  us.

 श्री  एस०  एम०  बीजों  :  वह  जानना  चाहते  है  कि  इस  एजेंसी  में  कितने  व्यक्ति  नियुक्त

 किये  जायेंगे  ।

 Mr.  Speaker  :  He  should  be
 thankful

 for  your  help.  But  the  information  he  is  seeking  has
 no  relevance  with  the  question.

 Shri  Lalji  Bhai:  I  want  to  know  the  percentage  reservation  for  Scheduled  Caste  and  Scheduled
 Tribe  people  in  these  TV  News  Departments  and  the  post-wise  number  of  employees  to  be

 appointed  in  these  departments  ?

 Mr.  Speaker  :  I  do  not  want  you  to  repeat  the  question.  The  information  you  are  asking  is
 not  available  in  the  question.  The  Ministers  have  to  come  prepared  for  your  questions.  But

 whatever  information  you  seek  it  should  be  relevant  to  the  main  question.

 Shri  Lalji  Bhai  :  The  Hon.  Minster  has  said  that  it  has  been  decided  to  set  up  separate  news

 departments  at  four  TV  Centres.  I  want  to  know  the  post-wise  number  of  persons  to  be  employed
 there.

 Shri  Dharam  Bir  Sinha  :  I  have  already  stated  that  this  is  being  considered,  its  financial

 aspect  is  being  examined.  The  decision  with  regard  :to  appointments  willbe  taken  only  after  a
 final  decision  in  regard  to  setting  up  of  the  departments  has  been  taken.

 Shri  Lalji  Bhai  :  Whether  some  officials  are  proposed  to  be  deputed  abroad  for  receiving  train-

 ing  in  TV  News  education,  and  if  so,  when  and  how  many  and  the  countries  to  which  they  will
 be  sent  ?  What  sort  of  special  facilities  will  be  available  to  the  officers  who  are  proposed  to  be

 appointed  at  these  news  departments.

 Shri  Dharam  Bir  Sinha  :  The  Officials  will  be  sent  abroad  for  training  as  and  when  it  is
 considered  necessary.}

 Shri  Lalji  Bhai  :  Mr.  Speaker,  my  question  has  not  been  answered.  What  will  be  the  percen-
 tage  of  Scheduled  Castes  gand  Scheduled  Tribes  in  the  appointments  to  be  made  in  these  news

 departments  ?

 Mr.  Speaker  :  Let  the  departments  be  set  up  first.

 Shri  Lalji  Bhai  :  They  have  already  been  set  up.

 अध्यक्ष  महोदय  :  ग्रा पका  प्रश्न है  :

 तो  किन-किन  टेलीविजन  केन्द्रों  में  टेलीविजन  समाचार  विभाग  स्थापित  किये

 जायेंगे  कौर  वे  वहां  कब  तक  कार्य  करना  आरम्भ  कर  देंगे  प

 The  information  you  are  asking  is  not  covered  by  this  question.

 Shri  Bhaura  :  The  object  of  setting  up  of  Amritsar  Television  Station  was  to  counter-
 act  the  propaganda  being  launched  by  Lahore  Radio  Station.  Whether  Government  propose
 to  set  up  separate  news  agency  section  for  Panjab  where  news  might  be  collected  and  which  should
 be  located  at  Amritsar  or  at  any  other;suitable  place  in  Panjab  ?

 The  Minister  of  Information  and  Broadcasting  (Shri  I.  K.  Gujaral)  :  At  first,  would  like  to
 make  it  clear  that  the  Amritsar  V.  Station  was  not  set  up  to  counteract  the  propoganda  made  by
 Lahore.  This  has  been  opened  for  the  people  and  for  the  people  of  Panjab.  As  for  the  news  col-
 lection  system,  it  shall  be  considered  after  the  Jullunder  Studio  has  been  completed.  For  the
 time  being  news  bulletin  is  being  telecast  from  Amritsar.
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 श्री  इन्द्र  जीत  गुप्त
 :  गया  मंत्री  जी  के  ध्यान  में  यह  बात  लाई  गई  है  कि  समाचार  प्रसारित

 करने  वालों  में  इस  बात  के  लिए  संतोष  है  कि  उनके  कर्तव्य  श्र  जिम्मेदारियां  गुण-दोषों

 के  arene  पर  निश्चित  नहीं  की  गई  हैं  तौर  उन्हें  मनमाने  ढंग  से  निश्चित  किया  गया

 यदि  तो  क्या  कोई  स्वतंत्र  मूल्यांकन  समिति  नियुक्त  करने  का  विचार  है  जो  इस  संबंध
 ha
 में  उपचारात्मक उपायों  का  सुझाव  दे  ।

 श्री  इन्द्र  कुमार  गुजराल :
 टेलीविजन  स्टेशन  में  किसी  प्रकार  के  संतोष  व्याप्त  होने

 की  मुझे  कोई  जानकारी  नहीं  यह  बात  मेरे  ध्यान  में  नहीं  लाई  गई  किस  व्यक्ति  को

 कौन  सा  दायित्व  सौंपा  जाए  यह  देखना  स्टेशन  निदेशक  की  जिम्मेदारी  जहां  तक  ari

 क्रमों  के  मूल्यांकन  का  संबंध  है  यह  काम  समय-समय  पर  किया  जाता  है  ताकि  समग्र
 रूप

 से

 कुशलता  लाई  जा  सके  कौर  इस  कार्य  में  बाहर  के  व्यक्तियों  को  भी  शामिल  किया  जाता

 फिर  भी  जो  कुछ  मेरे  प्रिय  मित्र  ने  कहा  है  मैं  उस  पर  विचार  करने  को  तैयार

 महाराष्ट्र  में  बलाक  मुख्यालयों  में  सार्वजनिक  टेली  फोन  लगाया
 जाना

 *649.  श्री  अर्जुन  श्रीपत  कस्तूरे
 :

 कया  संचार  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सावंतिका  टेलीफोन लगाने  के  लिए  ब्लाक  मुख्यालयों  को
 स्टेशन

 घोषित  किए  जाने  के  डाक  तथा  तार  विभाग  ने  महाराष्ट्र  में  ब्लाक  मुख्यालयों  में

 जनिक  टेलीफोन  लगाने  के  कार्य  को  कोई  प्राथमिकता  दी  है

 यदि  तो  महाराष्ट्र  के  उन  ब्लाक  मुख्यालयों  के  नाम  क्या  जिनमें  ast

 तक  सार्वजनिक  geal  की  व्यवस्था  नहीं  की  गई  कौर

 ब्लाक  मुख्यालयों  में  सार्वजनिक  टेलीफोन ों  की  व्यवस्था
 न

 किए
 जाने

 के  क्या  कारण

 है  तर  उसकी  व्यवस्था कब  तक  कर  दी  जाएगी ?

 संचार  मंत्रालय  में  उपमंत्री  जगन्नाथ  पहाड़िया )  पी०  सी ०  प्रो ०  की  व्यवस्था

 करने  के  लिए  पांचवीं  पंच  वर्षीय  योजना  के  नीति  निर्देशक  कार्यक्रम  में  प्रशासनिक  महत्व  फके

 उपयकत  स्थानों  में  खंड  मख्यालयों  को  शामिल  किया  गया  इन  स्थानों  में  घाटा  उठाकर

 भी  पी०  सी०  को  खोले  सकते  बशर्तें  fe  श्रनमानित  wa  वार्षिक  श्रावस्ती

 व्यय  की  कम-सेलम  25%  हो  ।  पिछड़े  और  पहाड़ी  इलाकों  के  मामले  में  न्यूनतम  अनुमानित

 भराय  15%  कौर  10%  होनी  चाहिए

 महाराष्ट्र  या  दूसरे  राज्यों  में  एसे  स्थानों  पर  पी०  सी०  को  खोलने  के  लिए  कोई

 ।  पारस्परिक  प्राथमिकता नहीं  दी  गई

 महाराष्ट्र में  220  खंड  मुख्यालयों में  से  बुलाना  जिले  का  संग्रामपुर ही  एक

 ऐसा  खंड  मुख्यालय  है  जहां  भ्र भी  तक  पी०  सी०  alo  की  व्यवस्था  नहीं  हुई

 संग्रामपुर  में  पी०  सी०  को  की  व्यवस्था  इसलिए  नहीं  की  जा  सकी  कि  इस

 प्रस्ताव  में  घाट  की  निर्धारित  सीमा  जो  कि  वार्षिक  भ्रांति  व्यय  का  85  प्रतिशत  afer  घाटा

 रहा

 यता  चला  हैं

 कि

 ग्राम  पंचायत  बादा  मरा

 करन  के  लिए  राजी  है  और  उसने  कुछ

 भुगतान  भी  कर  दिया  है
 ।

 काम  शुरू  करने  से  पहले  गारंटी  बांड  भरवाने  के

 लिए  दूसरी  श्रौपचारिकताएं  पूरी  की  जा  रही
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 qo  एस०  कस्तूरे  :  बुलडाना  जिले  के  संग्रामपुर  नं  सावर ~
 में  विभाग  कितना  समय  लेगा  ?

 श्री  जगन्नाथ  पहाड़िया  :  भ्रौपचारिकताएं  पुरी  होते  ही  यह  केन्द्र  खोल  दिया  जाएगा

 श्री ए०  एस०  स्तर  महाराष्ट्र  के  बुलडाना  जिले  में  सार्वजनिक  टेलीफोन  केन्द्र

 ठीक  से  कायें  नहीं  कर  रहा

 श्री  जगन्नाथ  पहाड़िया  :  हमें  wae  टेलीफोन  केन्द्रों  के  बारे  में  शिकायतें  मिलती  हैं
 ।

 अगर  श्राप  कोई  विशिष्ट  शिकायत  मेरे  ध्यान  में  लाएं  तो  मैं  उसकी  जांच  करूंगा  ।

 Shri  Bhagirath  Bhanwar  :  The  Hon.  Minister  has  in  his  reply  said  that  they  are  going  to  set  up
 PCOs  at  the  block  headquarters  during  Fifth  Plan  period  after,  the  formalities  have  been  complet-
 ed.  May  I  know  whether  this  scheme  is  only  for  Maharashtra  or  it  will  cover  each  block  head-

 quarter  of  the  country  ?

 Shri  Jagannath  Pahadia  :  This  is  not  the  question  of  Maharashtra  only.  Government  takes

 decision  for  the  entire  country.  These  PCOs  will  be  set  up  in  all  parts  of  the  country.

 गंज रात चक  में  परमाणु  बिजली  घर

 *650.  श्री  अरबिंद  एम०  पटेल
 :

 क्या  परमाणु  ऊर्जा  मंत्नी  यह  बताने  की  कृपा  करने

 क्या  सरकार  का  विचार  गुजरात  राज्य  में  बिजली  की  कमी  की  स्थिति  में  सुधार

 करने  के  लिए  राज्य  में  एक  परमाणु  बिजली  घर  स्थापित  करने  का
 झर

 यदि  तो  तत्संबंधी  मुख्य  बातें  कया

 ऊर्ना  मंत्री  कृष्ण  चन्द्र  :  तथा  पश्चिमी  क्षेत्र  गुजरात  राज्य

 भी  शामिल  में  परमाणु  बिजली  घर  की  स्थापना  के  बारे  में  स्थल  चयन  समिति  की  अंतिम

 सिफारिशों  पर  सरकार  विचार  कर  रही

 Shri  Arvind  M.  Patel  :  Mr.  Speaker,  Sir,  whether  the  recommendations  of  the  Committee
 include  a  site  in  Bhavnagar  district  in  Maharashtra  for  setting  up  a  atomicਂ  power  station  ?

 Shri  K.  C.  Pant  :  Many  sites  have  been  investigated  by  this  Committee  and  some  of  them  have
 been  investigated  in  details.  These  sites  include  Mahua,  Balana  and  Kakarapara,

 Shri  Arvind  M.  Patel  १  How  much  time  this  Committee  is  likely  to  take  in  submitting  its
 report  to  Government  ?  Whether  Government  have  fixed  any  time  schedule  for  this  ?

 Shri  K,  | ि  Pant  ;  The  Recommendation  Committee  has  already  submitted  its  report  to
 Government,  It  is  under  consideration.

 sit  पी०  जी०  मावलंकर  : जेसा कि  मंत्री  जी  अच्छी  प्रकार  जानते  सारे  देश में

 ऊर्जा  संकट  व्याप्त  जिसमें  गुजरात  भी  शामिल  है  ।  गुजरात  में  बिजली  या  तो  पारम्परिक

 तापीय  बिजली
 घर  परमाणु  ऊर्जा  से

 या  जल  से
 तैयार  की  जा

 सकती  जल-विद्यत्‌  नर्मद

 परियोजना  से  संबद्ध  यह  परियोजना  पिछले  कई  वर्षों  से  तैयार  नहीं  हो  पा  रही  है  ताप

 से  बिजली  पैदा  करना  कठिन  है  क्योंकि  मध्य  प्रदेश  जैसे  दूरस्थ  स्थान  से  इसके  लिए  कोयला
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 लाना  पड़ेगा  ।  परमाणु  ऊर्जा  भ्र नि वाय  हो  जाती  है
 ।

 क्या  सरकार  प्रतिवेदन  पर  प्राथमिकता

 से  बिचार  कर  रही  1972  में  परमाणु  ऊर्जा  विभाग  के  विशेष  सचिव  ने  एक  पत्र
 के

 उत्तर

 में  बताया  था  कि  एक  स्थल  चयन  समिति  बनाई  जा  रही  है  तथा  शीघ्र  ही  निर्णय
 लिया

 जाएगा  |  इस  बात  को  तीन  वर्ष  हो  गए  हैं  ।  क्या  सरकार  सौराष्ट्र  क्षेत्र  में  परमाणु
 बिजलीघर

 की  स्थापना  पर  बिचार  करेगी
 ?

 श्री  कृष्ण  चन्द्र  पन्त  :  यदि  मैं  इस  समय  किसी  क्षेत्र  को  तरजीह  देने  की  बात  करता  हूं
 तो  इससे  प्रतिवेदन  पर  निष्पक्ष  विचार  करने  की  प्रक्रिया  प्रभावित  होगी  ।  में  यही  कह

 सकता  हूं  कि  ga  प्रतिवेदन  पर  यथाशीघ्र  विचार  करेंगे  शौर  उस  पर  निर्णय  लेंगे
 ।

 कुछ  माननीय  सदस्य  :  खड़

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  संजीवी  राव  ।

 श्री  एम०  एस०  संजीवी  राव  :  आ्रान्ध्  प्रदेश  में  परमाणु  बिजलीघर  स्थापित  करने
 के

 बारे

 में  कया  कार्यवाही की  गई  है  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  मुझे  खद  है  ।  भ्रापने  मेरी  स्थिति  खराब  कर  दी

 केरल  के  अल्पसंख्यकों का  मलयालम  भाषा  सोखना

 *651.
 श्री  के०

 मानना
 :  कपा  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि

 क्या  केरल  राज्य  ने  इस  ara  के  mee  जारी  किए  थे  कि  राज्य  में  भाषायी

 अल्पसंख्यकों  के  लिए  यदि  वे  सरकारी  कर्मचारी  मलयालम  भाषा  सीखना  afar  होगा

 क्या  कन्नड़  भाषी  लोगों  ने  उक्त  men  का  विरोध  किया  है

 यदि  तो  इस  पर  केन्द्रीय  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है
 ?

 गह  मंत्री st  के०  ब्रह्मानन्द रेड्डी  केरल  सरकार  ने  केरल  राज्य  तथा  शभ्रधीनस्थ

 सेवा  नियम  1958

 का  संशोधन  करते  हुए

 31  1974

 को  आदेश  पारित  केए  qT I संशोधन  के  च्  भाषायी  अल्पसंख्यकों  के  व्यक्ति  जो  मलयालम  को  छोड़कर  किसी

 भाषा  में  भर्ती  परीक्षा  देते  हैं  nye  किसी  सेवा  में  नियुक्त  किए  जातें  हैं  उतकों  नियुक्ति  की

 तिथि  से  4  वर्ष  की  अधिकतम  safe  के  अन्दर  मलयालम  में  भाषा  परीक्षा  पास  करनी  होगी  |

 )  कथित  आदेशों  के  विरुद्ध  तथा  उनको  वापस  लेने  के  लिए  करते  हुए

 कन्नड  भाषी  व्यक्तियों  की  भ्रांत  से  भ्र भ्या वेदन  प्राप्त  हुए  हैं  ।

 राज्य  के  प्राधिकारियों  ने  भागे  बताया  है  कि  वे  व्यवहारिक  समाधान  ढूंढने  की

 दृष्टि  से  नियमों  के  कार्यान्वयन में  वास्तविक  कठिनाइयों  पर  बातचीत  करने  के  लिए  तैयार

 हैँ  ।

 श्री  के०  सालना  क्या  राज्य  की  भाषा  सीखने  संबंधी  mee  सीमावर्ती

 क्षेत्रों  में  रहने  वाले  भाषायी  अ्रल्पसंख्यकों  के  साथ  न्याय  नहीं  है  झ्र
 झगर

 है
 तो  सरकार

 की  इस  संबंध  में  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?
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 श्री  के०  ब्रह्मानन्द  रेड्डी  इससे  संवैधानिक  या  wa  अ्रधिकारों  ar  भाषायी

 संख्यकों को  दिए  गए  अधिकार  प्रभावित  नहीं  होते  ।  नियमों  का  यह  संशोधन  उसी  सरकार

 के  पिछले  weer के  अनुसरण में  किया  गया  है  जो  1966  में  पास  किया  गया  थी  ।

 इससे  भाषायी  अल्पसंख्यकों  को  दिए  गए  संरक्षणों  का  उल्लंघन  भी  नहीं  होता  ae  मुख्य

 मंत्रियों  के  1961
 के  सम्मेलन  में  की  गई  सिफारिशों  के  अनुसार  जैसा  कि  केरल  सरकार

 ने  कद्दू  हैं
 कि

 यदि  कोई  वास्तविक  कठिनाई  अनुभव  की  गई  तो  वह  उनसे  बातचीत  करने  को

 तैयार  है  तथा  उन  कठिनाइयों  को  दूर  किया  जाएगा

 श्री  के०  मिलता  :  भाषायी  अल्पसंख्यकों  को  राज्य  की  सीखने  के  लिए  बाध्य

 करने  संबंधी
 शिकायत  अनेक  राज्यों  ने  की  सरकार  की  इस  संबंध  में

 नीति
 क्या

 श्री  के ०  ब्रह्मानन्द  शेट्टी  :  जैसा  कि  मैंने  अभी  भ्र भी  कहा  है  इस  विषय  पर  मुख्य  मंत्रियों

 n
 ह

 1961
 के  सम्मेलन  में  विचार  विमर्श  हुमा  ati  उसके  बाद  कुछ  सिफारिशें  की  गई

 mat  राज्य  अनुभव  करते  हैं  कि  राज्य  का  शासन  कुशलतापूर्वक  चलाने  हेतु  अधिकारियों  को

 क्षेत्रीय  भाषा  का  ज्ञान  होना  चाहिए  जो  भ्रमणकारी  नियत  किए  जाते  हैं  वे  यदि  यथासमय

 क्षेत्री  भाषा  का  कुछ  ज्ञान  ait  करनें  तो  अच्छा  ही

 श्री  राम  गोपाल  रेड्डी  ये  भाषायी  प्रत्पसख्यफ  राज्यों  में  भी  बिखरे  हुए  हैं  ।
 कया  सरकार  को  भाषायी  अल्पसंख्यकों  की  ओर  से  इस  संबंध  में  कोई  विरोध-पत्न  मिला  है

 श्री  के०  ब्रह्मानन्द  रेड्डी  :
 भाषा यो  श्रत्पसंख्यक  हर  राज्य  में  हैं  झोर  यदि  उन्हें  कोई

 ई  होती  है  तो  weer  होगा  कि  वे  उसे  राज्य  सरकार  के  ध्यान  में  ले

 शी  धासनकर  राज्य  की  भाषा  सीखने  से  भाषायी  अल्पसंख्यकों  को  मदद  मिलेगी  aix

 यह  उनके  लिए  जरूरी भी  है  ।  किन्तु  भाषायी  अल्पसंख्यकों  संबंधी  प्रयोग  के  प्रतिवेदन में  सिफारिश

 की  गई  हैं  कि  राज्य  सरकारें  भाषायी  श्रत्पसंख्यकों  उनकी  मातृ  भाषा  में  शिक्षा  देने  हेतु  सकल

 खोले  जाएं  ।  इसके  बावजूद  ऐसा  लगता  है  कि  अनेक  राज्यों ने  इस  सिफारिश  को  कार्यान्वित

 नहीं  किया  है  ।  क्या  विभिन्न  राज्य  सरकारों  को  हिदायतें  जारी की  गई  हैं  कि  वे  भाषायीਂ

 संख्यकों  को  राज्य  की  भाषा  के  साध-साथ  अपनी  मात  भाषा  सीखने  का  अवसर  भी  दिया  जाना

 चाहिए  |

 श्री  ब्रह्मानन्द  रेड्डी  केन्द्रीय  सरकार  की  ag  श्राम  नीति  है  कि  जहां  तक  श्रत्पसंख्यकों

 का संबंध  बच्चों  को  प्राथमिक  चरण  में  उनकी  मात  भाषा  में  शिक्षा  दी  जाए ae  भी

 देखा  गया  है  कि  राज्य  सरकारें  इस  संबंध  में  सभी  प्रकार  झ्रावश्यक  सुविधाएं  नहीं  दे  पा  रहीਂ

 हैं  ।  इसलिए  हमने  मुख्य  मंत्रियों  ध्यान  में  यह  बात  ला  दी  है  श्र  उन्हें  कहा  है  कि  वह

 यह  देखें  कि  भाषायी  अल्पसंख्यकों  की  शोर  से  कोई  शिकायत  न  are  शर  सभी  उचित  प्रबन्ध

 किए  जाएं

 श्री  समर  गह  क्या  मंत्री  महोदय  यह  बताएंगे  कि  15  1947  से  श्रल्पसंख्यक्ों

 द्वारा  देश  के  विभिन्न  राज्यों  में  चलाए  जा  रहे  स्कूल  धीरे-धीरे  समाप्त  हो  रहे  हैं  उन्हें

 बन्द  करने  के  लिए  दबाव  डाला  जा
 रहा  राज्य  सरकारें  धन  नहीं  दे  रही  इस  बात  को
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 उत्तर

 देखते  हुए  क्या  सरकार  एक  छोटी  सी  समिति
 गठित  करेगी  जो

 इस  बात  का  वास्तविक  मूल्यांकन

 करेगी  कि  श्राप  संख्यकों  द्वारा  चलाए  जा  रहे  अल्पसंख्यक  स्कूलों  विशेषकर  प्राथमिक  स्थलों

 का  उत्तरोत्तर  ह्वास  क्यों  हो  रहा

 थी  क े०  ब्रह्मानन्द  रेड्डी  यह
 सहीं  है

 कि  कई  से  शिकायतें  जाती  हूं  कि

 संख्यकों  के  बच्चों भग  क  उनको  मातृ  भाषा  मे ंमें  शिक्षा
 नहीं  दी  जाती  है

 ।
 आमतौर  पर

 भाषायी

 अ्रत्पसंख्यकों  के  श्रावित  विभिन्न  राज्यों  का  दौरा  करते
 हैं

 तथा  शिकायतें  हमारे  ध्यान  में  लाई

 जाती हैं  या  राज्य  सरकारों  को  बताई  जाती  हैं  त्र  यह  सुनिश्चित  किया  जाता  है  कि  गलती

 को  सुधारा

 श्री  समर  गुहार  मेरे  प्रश्न का  जवाब  नहीं  दिया
 गया  है  ।  मैंने  यह  पूछा  है  कि  केन्द्रीय

 सरकार  एक  समिति  नियुक्त  करेगी  जो  wet  संख्यक  chat को  समस्याओं  को  जांच  करेगी

 एक  माननीय  सदस्य  एक  संसदीय  समिति

 श्री  समर  गुह  :  संसदीय  समिति
 एक  विशेषज्ञ  समिति  जो  इन  स्कूलों

 में
 मिक  स्तर  पर  मात  भाषा  में  शिक्षा  देने  के  प्रश्न  पर  विचार  करेगी  ।

 at  के०  ब्रह्मानन्द  रेड्डी  मेरे  विचार  से  विशेषज्ञ  समिति  की  आवश्यकता  नहीं  है

 किन्तु  भाषायी  श्रत्पसंख्यकों
 के

 आयुक्त
 इस

 पर  कौर  अधिक  ध्यान  देंगे
 ।

 हाल  ही  में  विभिन्न
 जोनल  परिषदों  की  बैठकों  में  सम्बद्ध  मंत्रियों  के  ध्यान  में  यह  बात  लाई  गई  है  कि  भाषायी

 श्रत्पसंख्यकों  के  gare  का  शिक्षा  सचिव  या  मंत्री  द्वारा  स्वागत  किया  जाना
 चाहिए

 कौर  जो

 कुछ  भी  वह  उनके  ध्यान  में  लाए  उस  पर  विचार  किया  जाना  चाहिए  कौर  यदि  कोई  कमी

 पाई  गई  तो  उसे  दूर  किया  जाना

 थ्री  दशरथ  देव  मंत्री  जी  ने  यह  बात  पहले  ही  मान  ली  है  यद्यपि  सरकार  की

 यह  स्वीकृत  नीति  है  कि  भाषायी  अल्पसंख्यक  समुदायों  के  बच्चों  को  प्राथमिक  स्तर  तक  की

 शिक्षा  उनकी  मात  भाषा  में  दी  जाती  तथापि  कई  राज्य  इस  नीति  का  अनुपालन  नहीं

 कर  रहे  उनके  सामने  जो  भी  कठिनाइयां  हों  वे  इसे  अमल  में  नहीं  ला  रहे  हें  ।

 राज्य  सरकारें  इस  स्वीकृत  नीति  को  भी  कार्यान्वित  नहीं  कर  रही  हूं  ।  यह  समस्या  केवल  राज्य

 सरकारों  तक  ही  सीमित  नहीं  फिर भी  ag  देखना  उनका  दायित्व  है  कि  भाषायी

 सैनिकों  के  बच्चों  को  उनकी  मातु  भाषा  में  ही  शिक्षा  दो  जाए  ।  किन्तु  इस  नीति  का  श्वपामन

 करवाने  के  लिए  सरकार  क्या  कार्यवाही  कर  रही

 शी  के०  ब्रह्मानन्द  रेड्डी  यह  कहना  सही  नहीं  है  कि  सरकार  भाषायी  अल्पसंख्यकों

 के  बच्चों  को  मात  भाषा  में  शिक्षा  ग्रहण  करने  की  सुविधा  नहीं  दे  रही  हो  सकता  कुछ

 गलतियां  हुई  हों  या  कुछ  कमियां  रह  गई  हों  ।  इस  तथ्य  को  सरकार  के  ध्यान  में  लाना  भाषायी

 अल्पसंख्यकों  के  आयुक्त  का  दायित्व  है  ।  विभिन्न  जोनल  परिषदों  की  बैठकों  में  यह  बात

 राज्य  सरकारों  के  ध्यान॑  में  बार-बार  लाई  गई  है  भ्रौर  उनसे  भ्रनुरोध  किया  गया  है  कि  वह

 यह  सुनिश्चित  करें  कि  इस  संबंध  में  कोई  शिकायत  न  are  ॥
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 कर्नाटक  में  ताप  बिजली घर  को  द ची दे देख देव द | स्ज़पराला

 *
 653.  के०  चिक्क लि गया :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  कर्नाटक  में  ताप  संयंत्रों  की  स्थापना

 के  बारे  में  7  1974  के  ऑ्रतारांकित  प्रश्न  संख्या  1879  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कर्नाटक  में  वर्तमान  ४ ४६  व्यवस्था  पूरी  तरह  जल
 पर

 श्राधारित  होने  के
 कारण  विद्युत की  अधिक  से  अ्रधिक  मांग  को  पूर्ति के  लिए  उपयुक्त

 क्या  कर्नाटक  के  विद्युत्‌  उत्पादन  केन्द्र  क्षमता  प्रदान  करने  के  लिए  बने

 हुए  हैं
 ak

 बेईमान  2 ४  व्यवस्था  से  इतनी  अधिक  fart  क्षमता  उपलब्ध  होने  के  कारण

 विद्युत  की  भ्रत्यधिक  खपत  करने  वाले  wae  उद्योगों  के  विद्यमान  होने  को  ध्यान  में  रखते

 ताप  बिजली  घर  की  स्थापना  बहुत  लाभप्रद  सिद्ध  हो  सकती  कौर

 यदि  तो  इस  मामले  में  सरकार  ने  क्या  निर्णय  किया

 ऊर्जा  मन्त्री  कृष्ण  चन्द्र  :  से  विवरण  सभा-पटल
 पर  रखा  जाता  है  ।

 f

 से  ऊर्जा  तथा  शिखर  दोनों  की  झ्रावश्यकताओ्ं  को  पूरा

 करने  के  लिए  जल-विद्युत  केन्द्र  उपयुक्त  होते  शिखरण  लोगों  की

 युति  करने  के  लिए  ताप-विद्युत्‌  केन्द्रों  की  अपेक्षा  जल-विद्या  केन्द्र  अधिक  उपयुक्त  होते  हैँ  ।
 कर्नाटक  में  जल-विद्युत  केन्द्रों  को  ऊर्जा  की  श्रावश्यकताओओं  तथा  पीक  दोनों  की  पूति

 करने  के  लिए  अभि कल्पित  किया  गया  था  ।  उच्च  लोड  गुणांक  मांगों  को  पूरा  करने  के  लिए

 ताप-विद्युत  केन्द्र
 का

 झगड़वाये  रूप  से  होना  आवश्यक  नहीं  क्योंकि  ये  जल-विद्युत्‌  केन्द्रों

 से  भी  समान  रूप  से  पूर्ण  हो  सकती  केन्द्र  की  तुलना  ताप-विद्युत्‌ केन्द्र
 की

 स्थापना  के  संबंध  में  विद्युत  के  इन  दो  स्रोतों  के  तकनीकी-झ्राथधिक  लाभों  के  मूल्यांकन
 पर  निसार  करेगा  ।  कर्नाटक  बिजली  ate  मंगलौर  में  400  मेगावाट  कोयला  खान  केन्द्र

 के  लिए  एक  संभाव्यता  अ्रध्ययन  तैयार  करवा  रहा  है  ।  पंचवर्षीय  योजना

 में  गाय-विद्वता  केन्द्र  के  लिए  कोई  व्यवस्था  नहीं  पीकिंग  लोगों
 को

 पूरा  करने  के  लिए

 कर्नाटक  की  ्  जल-विद्या  क्षमता  का  दक्षिणी  राज्यों  विद्युत  प्रणालियों  के

 एकीकृत  प्र  चालन  द्वारा  प्राप्त  किया  जा  रहा  है  ।

 शी  के०  चिक कलिंग या :  झपको  यह  याद  होगा  कि  संसद  के  गत  सत्न  के  दौरान  7

 1974  को  ऊर्जा  मंत्री  श्री  कृष्ण  चन्द्र  पन्त  ने  कर्नाटक  में  कोयले  पर  आधारित एक

 ताप-विद्युत  केन्द्र  आवश्यकता  के  बारे  में  एक  प्रश्न  के  उत्तर  में  यह  शझ्राश्वासन  दिया  था

 fe  केन्द्रीय  जल  तथा  विद्युत  अयोग  को  व्यवहार्यता  प्रतिवेदन  तैयार  करने  का  काम  सौंपा

 गया है  ।  में  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  यह  सही  है  कि  मंगलौर  पत्तन  के  समीप  भ्रपेक्षित

 स्थान  सरकार  के  सक्रिय  विचाराधीन  है  शौर  यह  सवेरा  उपयुक्त  जिसका  चयन  केन्द्रीय

 जल  तथा  विद्युत्‌  आयोग  के  एक  इंजीनियर  ale  कर्नाटक  १४ १६  ats  द्वारा  fear  गया

 इस  कार्य  के  लिये  अलाट  किया  जायेगा  ।  मं  यह  भी  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  व्य वहा यंता

 प्रतिवेदन  तैयार  करके  केन्द्रीय  जल  तथा  विद्युत  aah  के  माध्यम  से  योजना  योग  के  पास

 भेजा  जाता  है  ।



 1975  मौखिक  उत्तर

 छी  चन्द्र  पन्त  :  माननीय  सदस्य  द्वारा  बताये  गये  पहले  के  भ्र तारांकित प्रश्न  का

 जो
 उत्तर  दिया  गया  था  उसमें  ag  कहा  गया  था  कि  कर्नाटक  विद्युत्‌  बोर्ड  ने  मंगलौर

 में  एक  तापीय  केन्द्र  का  प्रस्ताव  किया  है  ate  केन्द्रीय  जल  तथा  ४ ६  आयोग  से  एक

 परियोजना  प्रतिवेदन  तैयार  करने  के  लिए  अनुरोध  किया  गया  है  ।

 अब  केन्द्रीय  fr  प्राधिकरण  इस  मामले  की  जांच  कर  रहा  है  इस  प्रस्ताव  के

 सम्बन्ध  में  जिन  cecal  पर  विचार  fear  जा  रहा  उनमें  से  कुछ  महत्वपूर्ण  पहलू  इस

 प्रकार  हैं  —oe

 (1)  कर्नाटक  में  कोयला  नहीं  है  सुझाव  यह  है  कि  कोयला  बंगाल-बिहार  कोयला

 क्षेत्रों से  art  चाहिये  i  यह  एक  मुख्य  पहलू  है  जिस  पर  विचार  किया  जा  रहा  (2)

 पीने  के  पानी  कौर  वातानुकूल  हेतु  पानी  की  उपलब्धि  के  बारे  में  विचार  किया  जा  रहा  है

 ait  (3)  इस  बात  की  भी  जांच  की  जा  रही  है  कि  क्या  are  जैसे  पड़ौसी  राज्य  के

 उद्गम  स्थल  कर्नाटक  में  एक  तापीय  केन्द्र  स्थापित  करने  की  प्रेक्षा  अधिक  कारगर  सिद्ध

 नहीं  हो  सकते  इन  सभी  बातों  की  जांच  की  जा  रही  है  कौर  हमने
 अभी

 तक  कोई  निणंय  नहीं

 किया है  ।

 श्री  के ०  चिक्क लिंग या  :  चूंकि  कर्नाटक  भी  तमिलनाडू  की  भांति  एक  नौवहन  निगम

 बना  रहा  कोयले  के  लाने  ले  जाने  से  कोई  कठिनाई  उत्पन्न  नहीं  होगी  ।  इस  तरह

 प्रतिदिन  लगभग  5000  मीटरी  टन  कोयला  मंगलौर  पत्तन  में  उतारा  जाना  चाहिय े।

 मंत्री  महोदय  के  वक्तव्य  में  जिस  भ्रमण  पहलू  का  उल्लेख है  वह  इस  प्रकार

 केन्द्र  की  तुलना  में  ताप-विद्वता  केन्द्र  की  स्थापना  के  संबंध  में

 विद्युत्‌  के  इन  दो  स्रोतों  के  तकनीकी-ग्राफिक  लाभों  के  मूल्यांकन  पर  निर्भर  करेगा  18.0

 हमने  पहले  ही  बताया  है  कि  जलपोतों  द्वारा  मंगलौर  में  कोयला  ले  जाने  से  कोई  समस्या

 खड़ी  नहीं  होगी  ।

 विवरण  में  उल्लिखित  एक  aq  बात  विद्युत्‌  प्रणाली  का  एकीकृत  प्रचालन  है  ।  क्या

 मैं  इसका  मतलब  यह  समझूं  कि  सरकार  गंगा  को  कावेरी  से  जोड़ने  वाली  राष्ट्रीय  जल  fire

 के  आ्राधार  पर  दक्षिणी  राज्यों  में  राष्ट्रीय  विद्युत  fas  बनाने  के  art  में  सक्रियता  विचार

 कर  रही
 है  ?

 थो  हरण  चन्द्र  पन्त  :  मैंने  तटीय  नौवहन  के  माध्यम  से  कोयले  के  ढोने  से  सम्बन्धित

 सुझाव  को  नोट  कर  लिया

 जहां  तक  प्रत्य  प्रश्न  का  सम्बन्ध  दक्षिणी  क्षेत्रीय  ग्रिड  पहले  से  ही  है  ।  इसे  सशक्त

 बनाया  जा  रहा  है  प्रौढ़  यह  भ्रमणी  तरह  से  कार्य  कर  रहा  पहले  ही  कर्नाटक  की

 विद्युत्‌  प्रणाली  का  पड़ोसी  जिनमें  से  कुछ  के  पास  तापीय  क्षमता  के  साथ

 मिलकर काय  हो  रहा  है  ।

 श्री
 के०  कर्नाटक  में  लम्बित  जल-विद्युत  परियोजनाओं  महंगी  हैं  ak  इनके

 पूरे  होने  में  समय  लगेगा  ।  इस  सदन  में  कर्नाटक  सरकार  प्रौढ़  कर्नाटक  के  संसद  सदस्यों
 ने  मंगलौर  में  ताप-विद्युत्‌  योजना  चालू  करने  के  लिये  अनुरोध  किया  इस  संदर्भ  में

 9
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 कया  मैं  मंत्री  महोदय  से  जान  सकता  हूं  कि  कया  मंगलौर  में  एक  ताप  was विद्युत द  परियोजना  ्

 श्री  कृष्ण  चन्द्र  पन्त
 :

 कर्नाटक  में  एक  ताप  विद्युत  केन्द्र  स्थापित  करना  संभव  है  परन्तु

 frig  करने  से  yt  सभी  पहलुओं  का  अध्ययन  करना  होगा  ak  मैने  कुछ  बातों  का  संकेत

 दे  दिया  है  जिनका  निर्णय  करने  से  पहले  गहराई  से  भ्रध्ययन  करना  होगा  |

 श्री  एम०  एस०  संजीवी  राव  :
 मुझे  विश्वास है  कि  माननीय

 मंत्री  जी  को  इस  बात  की

 जानकारी  है  कि  कर्नाटक  में  उत्पादित  बिजली  सिंधी  जल-विद्युत्‌  मंत्री  जी  को  इस  बात

 की  भी  जानकारी  होगी  कि  तमिलनाडु  में  तूतीकोरिन  में  एक  ताप-विद्युत्‌ संयंत्र  है  ate  कोयला

 बंगाल-बिहार  क्षेत्र  से  जा  रहा  इस  परियोजना के  अनुसार  वह  सेव  बंगाल-बिहार  क्षेत्र

 से  कोयला  ले  जा  सकते  हैं  प्रौढ़  तापीय-विद्युत्‌  उत्पन्न  करने  हेतु  इसे  मंगलौर  में  ला  सकते

 मैं  जानना  चाहता  हूं
 कि

 ag  इस  दिशा  में  कौन  से  कदम  उठा  रहे  हैँ
 ।

 श्री  कृष्ण  चन्द्र  पन्त  :  यदि  मंगलौर  में  एक  ताप-विद्युत्‌  केन्द्र  स्थापित  हो  जाता  है  तो

 कोयला  वहां  जाना  ही  होगा  ।

 श्री  बी०  ato  नायक :  सबसे  पहले  माननीय  सदस्य  श्री  मानना  ने  कहा  कि  कर्नाटक

 के  संसद  सदस्यों  ने  मंगलौर  में  एक  केन्द्र  के  लिये  water  किया  है  ।  मैँ  भी  कर्नाटक

 से  एक  संसद  सदस्य  हूं  जिसने  ताप-विद्युत्‌  केन्द्र  के  लिये  wade  नहीं  किया  है
 ।  हमारे

 साथी  कर्नाटक  में  विद्या  मंत्री  श्री  श्रीकन्टैया  द्वारा  परिचालित  एक  नोट  के  wae  परिव्यय

 42  करोड़ रुपये  होगा  ।  क्या  मैं  ऊर्जा  मंत्री  से  जान  सकता  हूं  कि  उन्होंने  जल-विद्युत

 बिजली  कौर  तापीय-विद्युत्‌ की प्रति एकक तुलनात्मक उत्पादन की  प्रति  एकक  तुलनात्मक  उत्पादन  लागत
 का  हिसाब लगाया

 है  ate  क्या  झोंक  दृष्टि  से  व्यवहार्य  परियोजना  कालीनिधि  जिसे  इस  समय

 धन  की  कमी  के  कारण  क्षति  हो  रही  को  धन  देना  उचित  क्योंकि  हमें  बार-बार

 बताया  गया  ताकि  तुलनात्मक  प्राथमिकताओं  के  आधार  पर  किसी  अन्य  कार्यक्रम  पर

 विचार  करने  से  पहले  इसे  पर्याप्त  रूप  से  धन  प्रदान  किया  जाये
 ?

 श्री  कृष्ण  चन्द्र  पन्त  :  लागत  की  तुलना  संयत्र  के  स्थापना  कौर  अन्य  बातों

 पर  निर्भर  श्राप  जल-विद्युत्‌  की  तापीय  केन्द्र  के  साथ  तुलना  नहीं  कर
 सकते  केवल  इतना

 कह  सकते  हैं  कि  आमतौर  पर  जल-विद्युत  बिजली  तापीय  बिजली  से  सस्ती  मैं  इस  बात  से

 सहमत  हु  कि  अच्छी  तरह  से  चल  रही  परियोजना  को  धन  की  कमी  के  कारण  क्षति  नहीं

 होनी  चाहिये  इन्हें  यथाशीघ्र  पूरा  किया  जाना  चाहिये  ।  इसके  साथ  ही  विद्युत  परियोजनाएं

 लगातार  बढ़ती  जायेंगी  जो  समय-समय  पर  चालू  हो  सकेगी  ताकि  राज्यों  की  बिजली

 amit  पर  ध्यान  जाये  ।

 बयन
 श्री  एस०  राम  गोपाल  मैं  मंत्री  जी  से  जानना  चाहता  हूं  कि  जलग्रहण  क्षेत्रों  में

 कृत्रिम  वर्षा  कराने  के  लिये  मंत्री  महोदय  को  प्रयास  कयों  नहीं  करने  चाहिये  ate  मंत्री  महोदय

 को  पश्चिमी  घाटों  की  ऊंचाई  कम  करने  की  व्यवस्था  क्यों  नहीं  करनी  चाहिये  जिससे  जल  से

 भरे  बादल  मैदानों  में  जायें  atk  अधिक  वर्षा

 अध्यक्ष  महोदय
 :  यह  मंत्री  का  विभाग  नहीं  है  यह  ईश्वर  का

 विभाग
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 at  कृष्ण  चन्द्र  पन्त  :  मैं  माननीय  सदस्य को  बताना  ता  हूं  कि
 कुछ  वर्षों  पहले  fee

 जल-ग्रहण  क्षेत्र  में  कृत्रिम  वर्षा  कराने के  लिये  एक प्रयास किया  गया  था  किन्तु  उसमें  सफलता

 नहीं  मिली ।  मैंने  उन्हें  इस  बारे  में  केवल  बताना  चाहा  ।

 श्री  एस०  एम०  अ
 :

 मैं  एक  प्रश्न  पूछना  चाहता  हूं  कि  रिहाई  उत्तर  प्रदेश में  है  जहां

 गम्भीर  विद्युत  संकट

 अध्यक्ष  महोदय :  इसमें  इस  बात  के  उल्लेख
 का  मतलब  यह  नहीं है  कि  श्राप  कोई

 प्रश्न  पूछें

 श्री  एस०  एम०  बनर्जी  :  क्या  उत्तर  प्रदेश  में  बिजली  की  कमी  दूर  करने के  लिये  केन्द्रीय

 सरकार  ने  कोई  कदम  उठाया  है
 ?

 इन्होंने  रिहाई  विद्युत  केन्द्र  के  बारे  में  उल्लेख  किया  है  जो  उत्तर

 प्रदेश  में  स्थित  मैं  यह  प्रश्न  पूछना  चाहता

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  तो  केवल  कर्नाटक  के  बारे  में  है  ।  रिहाई  शब्द  के  उल्लेख

 मात्र  से  प्रश्न  की  सीमा में  परिवर्तन  नहीं  हो  जाता है  |

 aaa  मारुति  लिमिटेड  द्वारा  मशीनरी  को  खरीद

 *656.  श्री  ज्योतिमंय बसु
 :  क्या  उद्योग  और  नागरिक  पूरी  मंत्री  मारुति  कार

 गुड़गांव में  मशीनरी  के  बारे  में  12  1975. के  भ्र तारांकित  प्रश्न  संख्या  2980 के  उत्तर

 के  संबंध में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 देश  के  उन  व्यापारियों  के  पते  att  पुरा  विवरण  क्या  है  जिनसे  मेसर्स

 मारुति  लिमिटेड  ने  मशीनरी  शादी  खरीदी

 इस  प्रकार  की  गई  प्रत्येक  किस्म  की  खरीद  का
 मूल्य  सहित  सम्पूर्ण  ब्यौरा  क्या

 उन  व्यापारियों  का  मुख्य  कारोबार  है  जिनसे  उक्त  खरीदारी  की  गई

 उनमें  से  कुछ  व्यापारी  मशीनरी  के  श्रायातकर्ता  भी  कौर

 यदि  तो  तत्संबंधी  तथ्य  क्या

 उद्योग
 और

 नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  में
 राज्य  मंत्री  ए०  ato  :  से

 सरकार  देश  में  ही  खरीदी  गई  मशीनों  के  बारे  में  विस्तृत  जानकारी  इकट्ठा  नहीं  करती

 है  प्र  न  किसी  औद्योगिक  एकक  के  लिये  विस्तृत  जनकारी  देना  अपेक्षित  है  ।  इस  प्रकार

 सरकार  के  पास  कोई  जानकारी  नहीं

 श्री  ज्योतिमंय बसु  :
 मैंने  निदेश  115

 के
 श्रंतगंत  पहले  ही  सूचना  दी  है  जिसमें

 यह  कहा  गया  है  कि  माननीय  मंत्री  श्री  ए०  सी०  जार्ज  ने  मारुति  के  प्रौद्योगिक  सामानों  के

 आयात  संबंधी  जानकारी  देने  के  मामले  में  सभा  को  गुमराह  किया

 इस  संदर्भ  में  क्या  मैं  माननीय
 मंत्री  जी  से  पुछ  सकता  हूं  कि  वह  हमें  सही-सही  बतायें

 कि  क्या  यह  सही  है  कि  लिमिटेड  कम्पनी  आफ  fords  लाजपत  दिल्‍ली  पौर  414  2,

 11



 Oral  Answers  Chaitra  26,  1897  (Saka)

 वीर  सावरकर  प्रभादेवी  बम्बई  के  संबंध  में  भी  मारुति  उक्त  कम्पनी  के  बीच  इस

 तरह के  झ्रायातित  सामानों  का  निपटारा  करने के  लिये  होम  की  एक  wea  कम्पनी

 को  आयात  दस्तावेजों  को  देने  के  लिये  प्रबंध  किया  गया  था  ake  क्या  सरकार  को  इस  बात  कीं

 जानकारी  है  या  नहीं  ।  मेरे  पास  wa  दस्तावेजी  साक्ष्य  है  ।

 उद्योग  और  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  elo  To  जहां  तक  मेरी  जानकारी है

 जिस  लाइसेंस  के  ्  मारुति  अस्तित्व  में  we  वह  इस  शर्तें  पर  था  की  इसकी  डिजाइन

 देशी  होगी  ate  कोई भी  चीज  आयात  नहीं  करने  दी  जायगी  ।  मंत्रालय  से  किसी  तरह

 के
 प्रख्यात  के  लिये  नहीं  कहा  गया  था  सनौर

 न  ही
 हमने  किसी  तरह  के  आयात  की  अनुमति  दी

 |

 यदि  इस  तरह  के  लगाये  जायेंगे  तो  मेँ  इनकी  न  तो  जांच  कर  सकूंगा  कौर

 न  जानकारी ही  दे

 श्री  ज्योतिर्मय बसु  :  मेरे  प्रश्न  का  उत्तर  नहीं  दिया  गया

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  प्रश्न  इससे  कैसे  निकलता है  ?  मंत्री  ने  प्रश्न का  उत्तर  दे  दिया है

 श्री  ज्योतिमंय  बसु  :  ऐसी  जानकारी  है  कि  मानती  ने  जो  प्रौद्योगिक  सामान  प्रयोग  किया

 था  वह  एक  दिखावा  ati  मैने दो  फर्मों  के  बारे में  जानकारी  दी  है  ।  एक  उस  फर्म  के  बारे  में

 जिसका  कार्यालय  दिल्‍ली  में  है  ae  दूसरा  उस  का  जिसका  कार्यालय बम्बई  में  है  ।  मैं  इस

 समय  उनके  नाम  नही  दे  रहा  हुं  किन्तु  मैँ  समय  आने  पर  उनके  नाम  बताऊंगा ।  मैं  माननीय

 मंत्री  से  पूछ  रहा  हू ंकि  क्या  यह  सही  है  कि  आयात  दस्तावेज होम  बम्बई  स्थित  फर्म  को

 सौंपे गये  थे  are  दिल्ली  की  फर्म  ने  अपने  उसी  कार्यालय  के  माध्यम  से  माल  का  निपटान  किया ॥

 गड़ गांव  स्थित  मस्ती  के  पास  माल  ब्लैक  एण्ड  वर्ग  सेकेंड  कराया ?  ग्रोवर  माल  1973

 में  में  पहुंचा ।

 श्री  टी०  Wo  पाई  जहां  तक  मेरा  सम्बन्ध  सरकार  प्रौढ़  aa  कम्पनी  के  साथ

 मेरे  जो  भी  सम्बन्ध  मैं  जानकारी  दे  सकता  हूं  ।  कोई  पार्टी  बाहर  क्या  करती  इस

 बारे  में  यदि  माननीय  सदस्य  मुझसे  जानकारी  चाहते  हैं  तो  मुझसे  जानकारी  देने  की  कसे

 rat की  जाती है  ?

 अध्यक्ष  महोदय  कृपया  सीधा  प्रश्न  में  समझता  हूं  कि  उन्होंने  उत्तर  दे  दिया

 श्री  ज्योतिमंय  इसमें  कोई  सन्देह  नहीं  म॑कहरहा हूं  कि  यद्यपि  sara

 लाइसेंस  मारुती  के  नाम  पर
 न

 दिये  गये  थ  ale  न
 लिये  गये  उसी  फर्म  ने  इसका  मारुति

 लिमिटेड  के  प्रयोग  के  लिये  केवल  औद्योगिक  सामान  के  are  के  लिये  प्रयोग  किया  ।  उन्होंने

 किस  तरह  से  धोखा  दिया  ।  मैं  इस  बारे  में  साक्ष्य  दे  सकता  हूं  श्र  मैँ  पूरी  जिम्मेदारी  लेता

 zi  मेरे  पास  दस्तावेज  हैं  ।

 tro
 अध्यक्ष  महोदय

 :  जिम्मदारी लेने  का
 प्रश्न  नहीं  है  उन्होंने  पूछे  गए  प्रश्न  का  उत्तर  दे

 fart है  ।  यदि  कोई  बात  है  तो  एक  मामला है
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 ait  न्योतिमंय  बसु
 :

 वे  अच्छी  तरह  जानते  हैं  कि

 यमों
 श्र  कानूनों  का  किस  तरह

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 यह  प्रश्न  इससे  उत्पन्न  नहीं  हो  सकता
 ।

 श्री  ज्योतिमंय  बसु  :  उन्होंने  इसे  उसी  के  रूप  में  प्रयोग  किया  ।  वे  किसी  तरह  शर्तों

 का  अतिक्रमण  नहीं  कर  सकते

 e च श्री  टी०  ए०  पाई  जहां तक  मेरा  संबंध  मैं  इस  आरोप का  पुरजोर खंडन  करता  हूं

 कि  किसी  चीज  के  आयात  के  लिए  मारुति  की  सहायता  करने  में  हमने  कोई  गलत  कार्य
 किया

 मैं  सभी  आरोपों  का  उत्तर  नहीं  दे  क्योंकि  इससे  तो  एसा  प्रतीत  होता  है

 कि  हम  ऐसी  कोई  भी  जानकारी  दे  सकते  हैं  जो  आवश्यक

 श्री  ज्योतिमंय बसु  :  मेरा  विश्वास  है  कि  मंत्री  महोदय  सभा  को  गुमराह  कर रहे

 श्री
 आर०  एस०  पाण्डेय  :  क्या मैं  जान  सकता  हूं  कि  मारुति  कार  बजार  में  कब

 रही  है
 ?

 मैंने  इस  बारे  में  समाचार  में  पढ़ा  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  प्रश्न  इससे  उत्पन्न  नहीं  होता

 शो  आर०  एस०  पाण्डेय  :  क्या  जान  सकता  हूं  कि  यह  कार  कब  रही  है

 Shri  Janeshwar  Misra  :  Mr.  Speaker,  I  read  in  the  newspapers  that  one  of  the  owners  of  the
 Maruti  Car  was  asked  by  the  P.M.  to  resign  from  his  post  because  Government  is  being  discre-
 dited.  The  Hon.  Minister  should  reply  to  it.

 e च श्री  टी०  एं०  पाई  कम्पनी  को  औद्योगिक  लाइसेंस  दिया  जाता  है  ।  इसका  प्रबन्ध  कौन

 करता  कौन  त्याग-पत्न  देता  है  कौर  कौन  aa  है  इससे  मेरा  संबंध  नहीं  है  ।  मैं  इस  तरह
 जानकारी  नहीं  दे  सकता

 Selection  of  Programme  Executives  in  the  All  India  Radio  by  U.P.S.C.

 ¥*658.  Shri  Janeshwar  Misra  Will  the  Minister  of  Information  and  Broadcasting  be  pleased
 to  state  ६

 (a)  whether  candidates  were  selected  in  the  recent  past  by  the  U.P.S.C.  for  the  post  of

 Programme  Executive  in  the  All  India  Radio;

 (6)  if  so,  the  number  of  ad-hoc  Programme  Executives  who  applied  for  the  post,  how  many
 of  them  were  called  for  interview  and  how  many  were  rejected  by  the  Commission;

 (c)  the  number  of  ycars  for  which  the  persons  rejected  by  the  Commission  had  been  work-

 ing  in  Delhi;  and

 (d)  whether  the  persons  working  in  Delhi  for  more  than  five  years  will  be  transferred  in  the

 near  future  and  if  not,  the  reasons  therefor  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Information  and  Broadcasting  (Shri  Dharam  Vir  Sinha):

 (a)  Yes,  Sir.

 (b)  139  ad-hoc  Programme  Executives  applied  for  the  post  of  f  ne  Executive  to  the
 Union  Public  Service  Commission.  j Out  of  these  34  have  been  selec  formation  as  to  the
 number  of  those  called  for  interview  is  not  available  with  the  Government  as  the  interviews  are
 conducted  by  the  Commi  eon 5100,
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 (८)  The  ad-hoc  Programme  Executive  working  in  various  offices  at  Delhi,  who  had  applied
 to  the  Union  Public  Service  Commission  and  had  not  been  selected  for  appointment,  have  been in
 Delhi  for  periods  varying  from  nine  months  to  fifteen  years  in  one  capacity  or  the  other

 (d)  The  transfers  are  made,  not  necessarily  on  the  basis  of  length  of  stay  at  a  particular  sta-
 tion  Personnel  is  retained  or  transferred  to  meet  the  exigencies  of  service

 Shri  Janeshwar  Misra  :  I  want  to  know  from  the  honourable  Minister  about  the  complaints
 from  the  opposition  parties  about  Radio  particularly  about  the  appointments  of  Programme-
 Executives  there.  Whether  the  persons  were  promoted  to  the  posts  of  Programme  Executives
 on  the  recommendations  made  by  the  Union  Public  Service  Commission  or  whether  Govt.  have

 promoted  those  persons  arbitrarily  who  are  in  the  habit  of  flattery?  Whether  the  remaining  per.
 sons  who  are  qualified  and  eligible  for  these  posts  have  not  been  promoted  ?  Whether  many
 representations  have  been  submitted  to  Government  on  behalf  of  these  Programme  Executives?
 What  the  honourable  Minister  wants  to  say  in  reply  ?

 सुचना  और  प्रसारण  मंत्री  इन्द्र  कुमार  में  सदस्य

 द्वारा  सरकारी  नीति  पर  लगाए  गए  का  खंडन  करता  जहां  तक  प्रोग्राम  एग्जीक्यूटिव्स

 का  प्रश्न  है  यह  निश्चित  हम्ना  है  कि  50  प्रतिशत  पदों  पर  तो  संघ  लोक  सेवा  आयोग  द्वारा

 नियुक्ति  की  जाएगी  तथा  शेष  50  प्रतिशत  पदों  पर  विभागीय  पदोन्नति  समिति  के  माध्यम

 से  पदोन्नति  होगी  ।  इन  नियमों  का  कामिक  विभाग  तथा  संबंधित  विभागों  द्वारा  अनुमोदन  हो

 चका  इस  संबंध  में  में  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  wat  हाल  में  ही  एक  चयन  हो  चुका  है

 ait  इसमें  विभिन्न  क्षेत्रों  प्रौढ़  भाषाओं के  लोगों  को  लिया  गया  है  जिनका  अराल  इंडिया

 पहले  प्रतिनिधित्व  नहीं  था

 Shri  Janeshwar  Misra  :  Speaker  Sir,  I  want  your  protection.  My  question  was  whether  these

 promotions  were  recommended  by  the  Union  Public  Service  Commission  or  these  have  been  done

 by  the  Ministry  or  department  arbitrarily.  The  Minister  is  not  replying  to  the  point

 सुचना  और  प्रसारण  मंत्री  इन्द्र  कुमार  श्रेणी  दो  की  पदोन्नतियों के

 लिए  संघ  लोक  सेवा  ara  के  प्रतिनिधि  को  साधारणतथा  संबंधित  नहीं  किया  जाता  किन्तु

 विभागीय  पदोन्नति  समिति  आन्तरिक  व्यक्तियों  से  बनती  है  किन्तु  बाहर  से  भी  किसी  व्यक्ति

 को  उसमें  शामिल  किया  जाता  है  ।  श्रेणी  एक  की  नियुक्तियों  के  लिए  संघ  लोक  सेवा  आयोग

 का  सदस्य  होता

 Shri  Janeshwar  Misra  My  question  was  about  those  Programme  Executives  whose  appoint
 ments  were  made  on  ad-hoc  basis  and  had  not  qualified  any  competitive  examination  but  have
 been  working  in  Delhi  for  the  last  many  years.  They  are  not  transferred  to  other  places  as  a  result
 ofwhich  other  capable  people  have  not  been  able  to  work  there.  These  people  are  continuing  in
 Delhi  because  Government  want  them  here  Whether  a  memorandum  has  been  submitted  on
 behalf  of  the  Programme  Executives  to  the  effect  that  a  large  number  of  said  employees  are  wcrke

 ing  in  Delhi  because  some  officers  and  ministers  want  them  to  be  here  and  there  are  much

 irregularities  being  committed  in  the  matter  of  transfers  and  these  are  being  made  arbitrarily

 Shri  I.  Gujral  :  Perhaps  the  honourable  Member  has  not  taken  into  consideration  the  fact
 that  transfers  are  made  with  a  view  to  improve  the  functioning  of  Radio.  That  is  what  happens
 in  each  and  every  department  of  the  Government.  We  have  not  come  across  any  irregularity  so
 far  and  any  irregularity  is  brought  to  our  notice,  action  will  be  taken

 14



 20  1897  )
 मौखिक  उत्तर

 किक

 शी  एस०  एम०  बनर्ज  :  माननीय  मंत्री  जी  ने  कहा  है  कि
 कर्मचारियों

 की

 सेवा  शर्तें  कार्मिक  विभाग  के  नियमों  पर  आधारित  हैं  ।  मैं  यह  जानना  चाहता हूं  कि  राल

 इंडिया  रेडियो  में  कर्मचारी  कया  केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारी  हैं
 away  के

 कर्मचारी

 होंगे  क्या  जब  उन  पर  सेवा  शर्तें  लाग  की  जाती  हैं  तो  वह  कहते  हैं  वह  केन्द्रीय  सरकार

 के  कर्मचारी  हैं  किन्तु  जब  वेतन  को  बात  होती  है  ती  उन्हें  सरकारी  कर्मचारी  नहीं  कहा  जाता ।  में

 पूछना  चाहता  हूं  कि  इन  कर्मचारियों  की  सेवा  शर्तों  के  बारे  में  अंतिम  निर्णय
 कब

 तक  लिया

 जाएगा
 ?

 मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  यह  सरकारी  कर्मचारी  हैं  अथवा  निगम  कर्मचारी

 श्री  इन्द्र  कुमार  गुजराल  में  कहना  चाहत  हं  कि  ara  इंडिया  रेडियो
 के  सभी  प्रोग्राम

 एग्जीक्यूटिव्स  सरकारी
 कर्मचारी

 श्री  एस०  एम०  बनर्जी  :  केवल  प्रोग्राम  एग्जीक्यूटिव्स  ही  ।
 अन्य  कर्मचारियों  के  बारे

 मं  क्या  स्थिति 2?

 भी  समर  गह  अध्यक्ष  में  माननीय  मंत्री  जी  का  ध्यान  पदोन्नति  के  मामले

 की  we  खींचना  चाहता  हु  ।  मुझे  प्रसन्नता  है  कि  कम-से-कम  50  प्रतिशत  पदोन्नतियों  तो  संघ

 लोक  सेवा  आयोग  की  सिफारिशों  के  झ्राधार  पर  की  जायंगी  i  ay  50  प्रतिशत  पदोन्नतियों

 at  स्थिति  eat  विभागीय  पदोन्नति  तो  कन्फीडन्शल  रिपोर्टे  के  झ्राधार  पर  की  जाती  है

 इसमें  विभिन्न  स्टेशनों  पर  अधिकारियों  के  कार्य  को  देखा  जाता  है  ।  मैंने  माननीय  मंत्री  जी  को

 wana  कराया है  कि  कन्फीडेन्शल  रिपोर्ट में  निष्पक्षता  नहीं  रहती  |  wee  अधि  कारियों  को  भी

 अपने  वरिष्ठ  भ्र धि कारियों  बुरी  रिपोर्ट  मिली  इससे  समस्याएं  उत्पन्न  हुई  हैं  ।  अरन्य  मामलों

 में  भी  way  समस्याएं  उत्पन्न  हो  गई  जिसकी  जोर  मैंने  मंत्री  महोदय  का  ध्यान  दिलवा

 दिया  है  ।  में  मंत्री  महोदय  से  जानना  चाहता  हं  कि  क्या  स्टेशन  डायरेक्टरों  द्वारा  दी  जाने

 वाली  कन्फीडेन्शल  रिपोर्ट  की  परम्परा  क्रो  समाप्त  किया  जाएगा  और  पदोन्नति  के  लिए  कोई

 तौर  बनाया  जाएगा  ताकि  प्रत्याशी  को  योग्यताओं  पर  ध्यान  रखा  जा  सक े?

 श्री  इन्द्र  कुमार  गुजराल  :  मेरे  माननीय  मित्र  ने  कन्फीडन्शल  रिपोर्ट  के  महत्वपूर्ण  मामले

 को  उठाया  है  ।  मैं  उनकी  बात  से  सहमत  हूं  ।  मैं  यह  श्रनभव  करता  हुं  कि  न  केवल  बाल  इंडिया

 रेडियो  के  अधिकारियों  के  कार्य को  बल्कि  भारत  सरकार  के  अन्य  मंत्रालयों में  भी  अधिकारियों

 कार्य  के  मूल्यांकन  के  लिए  किसी  बटालिक  पद्धति  का  विकास  किया  जाना  चाहिए  ।  किन्तु
 यह  sang  की  वात  है  fe  wit  तक  इस  प्रकार  की  पद्धति  का  विकास  नहीं  किया  जा

 सका  हम  उस  पुरानी  का  ही  कर  W  si  मुझे  आशा  है  कि  शीघ्र  ही
 किसी  वैज्ञानिक  पद्धति  को  लाग  किया  जाएगा  ।  मुझे  बताया  गया है  कि  संबंधित  कार्यालय  इस

 पर  विचार कर  रहा

 Emergency  in  the  Country

 *  659.  Shri  Hamendra  Singh  Banera
 shri लौकी  सदा  Mi Misra

 bwit
 ill  the  Mi  cart

 AN}!  ster  of  Home  Affairs  be  pieased  to

 State

 (a)  whether  the  Prime  Minister  stated  on  the  15th  June,  1974  that  the  emergency  was  being
 continued  because  of  the  present  economic  problems  facing  the  country;
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 (6)  the  justification  of  the  reasons  in  the  present  context  which  were  put  forth  1  while  promul-
 gating  emergency;  and

 (c)  whether  the  threat  of  foreign  aggression  is  more  grave  at  present  as  compared  to  that  when
 the  emergency  promulgated  in  1962  was  lifted  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Home  Affairs  (Shri  H.  Mohsin)  :  (2)  No,  Sir.  In
 the  course  of  a  press  conference  with  Foreign  Correspondents  Association  on  15th  June,  1974,
 the  Prime  Minister  had  only  referred  to  the  difficult  economic  situation  which  was  85  severe  as
 in  war  time.

 (6)  Security  requirements  of  the  country  are  the  most  decisive  consideration  for  continuance
 of  the  Proclamation  of  Emergency.  The  Proclamation  of  Emergency  was  made  on  3rd  December,
 1971,  in  the  context  of  threat  to  the  security  of  India  by  external  aggression.  The  threat  continues.

 (c)  A  comparison  between  conditions  in  January,  1968  and  the  present  will  not  be  meaning-
 ful.  The  threat  to  our  borders  is  not  only  on  our  land  frontiers  but  also  along  our  extensive
 sea  coast.

 ait  हरेन्द्र  सिह  बनेगा
 :

 मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  जानना  चाहता  हूं  कि

 यह  सत्य  है  कि  आपातकालीन स्थिति  तब  लागू  की  जाती  है  जब  बाहरी  आक्रमण  अथवा

 गह  युद्ध  का  खतरा  हो  ।  क्या  यह  उचित  है  कि  बाहरी  आक्रमण  होने
 की

 संभावना  का  शोर

 मचाया  जाए  ताकि  इस  प्रकार  सरकार  को  आपातकालीन  स्थिति  को  बनाए  रखने  का  अधिकार

 प्राप्त  हो  जाए  ?  मैं  यह  भी  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  यह  भी  सत्य  है  कि  सरकार

 सामान्य  कानून  के  अन्तर्गत  देश  पर  शासन  करने  में  स्वयं  को  शभ्रसमर्थ  पा  रही  है  इसलिए  वह

 असाधारण  आपातकालीन  अधिकार  प्राप्तਂ  करना  चाहती  है  जोकि  प्रजातन्त्र  के  देश  में

 शाही  के  समान

 गह  val  ब्रह्मानन्द  :  संविधान  के  अनुच्छेद  352  (3)  के  अनुसार  लड़ाई

 झगड़वा  श्रावण  होने  से  पहले  ही  आपातकालीन  स्थिति  की  घोषणा  की  जा  सकती

 श्री  ज्योतिमंय  तब  इसे  पुनः  कर  दीजिए

 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त
 :

 संविधान  के  अंतर्गत  दी  गई  शक्तियों  पर  कोई  प्रश्न  चिल्ल  नहीं  लगा

 रहा
 ञ

 श्री समर  गृह  :
 संविधान  के  wer  उपबन्धों  की  क्या  स्थिति

 श्री  ब्रह्मानन्द  रेड्डी  :
 देश  की  सुरक्षा के  हित  में  वर्तमान  समय  में  आपातकालीन  स्थिति

 को  जारी  रखना  आवश्यक  है  ।

 श्री  हरेन्द्र सिह  बनेगा  :  उन्होंने  भ्र स्पष्ट  उत्तर  दिया  जिस  प्रकार  उन्होंने  उत्तर  दिया

 है  कोई  भी  व्यक्ति  उससे  संतुष्ट  नहीं  हो  सकता
 ।

 राज  समस्त  देश  इन  असाधारण  कानूनों

 के  संबंध  में  चिंता  कर  रहा  है  तथा  राजनीतिक  नेताओं  के  विरूद्ध  इन  अधिकारों
 का

 प्रयोग

 किया  जा  रहा  है  उस  बारे  में  भी  देश  में  चिता  व्यक्त  की  जा  रही  मैं  यह  जानना  चाहता

 हूं  कि  क्या  हमारे  संविधान  में  अ्राधिक  कठिनाइयों  की  स्थिति  में  आपातकालीन  स्थिति  लागू

 करने की  भी  व्यवस्था
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 प्रधान  परमाणु  ऊर्जा  इलेक्ट्रानिक्स  अन्तरिक्ष  योजना  मंत्री  तथा  विज्ञान

 और  प्रौद्योगिकी  मंत्री  इन्दिरा  :  मेरे  सहयोगी ने  इसका  उत्तर  दे

 दिया  है  कि  arr  देश  को  खतरा  व्यवधान  )

 श्री समर  फहद  क्या  खतरा
 है

 ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  बैठ  जाईये  |  मुझे  सुनने  दीजिये  |

 एक  माननीय  सदस्य  :  यह  खतरा  क्या

 श्री  ज्योतिमंय बसु  :  असत्य  कहने  की  भी  चरम  सीमा  होनी  चाहिये  ।

 श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  :  जो  व्यक्ति  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  रवैयों  अपने  पड़ोस  के

 घटनाक्रमों  पर  तथा  सैनिक  तेरा  रियों  का  अध्ययन  करता  .  .

 भी  ज्योतिमंय बसु  :  कौन-सा देश  ?

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 मं  आपको  बोलने  की  भ्र नुम ति  नहीं  दे  रहा  हूं  ।  कृपया बैठ  जाईये  |

 श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  :  यह  सरकार  का  कत्तव्य  है  कि  वह  किसी  भी  स्थिति भ्र ौर  खतर

 का  सामना  करने  के  लिये  तैयार  रहे  ।  मुझे  विश्वास  है  कि  यदि  हम  इस  मामले में  कहीं

 सके  रहने  से  ढील  लाये  तो  विपक्षी  दल  ही  सबसे  पहले  हमें  इसके  लिये  दोष  देंगे  ।

 श्री समर  गुह  :  एक  गोपनीय  अधिवेशन  क्यों नहीं  बुलातीं  ताकि  हम  इस  खतरे

 के  बारे  में  जान  सकें  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  समय  समाप्त हो  गया  है

 Shri  Madhu  Limaye  :  There  is  no  question  of  relaxation  who  will  decide  whether  demo-

 cracy  will  survive  in  our  country  or  not  ?  Whether  Shri  Bhutto  and  President  Ford  will  decide
 it ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया बैठ  जाईये  |  प्रश्न  काल  का  समय  समाप्त  हो  चुका  है  |

 श्री  ज्योतिमंय बसु  :  हमें  प्रश्न  पूछने
 की

 अनुमति  दी  जाये  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  घड़ी  की  देखिये  |

 श्री  ज्योतिर्मय  कई  अवसरों पर  हमने  12  बजे  के  पश्चात्‌  भी  प्रश्न पूछ

 ा
 .

 जब  मानव  मानव  जीवन  का  प्रश्न  हो  ,  .  .  श्राप  इतने  लापरवाह
 व्यवधान .  . ु  बहुत  दुर्भाग्यपूर्ण  .  .

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 प्रश्न  काल  के  समय  से  aa
 दो

 मिनट  भ्रमित  हो  चुके  हम  सदन

 में  एसा  व्यवहार  नहीं  कर  सकते  ।

 थ्रो  ज्योतिर्मय बसु  :  मैं  एक  निवेदन  करना  चाहता  हूं  ।  मुझे  बताया गया  है  कि  कल

 सदन  को  अनुचित  रूप  से  स्थगित  कर  दिया  था  जब  प्रधान  मंत्री  ने  वक्तव्य  दिया  था  कि

 मोरारजी  का  ब्याह  है  तथा  यह  एक  प्रकार  का  भ्रनुचित  दबाव  है  ।'

 अध्यक्ष  महोदय  आपको  इस  मामले  को  उठाने  की  मैंने  अनुमति  नहीं  दी
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 att  ज्योतिर्मय  बसु  :.  मेँ  केवल  एक  का  समय  लेना  चाहता  हूं  ।  आपातकालीन

 स्थिति  3  1971  को  लागू की  गई  थी  ae  तब  कहा  गया  था  कि  एक

 कालीन  स्थिति  उत्पन्न  हो  गई  है  जिसमें  भारत  की  सुरक्षा  को  बाहरी  खतरा  है  ।  इस  कारण के

 पर  ही  आपातकालीन  की  स्थिति
 की

 उद्घोषणा  की  गई
 थी  ।

 लगभग  चार  वर्ष  बीत  गये  हैं

 बाहरी  का  क्या  खतरा  है  ?

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 मैं  इसकी  अनुमति नहीं  देता  हूं  ।

 )

 अध्यक्ष  महोदय :
 श्राप  मुझे  सुचना  दीजिये  ।  श्राप  घंटी  को  सुनते  .  ..  श्राप

 मेरी  श्राज्ञा  के  बिना  बोलते  जा  रहे  हैं  ।

 )

 weal  के  लिखित  उत्तर

 WRITTEN  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 16  1975  को  होने  वाली  सदन  को  बेठक  के  लिये

 परमाणु  औषध  कार्यक्रम

 *
 652.  श्री सी  ०  के०  चन्द्रभान  :

 कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  परमाणु  ऊर्जा  विभाग  ने  परमाणु  अवध  कार्यक्रम  कौर  बड़  पैमाने  पर

 रेडिमायी  कोष  उत्पादन  कार्यक्रम  भी  तैयार  किया  और

 यदि  तो
 तत्संबंधी  मुख्य  बातें क्या  हैँ

 ?

 प्रधान  परमाणु  ऊर्जा  इलेक्ट्रानिक्स  अन्तरिक्ष  योजना  मंत्री  तथा  विज्ञान

 और  प्रोद्योगिकी  मंत्री  इन्दिरा
 :  हां

 नाभिकीय  चिकित्सा  कार्यक्रम  के  एक  भाग  के  रूप  में  भाभा  परमाणु  अ्रनुसंधान

 केन्द्र  भ्रनुसंधान  एवं  विकास  रोग-निदान  एवं  चिकित्सा  सम्बन्धी  कार्यों  तथा  चिकित्सकों

 एवं  तकनीकज्ञों  को  प्रशिक्षण  देने  के  लिए  बम्बई  में  एक  विकिरण  चिकित्सा  केन्द्र  की  स्थापना

 की  है  ।  अभी  67  रेडियो भेषज ों  जिनमें  36  25  मुंह  से  दी  जाने  वाली

 औषघियां  एवं  6  इनदिट्रो  प्राविधियाँ  शामिल  उत्पादन  करने  की  तकनीक  को  विकसित  किया

 गया  है  ।  इन  श्रौषघधियों  में  35  औषधियों  का  उत्पादन  आजकल  भाभा  परमाणु  अनुसंधान

 केन्द्र  द्वारा  नियमित  रूप  से  किया  जा  रहा है  तथा  देश  में  डाक्टरी  कामकाज  में  उनका  प्रयोग

 करने  वाले  100  से  भी  अधिक  उपभोक्ताओं  को  उनकी  सप्लाई  की  जा  रही  है
 ।

 बम्बई  आने  वाले  लोगों  को  कार्य-परमिट  जारी  करना

 *654.  श्री  नवल  किशोर  क्या  गह  मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 बया  यह  सच  है  कि  महाराष्ट्र  सरकार  ने  बम्बई  खाने  वाले  लोगों

 अवधि  कार्य-परमिट  पद्धति  के  माध्यम  कार्य-परमिट  जारी  करने  की  संभावयता  की  जांच

 करने  के  लिये  एक  समिति  नियुक्त  की
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 यदि  at,  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है  कौर  कया  केन्द्रीय
 सरकार

 राज्य  सरकार  के

 उक्त  प्रस्ताव  से  सहमत  हो  गई  अर

 इस  संबंध  में  सरकार  की  तथा  झाम  जनता  की  प्रतिक्रिया  कया  है
 ?

 गह  मंत्री  के०  ब्रह्मानन्द  ae  महाराष्ट्र  सरकार  से  प्राप्त

 सुचना  के  अनुसार  अल्पकालिक  कार्य-परमिट  के  माध्यम  से  बम्बई  में  लोगों  के  प्रवेश  का

 नियमन  प्रारम्भ  करने  की  सम्भावनाएं  का  पता  लगाने  के  लिए  उनके  द्वारा  एसी  कोई  समिति

 नियुक्त  नहीं की  गई  है  ।  किन्तु  समाज  कल्याण  वृहत्तर  बम्बई  नगर  निगम  तथा  पुलिस

 विभाग  के  अधिकारियों  के  एक  अनौपचारिक  कार्यकारी  दल  से  बम्बई  नगर  में  भीख  मांगने

 के  विरुद्ध  उपायों  से  संबंधित  प्रश्नों  की  गहराई  से  समीक्षा  करने  के  लिये  कहा  कार्यकारी

 दल  से  बम्बई  नगर  में  बाहर  से  राने  वाले  लोगों  के  परिमाण  का  मूल्यांकन  इस प्रकार

 ma  से  उत्पन्न  सामाजिक-झ्राथिक  नगर  में  झ्रपराधियों  के  शाने  को  रोकने  के  लिये

 उपायों  की  व्यवहायंता  तथा  बम्बई  नगर  में  प्रवेश  करने  वाले  नये  व्यक्तियों  के  लिए  काय

 परमिट  जारी  करने  संबंधी  प्रश्नों  समेत  वास्तव  में  नौकरी  ढूंढने  वालों  की  सहायता  करने  के

 लिए  श्रावश्यक  उपायों  का  मूल्यांकन  करने  को  कहा  गया  है  ।  कार्यकारी  दल  ने  तभी  कोई

 रिपोर्ट  प्रस्तुत  नहीं  की  है  ।

 सभी  एसी  समस्याओं  पर  बिचार  करने  में  संविधान  की  गारंटी  तथा  प्रतिज्ञा

 साथ  ही  साथ  एक हरी  नागरिकता  के  विचार  पर  आधारित  राष्ट्रीय  एंकता  की  शक्तियों  की

 सुदूर  करने  की  आवश्यकता  को  पूर्णरूप  से  दृष्टि  में  रखने  की  अपेक्षा  है  ।

 मध्य  प्रदेश  को  सीमेंट  आवंटन

 *  655.  श्री  गंगाचरण  दीक्षित  :  क्या  उद्योग  और  नागरिक  पति  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे

 कि

 वर्ष  1974  की  प्रत्येक  तिमाही  में  मध्य  प्रदेश  को  कितना  कौर  किन  कारखानों

 से  सीमेंट  का  आवंटन किया

 क्या  मध्य  प्रदेश  में  उत्पादित  सीमेंट  की  बहुत  कम  मात्रा  उस  राज्य  को
 fea  की  और

 कारखाना वार  सीमेंट  के  आ्रावंटन  का  झ्राधार  क्या  हैं

 उद्योग  और  नागरिक  पति  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ato  पी०  ata  एक

 विवरण  सभा-पटल  पर  रखा  जाता है  ।  में  रखा  गया ।  देखिए  संख्या  एल०

 9444]|75]

 राज्य  कोठे  में
 1974

 में  मध्य  प्रदेश  को  किए  गए  4.  35  लाख  मी०  टन  के

 कुल  आवंटन में  से  4.  04  लाख  मी ०  टन  की  मात्रा  का  ग्रांट  मध्य  प्रदेश के  भीतर  स्थित

 सीमेंट  फैक्टरियों से  किया  गया  था  ।  केवल  0.  31
 लाख  की  थोड़ी  सी  मात्रा

 का  आबंटन
 मध्य  प्रदेश  के  कुछ  क्षेत्रों  की  समीपता  को  ध्यान में  रखकर  मध्य  से  बाहर के  कारखानों
 से  किया  गया  था

 19



 Written  Answers  Chaitra  26,  1897  (Saka)

 सीमेंट  का  कारखाने वार  आवंटन  (1)  उत्पादन  क्षमता  (2)  उपभोक्ता  क्षेत्र

 की  कारखाने  से  दूरी  ate  (3)  कारखाने  को  निश्चित  किए  गए  बाजार  क्षेत्र  कों  ध्यान  में

 रखकर  किया  जाता

 भारत  हैवी  इलेक्ट्रानिक्स  भोपाल  द्वारा  सहायता  उपकरणों  का  निर्माण

 *657.  श्री  राजदेव सिह  :  क्या  उद्योग और  नागरिकर्पुति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  भारत  हैवी  इलेक्ट्रीकल्स  भोपाल  भारत  में  बड़े  टरबाइन  जैनरेटरों

 विशेषकर  परमाणु  शक्ति  केन्द्रों  के  लिये  सहायक  उपकरणों  का  निर्माण  करने  हेतु  एक  प्रमुख  प्रक्रिया
 स्थापित  करने  में  पहली  बार  सफल  gat

 क्या  बोर  टी०  झ्राई०जी०  वेल्डिंग  प्रोसेस  फार  ट्यूब  टु  ट्यूबप्लेट  प्वाइंट्स

 साफ  एक्सचेंजरਂ  नामक  प्रक्रिया  से  अ्रघिक  दबाव  वाले  जल  हीटरों  प्रेशर  फील्ड  वाटर  बीटर्स

 तथा  भ्रन्य ए से  झ्राधनिक  उपकरणों  के  आयात  पर  देश  की  निभे रता  बहुत  हद  तक  कम  हो  कौर

 यदि  तो  क्या  सरकार  कट  रचकों  )  कौर  निर्माताओं  को  उनकी

 प्रतिभावान  उपलब्धि  के  लिय  पुरस्कार  देने  पर  विचार  कर  रही  है  ?

 उद्योग  और  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  ए०  सी०  ग्रोवर हां  ।

 यह  कुछ  तकनी  शियनों  जिन्हें  विशेष  रूप  से  प्रशिक्षण  के  लिये  हमारे  सहयोगियों  के  कारखानों

 में  भेजा  गया  था  के  कार्य  के  माध्यम  से  विदेशी  प्रौद्योगिकी  के  सफल  संविलयन  का  एक  उदाहरण

 चूंकि  किसी  भी  डिजाइनर  या  तकनीशियन  ने  कोई  नई  प्रक्रिया  का  विकास  नहीं  किया  है  इसलिये

 कोई  पुरस्कार  देने  का  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  |

 बिजली  संयंत्रों  में  बिजली  का  उत्पादन

 *  660.  श्री  भाऊ  साहेब  धामनकर :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  fr

 क्या  बिजली  संयंत्रों
 के

 कार्यकरण  को  सुचारू  बनाने  की  दिशा  में  प्रगति  कभी  भी  प्राप्त  की

 जानी है

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण

 बिजली  उत्पादन  में  महत्वपूर्ण  वृद्धि  करने  att  सीमित  सप्लाई  के  बटवारे  के  लिये  क्या

 उपाय  किये  गये  कौर

 टेरिफ  को  युक्तिसंगत  बिलों  को  तेजी  से  वसूल  क  नई  परियोजनाश्रों  को

 शी  नतम  निर्माण  श्र  प्रशासकीय  पद्धतियों  के  अधिकतम  मानकी  करण  के  लिये  क्या  उपाय  किये  गये  हैं  ?

 ऊर्जा  मंत्री  कृष्ण  चन्द्र
 :  )  से  1974

 में  आयोजित हुए  विद्युत्‌  मंत्रियों

 के  सम्मेलन  ने  देश  में  विद्युत  प्रदा य  स्थिति  का  पुनरवलोकन  किया  नौ र  विद्युत्‌  उपलब्धता  में  सुधा र  करने  के

 लिये  विभिन्न  अल्पकालिक  तथा  दीर्घकालिक  उपायों
 के  सुझाव  दिये  ।  सम्मेलन  द्वारा  की  गई  कुछ  मुख्य

 सिफारिशें  विमान  ताप-विद्युत्‌  केन्द्रों  से  अ्रधिकतम  उत्पादन  faa  परियोजनाओं  का  शी

 पूर्वक  निर्माण  करने  कौर  न वबच्चतू भ «६  प्रदाय
 उद्योग

 के  पुनर्गठन से  संबद्ध  थी
 ।  इन  निर्णयों  के  परिणामस्वरूप

 ताप-विद्युत्‌  केन्द्रों  से  प्रतिनिधिक  उत्पादन  करने  के  लिये  निम्नलिखित  कदम  उठाए  गए  हैं  :--

 1.  अतिरिकत  पुर्जों  की  पर्याप्त  मात्रा  में  अधिप्राप्ति  ate  भंडार  बनाना  |
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 2  बायलरों  की  अभिकल्प  आवश्यकताओं  के  अनुकूल  किस्म  के  कोयले  की  पर्याप्त  सप्लाई

 का  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कोयला  खानों  के  विद्युत  केन्द्रों  क ेसाथ  उचित  लिंकों  द्वारा  विभिन्न

 विद्युत  केन्द्रों  तक  कोयले  की  ढुलाया  को  युक्तियुक्त  बनाना  ।

 ताप-विद्युत्‌  केन्द्रों  के  प्रचालन  कौर  रख-रखाव  का  बराबर  संचालन  )
 करना  |

 प्रचालन  झ्र ौर  रख-रखाव  कर्मिकों  का  प्रशिक्षण  ।

 विद्युत  प्रणाली  के  एकीकृत  प्रचालन  को  सफल  बनाने  के  लिए  पर्याप्त  क्षमताश्रों  वाली

 प्रत  राज्यीय  पारेषण  लाइनों  का  शीघ्रतापूर्वक  निर्माण  करना  |

 लोड  की  घटना  को  कम  करने  के  लिए  लोडों  को  यथा  संभव  तथा  झ्रावश्यक  सीमा  तक

 बद्ध  करना  सौर  बारी-बारी  से  पूरा  क्योंकि  इससे  ताप-विद्युत्‌  उत्पादन  युनिटों  के  एक

 समान  उच्च  लोड  अनुपात  पर  प्रचालन  द्रोह  उपलब्ध  उर्जा  का  श्रघिकतम  प्रयोग  करने  में

 मदद  मिलती  है  ।

 रख-रखाव  प्रक्रियाग्मों  के  आधुनिकीकरण  कौर  ताप-विद्युत्‌  केन्द्रों  की  प्रबंध-व्यवस्था  को

 सुधा रने  के  लिए  कार्यक्रम  तेयार  करना  |

 इसके  विभिन्न  यूनिटों  के  कार्य  निष्पादन  पर  निरंतर  निगरानी  रखने  तथा  जैसे  गौर

 जब  आवश्यक  हों  तुरंत  सुधा  रात्मक  कार्यवाही  करने  के  लिए  केन्द्रीय  बिजली  प्राधिकरण  कोयला

 भारत  gal  इलेक्ट्रिकल्स  इन्सट्र,मेंटशन  कोटा  बिजली  बोर्डों  के

 प्रतिनिधियों  को  सम्मिलित  करके  एक  स्थायी  सीमित  स्थापित  की  गई  है  ।

 उर्जा  केन्द्रीय  बिजली  प्राधिकरण  कौर  राज्य  बिजली  बोर्डो  द्वारा  किए  गए  सीमित

 प्रयत्नों  के  ताप-विद्युत्‌  केन्द्रों  के  दौरान  चालू  किए  गए  नए  केन्द्रों  से  हुए

 उत्पादन  से  उत्पादन  में  1974  से  1975  की  भ्र वधि  के  पिछले  वर्ष  की

 इसी  wafer  की  तुलना  में  उत्पादन  में  लगभग  12  प्रतिशत  की  वृद्धि  हुई

 परियोजनाओं  को  शीघ्रतापूर्वक  निर्माण  करने  के  लिए  निम्नलिखित  उपाय  किए  गए  हें  :--

 कठिनाइयों  कौर  बाधाश्रों  का  पूर्वानुमान  लगाने  तथा  उन्हें दूर
 करने  के  उद्देश्य  से

 धीन  परियोजनाश्रों  के  प्रभावकारी  संचालन  को  लागू  करना  ।

 सी  विस्फोटक  गैसों  wife  जेसी  gers  सामग्रियों  का  केवल  प्रतिरक्षा

 के  बाद  प्राथमिकता  के  भ्राधघार  पर  पर्याप्त  मात्रा  में  तथा  समय  पर  आवंटन  करना  |

 उपस्कर  की  समय  पर  उपलब्धता  को  सुनिश्चित  करना  |

 ताप-विद्युत्‌  केन्द्रों  में  विन्यास  कौर  उपस्कर  का  मानकीकरण  |

 (=)  जल-विद्युत्‌  झर  ताप-विद्युत्  परियोजनाओं  के  लिए  उन्नत  अन्वेषण  करना  कौर  विस्तृत

 परियोजना  रिपोर्टे  तेयार  करना  ।

 उपयुक्त  उपायों  के  परिणामस्वरूप  1973-74  के  दौरान  केवल  466  मगावाट  नई  थि

 उत्पादन  क्षमता  की  तुलना  वर्ष  1974-75  के  दौरान  1720  मेगावाट  क्षमता  की  वृद्धि  हुई  है  ।
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 विद्युत  प्रदाय  उद्योग  के  पुनर्गठन  के  लिए  नीति  खित  कदम  उठाने  का  निर्णय  लिया  गया  श्र

 इन  उपायों  को  कार्यान्वित  किया  जा  रहा

 (1)  केन्द्रीय  बिजली  प्राधिकरण  का  पुनगंठन  श्र  उसे  अधिक  सक्रिय

 (2)  राज्य  बिजली  बोर्डों  की  प्रबंध-व्यवस्था  को  व्यावसायिक  रूप  ताकि  परियोजनाओं

 को  कार्यान्वित  करने  की  उनकी  क्षमता  सुधार  किया  जा

 (3)
 wees

 सेक्टर  में  विद्युत  परियोजनाओं  के  कार्यान्वयन  के  लिए  कम्पनियों  की  स्थापना

 ं

 (4)  उत्पादन  काडर  को  पारेषण  are  वितरण  काडर  से  अलग  करना  |

 राज्य  बिजली
 बोर्ड  विद्युत  )

 1948  के  49
 के

 विभिन्न

 उपभोक्ताओं  के  लिए  टेरिफ  निर्धारित  करने  के  लिए  उत्तरदायी  हैं  कौर  इस  प्रकार  बोड  के  प्रदाय  के

 प्रकार  कौर  समायोजन  के  उद्देश्य  पर  विचार  करके  टैरिफ  निर्धारित  करते  रहे  हैं  ।  बिलों  की  तेजी

 से  वसूली  करने  के  प्रश्न  पर  बिजली  बोर्डों  के  अध्यक्षों  के  सम्मान  में  विचार-विमर्श  gat

 जब  इस  उद्देश्य  को प्राप्त  करने के  लिए  कई  ठोस  सुझाव  दिए  गए  ये  सुझाव  विभिन्न  राज्य

 बिजली  बोर्डों  को  वीणा  माथे  तथा  कार्यान्वयन के  लिए  भेजे  गए  हैं  ।  कुछ  बिजली  जोडों  ने  यह  सुलताना दी

 है  कि  कुल  मिलाकर  वे  इन  सुझावों  को  कार्यान्वित  कर  रहे  हैं  ।

 कमी  की  स्थितियों  में  उपलब्ध  की  राशन  पद्धति  लागू  करने  के  लिए  निर्देश  तैयार

 किए  गए  हैं  कौर  राज्य  सरका राज्य  बिजली  बोर्डों  को  भेजे  गए  ताकि  वे  स्थानीय  स्थितियों  तथा

 प्राथमिकताओं  पर  उचित  ध्यान  देते  हुए  इन्हें  कार्यान्वित  कर  ।

 भारत  के  मुख्य  न्यायाधीश  पर  आक्रमण  के  बारे  में  चिन्ता

 *661.  श्री  प्रसन्न भाई  मेहता
 |  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने की  कृपा

 करेंगे
 कि  :

 श्री  आर०  बों०  स्वामीनाथन

 क्या  केन्द्र
 सरकार  भारत

 के  मुख्य  न्यायाधीश  की  हत्या  के  हाल  के  प्रयास  से

 बहुत  अधिक  चिन्तित

 ००
 यदि  क्या  बिहार  a  स्वर्गीय  रेल  मंत्री  की  हत्या  के  बाद  यहं  दूसरा

 अवसर  है  जबकि  एक  ऊंचे  पदाधिकारी  पर  आक्रमण  किया

 क्या  कुछ  एसा  षड़यंत्र  है  कि  इस  प्रकार  के  विस्
 न

 |  तथा  हत्या  के  प्रयासों

 से  देश  में  तनाव  तौर  भ्र व्यवस्था  पैदा

 यदि  तो  क्या  यह  पता  चला  है  कि  कुछ  बाहर  के  देश  ऐसी  स्थिति  पैदा

 करने  में  सहायता  देने  के  लिए  बहुत  सक्रिय  wk

 चने  sy  ~
 क्या  ऐसी  घट नाश् ों  की  Slated  के  लिए  सरकारों  के  सहयोग  समर्थन  से

 किसी  ठोस  कार्यवाही  पर  विचार  किया  जा  रहा  ate  यदि  तो  उसकी  मुख्य  बातें

 क्या
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 गृह  मंत्रालय  मे  कामिक  और  प्रशासनिक  सुधार  विभाग  तथा  संसदीय  कार्य  विभाग में  राज्य

 मंत्री  ओम  मेहता  )  तथा  जी  at,  start

 तथा  समस्तीपुर  बम  विस्फोट  कौर  भारत  के  मुख्य  न्यायाधिपति  पर

 दूथगोले  फेकने  के  सम्बन्ध में  दर्ज  किए  गए  मामलों  की  जांच-पड़ताल  की  जा  रही
 सरकार  जांच-पड़ताल  के  परिणामों  की  प्रतीक्षा  कर  रही  है  ।

 सरकार  राज्य  सरकारों  के  साथ  सम्यक  बनाए  हुए  जो  झ्रावश्यक  निगरानी

 बनाए  रखने  के  लिए  विधि  व  व्यवस्था  के  लिए  प्राथमिक  रूप  से  उत्तरदायी

 कर्नाटक के  लिए  1975-76  के  लिए  वार्षिक  योजना

 *  662.  श्री  बाल  कृष्ण  रेंकना  नायक  क्या  योजना  तवी  यह  बताने  की  कृपा  कर्म

 कि

 क्या  1975-76  के  लिए  कर्नाटक  राज्य  की  वार्षिक  योजना  को  मंजूरी

 गई

 यदि  तो  शौर

 उसमें  केन्द्र  एवं  राज्य  सरकर  का  कितना  परिव्यय  है
 ?

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  विद्या  चरण  स  (7)
 योजना  आयोग  ने  कर्नाटक  की  वार्षिक  योजना  1975-76  के  लि  139  करोड  रुपय  क

 परिव्यय  की  स्वीकृति  दी  गई  है  ।  इस  योजना  की  वित्तीय  व्यवस्था  के  लिए  केन्द्रीय  सहायता
 से  35.46  करोड़  रुपय  शौर  राज्य  के  अपने  संसाधनों  से  103.54  करोड  रुपये  प्राप्त

 होंग
 ।  स्वीकृति  3  1975  को  भेजी  जा  चकी

 वेली  लिग्नाईट  परियोजना  में  उत्पादन

 *  663.  श्री  पी०  बेंकटासुब्बया  कया  कर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  नेवेली  लिग्नाईट  परियोजना  को  उत्पादन  में  वृद्धि  करने  के  लिए
 पर्याप्त  धनराशि  का  करने  का  निर्णय  किया

 निर्धारित  क्षमता  की  तुलना a  इसके  उत्पादन  की  प्रतिशतता  क्या  ह

 श्राबंटित  धनराशि  का  उपयोग  करने  के  पश्चात्‌  निर्धारित  क्षमता  कौर  उत्पादन

 में  कितनी  वृद्धि  होने  की  संभावना  कौर

 क्या  इस  परियोजना  को  का  हानि  हो  रही  है  ate  यदि  तो  इसे  ak

 धन  आबंटित  करने  के  क्या  कारण  हैं

 अ  xa. े मंत्री  कृष्ण  चन्द्र  :  नेवेली  लिग्नाइट  परियोजना  में  1974-
 75  के  मूल्यों

 के  आधार  पर  87  करोड़  रुपये  के  पूंजीनिवेश  का  प्रस्ताव  है  ताकि  लिग्नाइट
 का

 विधिक  उत्पादन  65  लाख  टन  करने  के  लिए  खनन  उपकरणों  को  प्राप्त  किया  जा  ah  ।
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 यह  राशि  1973  में  लिग्नाइट  का  वार्षिक  उत्पादन  45  लाख  टन  करने  के  लिए  स्वीकृत

 11.62  करोड़  रुपय  की  राशि  के  waar

 1974-75  नेवेली  लिग्नाइट  निगम  की  विभिन्न  इकाइयों  के  उत्पादन  का

 प्रतिशत  उनकी  निर्धारित  क्षमता  की  तलना  में  निम्नलिखित  था  :--

 इकाई  निर्धारित |  दि  ह  26  कय  क्षमत  1974-75 बहा  क्षमता  उपयोग

 में  उत्पादन  का  प्रतिशत

 ि  य  क  क  ि  अ  ब  क  क  ब  SS  NS

 लिग्नाइट  खान  36.00  990  A  81.75 )

 बिजली  घर
 (10

 लाख  यूनिट  )  30.25  20.21  66.81

 उर्वरक  संयंत्र  )  1,  52,000  37,840  24.90

 लोक  संयंत्र  (  )  3,27,000  18,179  5.56
 es  SND  Ce  NY  ि  यक ललक हन्नन धन  लाा  ह  MS  ि  SG  SY  ES  ि

 लिग्नाइट  खान  की  निर्धारित  क्षमता  तथा  उत्पादन  वर्तमान  36  लाख  टन  की

 प्राप्य  क्षमता  तथा  29.43  लाख  टन  के  वास्तविक  उत्पादन  से  बढ़कर  1980-81  तक

 65  लाख  टन  प्रति  वर्ष  हो  जाने  की  तराशा है  ।

 परियोजना  में  भारी  हानि  के  मुख्य  कारण  निम्नलिखित  हैं--निगम

 की  प्रौद्योगिक  इकाइयों  में  उत्पादन  क्षमता  का  कम  उपयोग  तथा  उर्वरक  संयंत्र  में  प्रौद्योगिकीय

 दोषों  के  कारण  क्रिया  के  उत्पादन  की  ऊंची  लागत  |

 लिग्नाइट  के  वार्षिक  उत्पादन  को  65  लाख  टन  तक  बढ़ाने  के  लिए  तथा  डाउनस्ट्रीम

 इंकाइयों  को  पूरी  क्षमता  से  काम  करने  योग्य  बनाने  के  लिए  निगम  म॑  भ्र ति रिक्त  पूंजी  निवेश

 की  श्रावश्यकता हैं  |

 श्याम  की  वस्तुओं  के  लेबलों  पैकटों
 पर  बिक्री  मूल्य  छापा  जाना

 *  664.  चौधरो  राम  प्रकाश  :  क्या  उद्योग  और  नागरिक  पति  मंत्री  ह॒  बताने  की  कृपा

 करा  कि

 क्या  निर्माताओं  से
 me

 भ्रपेक्षा  की  जाती  हैं  कि  वे  श्रृगार  की  चलाया  के  बलों

 या  पेकटों  पर  बिक्री  मूल्य  जैसा  कि  दवाइयों  के  मामले में  होता  जोर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 उद्योग  और  नागरिक  तप्ती  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ए०  ato

 नहा ।

 भेज  शआ्वश्यक  वस्तु  इसलिए  masa  वस्तु  अधिनियम  की  धारा  3  के

 अन्तर्गत  शक्तियों  का  प्रयोग  करते  हुए  भेज  श्रादेश  a  भ्रपेक्षित  है  कि  भषजों

 के  डिब्बों  के  लेबलों  पर  खतरा  मलय  दिए  जाने  इस  प्रकार  का  उपबन्ध  श्रंगार

 स्रामग्री  के  बारे  म॑  नहीं  किया  गया  क्योंकि  यह  आवश्यक  वस्तु  नहीं  सरकार
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 उपभोक्ता  संरक्षण  के  हित में  विधान  बनाने  के  प्रस्तावों  पर  विचार  कर  रही  ताकि

 युक्त  मामलों  में  वस्तुओं  की  पैकेजिंग
 की

 शर्तें
 आमतौर

 पर  सुनिश्चित की  जा  जिनके

 अनुसार  मूल्य  विनिर्माण  की  तारीख  शादी  अंकित  करना  श्रनिवायं  होगा

 स्वर्गीय  श्री  एल०  एन०  मिश्र  के  विरुद्ध  आरोपों  के  बारे  में  राष्ट्रपति  को  पेश  किए  गए  ज्ञापन

 665.  श्री  मधु  लिमये  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  स्वर्गीय  श्री  एल०  एन०  मिश्र  के  विरुद्ध  आरोपों  के  बारे

 में  लोक  सभा  के  एक  माकंसवादी  तथा  एक  समाजवादी  सदस्य  द्वारा  हत्ताक्षरकृत  एक  ज्ञापन

 वर्ष  1973  में  राष्ट्रपति  गिरि  को  पेश  किया  गया

 क्या  लोक  सभा  के  उपरोक्त  समाजवादी  सदस्य  ने  उसी  मंत्री  के  विरुद्ध  20

 6  wit  तथा  6  1974  को  भी  तीन  अतिरिक्त  ज्ञापन  राष्ट्रपति  को  पेश  किए

 यदि  तो  इन  चारों  ज्ञापनों  का  ब्यौरा  क्या

 क्या  इन  आरोपों  के  संबंध  में  कोई  जांच  की  गई  ate

 यदि  तो  जांच  के  क्या  परिणाम  निकल े?

 गह  कामिक  और  प्रशासनिक  सुधार  विभाग  तथा  संसदीय  काय  विभाग  में  राज्य  मंत्री

 ओम  मेहता  )  :  और  जी  श्रीमान ।

 आरोपों  का  सम्बन्ध  स्वर्गीय  श्री  मिश्र  द्वारा  अपने  सरकारी  कर्तव्यों  के  पालने

 करने  में  की  गई  कथित  अनियमितताओं  से  है  ।

 at  पहले  के  तीन  पत्रों  में  आरोपों  के  सम्बन्ध  में  स्वर्गीय  एल०  एन०

 मिश्र  की  टिप्पणियों  की  उनकी  दुखद  हत्या  के  समय  जांच  की  जा  रही  थी  |

 योजना  तयार  करने  में  आंकड़ों  के  अभाव  में  बाधाएं

 *
 666.  शी  वाई०  ईश्वर  रेड्डी  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बेरोजगारी  पार  जनसंख्या  में  वृद्धि  जैसी  जीवन  के  सामाजिक

 पहलु तों
 पर  पर्याप्त  झ्रांकड़ों  के  प्रभाव  के  कारण  योजना  तैयार  करने  में  सदा  बाधाएं  झाई

 ह्

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  आंकड़े  एकत्न  किये  ौर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया

 कर योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 विद्या  चरण  शक  |  }  शर  सरकार

 को  इस  बात  की  जानकारी है  कि  बताए  गए  क्षेत्रों  से  सम्बन्धित  उपलब्ध  आंकड़ों  में  कमियां

 हैं  ae  इसलिए  वह  इन  क्षेत्रों  मं  प्रायोजन  हेतु  झ्रावश्यक  आंकड़ों  की  गुणवत्ता

 शर  सामयिकता  में  सुधार  लाने  के  लिए  निरन्तर  पग  उठाती  रहती

 एक  विवरण  सभा  पटल  पर  प्रस्तुत  हैं
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 विवरण

 ~
 विभिन्न  सामाजिक  seal  पर  आंकड़ों  की  उपलब्धता  के  संबंध  में  वर्तमान  स्थिति

 इस  प्रकार है

 1.  शिक्षा

 शिक्षा  संबंधी  आंकड़ों  के  मुख्य  स्रोतों  को  मोटे
 a  पर  निम्न  प्रकार  सूचीबद्ध  किया

 जा  सकता  ह  प

 (1)

 (2)  शिक्षा  मंत्रालय  ate  राज्यों  के  शिक्षा  विभागों  के  विश्वविद्यालय

 अनुदान  अनुसंधान  संस्थानों  शादी  के

 कौर

 शिक्षा  संबंधी  अखिल  भारतीय  सर्वेक्षण  ।

 इन  आंकड़ों  की  मुख्य  कमियां  ये  हैं  ——

 समय-अन्तराल--जैंसा  कि  निम्न  सुचना  से  स्पष्ट  शिक्षा  संबंधी  आंकड़ों  के

 कुछ  प्रमुख  प्रकाशन  पर्याप्त  समग्र  के  श्रत्तराल  से  उपलब्ध  होते  है
 ——

 ह  अ  कि  ब  नगाए  SNS  वि  GR  वे  क  ्  er  a  NS  SB  Ss

 नवीनतम  जिस  वर्ष

 HT  उपलब्ध

 1.  एजूकेशन  इन  इंडिया  1967-68

 2.  एजूकेशन  इन  यूनिवर्सिटीज  इन  इंडिया  1966-67

 1969-70 3.  प्राविजनल  स्टेटिस्टिक्स  शन  एजूकेशन  इन  स्टेट्स

 1968-69 4.  प्रोग्रेस  राज  एजूकेशन  श्राफ  शेडयूल्ड  काइट्स  एण्ड  शड़्यूल्ड १ द  ट्राइ बूस

 5.  यूनिवर्सिटी  डवलपमेंट  इन  इंडिया  :  बेसिक  फैक्ट्स  एण्ड  फिरसे  1970-71

 ns a  अ  भ  क  ge  क  ब  Sng  er

 आंकड़ों  का  अभाव--ग्रनौपचारिक  विद्याथियों  के  गैर-मान्यता  प्राप्त

 संस्थानों  में  औसत  दैनिक  शिक्षा  पर  व्यक्तिगत  खर्च  शादी  के  ait  aa  विस्तृत

 wins  उपलब्ध  नहीं  है

 आंकड़ों  की  गुणवत्ता  कौर  समय  पर  उनकी  उपलब्धता  को  उन्नत  करने  के  लिए  विभिन्न

 पग  उठाए  गए  पूर्ण  गणना  एवं  नमूने  के  आधार  पर  शिक्षा  संबंधी  आंकड़ों  को  एकत्रित

 करने  के  लिए  शिक्षा  मंत्रालय  ने  एक  नयी  स्कीम  तैयार  की  विशिष्ट  समस्याओं  विशेषकर

 उन  पर--जिनसे  शैक्षणिक  विकास  योजनाश्रों  को  बनाने  में  कठिनाइयां  कराती  हैं--सुचना

 एकत्रित  करने  के  लिए  विषयो न्य मुख  नियतकालिक  अध्ययन  करने  का  भी  प्रस्ताव  है  ।  शिक्षा

 संबंधी  आंकड़ों  को  उन्नत  करने  के  उद्देश्य  से  शिक्षा  संबंधी  wrest  की  एक  सलाहकार  समिति

 भी  गठित  कर  दी  गई
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 2.  बेरोजगारी

 बेरोज़गारी  पर  सुचना  के  ala  (1)  दसवर्षीय  जनगणना  (2)  रोज़गार  कार्यालयों

 चाल  रजिस्टरों  के  आंकड़े  site  (3)  राष्ट्रीय  प्रतिदर्श  सर्वेक्षण  प्र०  के  विभिन्न

 दौर

 भारत  में  वास्तविक  समस्या  ग्रन्थ-रोजगार  की  रोज़गार  की  तीव्रता  में  मौसम

 के  भ्रनुसार  उतार-चढ़ाव  कौर  ग्रामीण  परिवारों  के  एक  बड़े  भ्रनुपात  का  श्रमिक

 बाज़ार a  आंशिक  रूप  में  सम्बद्ध  होन ेके  कारण  किसी  एक  समय पर  बेरोज़गारी  तक

 निश्चित  परिमाण  पर  पहुंचने  में  कठिनाई  हुई  इस  समस्या  पर  विचार  किया  जा

 रहा  है  ate  विशेषज्ञ  समितियों  ने  इसका  अध्ययन  किया  रोजगार  भ्र नुमा नों  पर  विशेषज्ञ

 समिति  वाला  की  सिफारिश  के  अनुसार  वर्ष  1972-73  के  दौरान  रा०  प्र०

 स०  के  दौर  में  एक  पूर्णरूपेण  सर्वेक्षण  किया  गया  है  भ्र ौर  आंकड़ों  परिष्कार  किया

 जा  रहा  ऐसी  सुचना  उपलब्ध  होने  की  ara  हैं  जिससे  विचारों  atc  arent

 प्रयोग  बेरोज़गारी  |  भ्रमण-रोजगार  की  स्थिति  का  सार्थक  रूप  से  मूल्यांकन करने  के

 लिए  होना  ह--की  रूपरेखाओं  के  बारे  में  एक  दृष्टिकोण  बन  सकेगा  |

 3.  स्वास्थ्य  और  परिवार  नियोजन

 जनसंख्या  का  fata  वर्गीकरण  दस  वर्षीय  जनगणना  से  मिलता  है  जो  कि  दस

 वर्षों  के  भ्रत्तराल  से  क्षेत्रों  att  wa  सम्बन्धित  जनांकिकीय  पतलूनों  के  साथ-साथ  देहान्तरण

 के  कुछ  विवरणों  से  विकृत  होता  वर्तमान  जन्म  मृत्यु दरों  देहान्तरण पर
 भी  aims  जनांकिकीय  नमूना  सर्वेक्षणों  विशेषकर  नमूना  पंजीकरण  प्रणाली  प०  go)
 ar  राष्ट्रीय  प्रतिदर्श  सर्वेक्षण  से  प्राप्त  होते

 जहां  प्रायोजन  की  दुष्टि  से  जनसंख्या  पर  उपलब्ध  aims  आ्रामतौर  पर  पर्याप्त  समझे

 जाते  हैँ  वहां  इनमें  स्वास्थ्य  सम्बन्धी  gest  में  कुछ  भ्रन्तराल  भी  प्राइवेट  डाक्टरों  द्वारा

 जो  बड़ी  संख्या  में  ऐसे  मामले  हाथ  में  लिए  जाते  उनके  बारे  में  सूचना  नियमित  रूप  से

 उपलब्ध  नहीं  जहां  तक  जीवन-मरण  दरों  का  सम्बन्ध  कानूनी  बाध्यता  के  बावजूद
 जीवन-मरण  की  टनों  के  बारे  में  सूचना  देने  की  स्थिति  बिल्कुल  संतोषजनक  नहीं

 कितनी  ही  सं  गठनात्मक  ate  व्यावहारिक  समस्याओं  के  To  प्र०  का  एक  समान

 शौर  प्रभावी  रूप  से  क्रियान्वयन सभी  राज्यों  में  प्रभी  किया  जाना  कई  वर्षो  (1961-

 67)  के  जन्म-मरण  दरों  के  प्राप्त  रा०  Ao  स०  से  उपलब्ध  हैं  लेकिन  उनसे  राज्यवार

 सुचना  नहीं  मिलती  ak  वे  कुछ  पुराने  भी  पड़  गए

 झ्रांकड़ों  की  उपलब्धता  को  उन्नत  करने  के  लिए  विभिन्न  प्रयास  किए  जा  रहे  फिर

 भी  इनमें  उन्नति  कुछ  समय  बाद  ही  दृष्टिगोचर  हो  सकती  है  ।

 4.  समाज  कल्याण

 कुल  समाज  कल्याण  क्षेत्र  में  प्रांतों  की  उपलब्धता  से  कोई  प्रमुख  अड़चन

 हैं  जिनमें  प्रशासनिक  at  परिचालन  कठिनाइयों  के  कारण  afer  भारतीय  आधार  पर
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 विश्वसनीय  श्रांकड़ों  का  oa  हैं  ।  इस  कमी  को  मान  लिया  गया  है  कौर  यथासंभव  सम्बन्धित

 सांख्यिकीय  सूचना  संकलित  करने  के  प्रयास  किए  जा  रहे

 कोयले के  उत्पादन म  कम

 *667.  श्री  एम०  राम  गोपाल  रेड्डी )  :  कया  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :
 श्रीमती  पावती  कृष्णन

 क्या  कोकिंग  कोयले  के  उत्पादन  में  हाल  ही  में  कभी  हुई  है  ;  ग्रोवर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 1974- ऊर्जा  मंत्री  कृष्ण  चन्द्र  जी  1973-74  की  तुलना  में

 75  के  दौरान  झ्र धिक  उत्पादन  हगा ।

 प्रश्न  नहीं  उठता ।

 कोयले  का  इट  भट्ठों  तथा  परिवहन  करने  के  लिए  रेल  का  करना

 6278.  श्री  एन०  ई०  हीरो  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 ि  कि

 क्या  सरकार  का  ध्यान  फाइनेन्शल
 एक्सप्रेस  दिनांक  14  फरवरी  1975  म

 प्रकाशित  इस  समाचार  at  ate  दिलाया  गया  हैं  कि  अ्रखिल  भारतीय  ईट  निर्माता  संगठन

 ने  ईट  भट्ठों  तक  कोयले  का  परिवहन  करने  के  लिए  तेल  वैगनों  का  करने  में  ब्रिक्स

 र
 टाल  उद्योगਂ  को  दी  गई  निम्नतम  प्राथमिकता  को  समाप्त  करने  हेतु  केन्द्र

 तथा  इस्पात  के  हस्तक्षेप  की  मांग  की  शौर

 )  यदि  तो  सरकार  की  उस  पर  क्या  प्रतिक्रिया  है
 ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  (sito  सिद्धेश्वर  प्रसाद )  )  ate  जी

 ईट  कौर  टाइल  उद्योग  की  तुलना  में  ब्लैक  कोयले  के  अन्य  उपभोक्ताओं  यथा  ताप

 बिजली  घरों  प्रौढ़  सीमेंट  उद्योग  को  उनके  तुलनात्मक  महत्व  को  ध्यान  में  रखकर  कोयले  की

 ढलाई  में  रेलवे  द्वारा  उच्च  प्राथमिकता  दी  जाती  प्राथमिकता  के  बिना  रेलवे

 द्वारा  कुछ  बैगन  इंच  प्रौढ़  टाइल  उद्योग  को  पहले  से  ही  प्रभावित  किए  जा  रहे

 हिमाचल  हरियाणा  और  पंजाब  में  सीमेंट  कारखाने

 6279.  श्री  नारायण  चन्द्र  पराशर  क्या  उद्योग  और  नागरिक  पति  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  क्या  सीमेन्ट  की  भारी  कमी  को  देखते  हए  जम्मू-काश्मीर ;  हिमाचल

 हरियाणा  ate  पंजाब  में  सीमेन्ट  कारखाने  ष च न्य १ पापित  करते  का  wTHEN SY  रकार

 द्वारा  इस  बीच  मन्जूर  किया  गया  है
 ?
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 ए

 उद्योग  और  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ato  पी०  :

 पों  में  सीमेंट  के  उत्पादन की जम्मू  ate  हिमाचल  हरियाणा  शौर  पंजाब

 अतिरिक्त  क्षमता  की  स्थापना  करने  के  लिए  निम्नलिखित  योजनायें  की  गई  हैं

 लिटाए टॉरंट NP  ea  SoD  टालना  oe a ce |  स

 स्थान  क्षमता  लाख  मी ० पार्टी  का  नाम

 टन  में
 मल्टी  एट  ी  NE  RE  नट कलन बयन  नी  ि

 1  ज०  एण्ड  के०  मिनरल्स  लि ०  बोली
 ०

 एण्ड  Ho  )  2.  00

 2  वही  खिरू  बजे  एण्ड  1.04

 3  2.00 हिमाचल  प्रदेश  मिनरल  एण्ड  इं  डस्ट्रियल  समलेटी  ०  पी०

 डेवलपमेंट  कॉरपोरेशन  लि  ०

 सीमेंट  कारपोरेशन  श्राफ  इंडिया  लि ०  राज बन  to  )  2.  00

 दी  एसोसियेटेड  सीमेंट  कम्पनी  लि ०  3.  00 भूपेन्द्र

 ज०  क े०  सिंथेटिक्स  लि०  लुधियाना/भरटिंडा  1.  26

 ग्राइडिंग  यूनिट  केवल

 तमिलनाडू में  राष्ट्रीयकृत  कपड़ा  मिलों  पर  राज्य  सरकार  का  नियन्त्रण

 6280.  डा०  हरि  प्रसाद  शर्मा
 :  क्या  उद्योग  और  नागरिक  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  तमिलनाडू  सरकार  द्वारा  राज्य  में  स्थित  राष्ट्रीयकृत  कपड़ा  मिलों  के  प्रबन्ध

 नियन्त्रण  को  हाथों  में  लेने  पर  जोर  दिया  जा  रहा  है  कौर  कहा  जा  रहा  है  संसद

 के  हाल  ही  के  शअ्रधिनियम  के  अधीन  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  द्वारा  स्थापित  किये  जाने  वाले

 निगम  को  उन्हें  न  सौंपा  जाये

 यदि  तो  इस  राज्य  सरकार  ने  इन  मिलों
 के  नियन्त्रण  को  अपने  हाथ  में

 रखने  के  लियें  क्या  कारण  बताये  हैं  ;  प्रौढ़

 उनके  दावों  पर  सरकार  का  क्या  fra

 उद्योग  और  नागरिक  प्रति  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  बी०
 पी०

 :

 सरकार  के  साथ  पारस्परिक  विचार  fart  के  बाद  तमिलनाडु  की  राष्ट्रीयकृत  कपड़ा  मिलें

 राष्ट्रीय  वस्त्र  निगम  ak  लि०  जो  राष्ट्रीय  वस्त्र  निगम  लि०  की

 एक  सहायक  संस्था  है  को  हस्तांतरित कर  दी  गई  ह

 श्र  प्रश्न ही  नहीं  उठत े।
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 Written  Answers  April  16,  1975

 ——

 सहायक यक  नमक  पु
 के  कार्यालय  की  उड़ीसा  स्थानांतरित  करना

 628 1.  श्री  श्याम  सुन्दर  महापात्र  :  क्या  उद्योग और  नागरिकर्पुत  मस्ती  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  फि

 क्या  सरकार  का  विचार  उड़ीसा  राज्य  सरकार  की  मांग  of  अनुसार  सहायक

 नमक  आयुक्त  के  कार्यालय  को  उड़ीसा  स्थानान्तरित  करने  का  है  ;  तौर

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण

 उद्योग  और  नागरिक  पूति  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  ato  पी०  :  शौर
 ~

 :  उड़ीसा  सरकार  ने  1972  भ्रनुरोध  किया  था  कि  नमक  शझा युक्त

 कलकत्ता  का  कार्यालय  उड़ीसा  में  स्थानान्तरित  किया  चूंकि  सहायक  नमक  अ्रायुक्त, ्

 कलकत्ता  को  कलकत्ता  बन्दरगाह  से  सम्पूर्ण  उत्तर-पूर्वा  जिसमें  पश्चिम  बंगाल  भी  शामिल

 में  नमक  के  वितरण  की  विभिन्न  सदस्यों  को  सुलझाना  पड़ता  इसलिए  उस  क्षेत्र

 में  नमक  का  कारगर  वितरण  करने  की  दृष्टि  से  यह  निश्चय  किया  गया  था  सहायक

 नमक  आयुक्त  कलकत्ता  के  कार्यालय  को  कलकता  से  स्थानांतरित  न  किया  जिसे  हाल  के

 महीनों  में  राज्य  सरकार  ने  सुझाव  दिया  है  कि  उड़ीसा  के  लिए  सहायक  नमक  का

 एक  पद  gay  से  बनाया  जाएगा
 ।

 वर्तमान  वित्तीय  स्थिति  में  wat  से  एक  पद  बनाना

 सरकार  के  लिए  न  तो  संभव  है  ale  न  ही  सरकार  ने  आवश्यक  समझा  है  ।  राज्य  सरकार

 को  सूचित  कर  दिया  गय
 कि  सहायक  नमक  अयुक्तता  कलकत्ता  उड़ीसा  की  समस्याओं

 को  शीघ्र  निपटा  देगा  ।

 सिगरेट  निर्माता  कम्पनियों  को  लाइसेंस  और  अनुमति-पत्नी  जानो  करना

 6282.  श्री  नानूभाई एन०  पटेल :
 क्या  उद्योग  और  नागरिक  पूरी  मस्ती  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे कि  :

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  26  प्रतिशत  से  afer  विदेशी  शेयर  होल्डिंग  वाली

 सिगरेट  निर्माता  कम्पनियों  at  कितने  औद्योगिक  लाइसेंसों  अनापत्ति  पत्तों  सी०  को  ato

 लाइसेंसों  श्र  श्रीमती-पत्तों  आदि  की  wert  दी  कौर

 इस  बारे  में  प्रत्येक  कम्पनी  का  पृथक-पृथक  ब्यौरा  क्या
 है

 ?

 उद्योग  और  नागरिक  git  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  बी०  पी०

 26  प्रतिशत  से  अधिक  विदेशी  हिस्सों  वाली  सिगरेट  बनाने  वाली  कंपनियों  को  पिछले  तीन

 वर्षों  में  सिगरेट  का  निर्माण  करने  के  लिए  कोई  भी  औद्योगिक  लाइसेंस  अ्रनुमति-पत्न  स्वीकार

 नहीं  किया  गया  है
 ।

 set  ही  नहीं  उठता
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 26  1897  )  लिखित  उत्तर
 ——=

 ग कुन
 इलेक्ट्रानिक्स  के  लिये  प्राय  ग  बिकस  मस

 6283.  श्री  रामचन्द्रन  कटनापल्ली : क्या :  क्या  इलेक्ट्रानिकी  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  इलेक्ट्रोनिक्स  के  लिए  प्रोद्योगिकी  विकास  परिषद्‌  ba  91  सदस्य  कौर

 नौ  सदस्यों  की  नौ  समितियां  कौर

 यदि  तो  इन  समितियों  के  कृत्य  क्या  हैं  कौर  इतनी  बड़ी  समितियां  रखने

 का  प्रयोजन  क्या  हूँ ?

 प्रधान  परमाणु  ऊर्जा  इलेक्ट्रॉनिक  अंतरिक्ष  यो  एना  मन्त्री  तथा  विज्ञान
 और  प्रोद्योगिकी  मंत्री  इन्दिरा  इलेक्ट्रानिकी  grat  =  द्वारा

 गठित  प्रौद्योगिकी  विकास  परिषद्‌  में  9  सदस्य  सम्मिलित  हैँ  ।  परिषद्‌  ने  सामग्री  एवं

 उपभोक्ता  अ्रशिकलित्र  नियंत्रण  एवं  श्रौद्योगिक  रेडार

 एवं  नौवहन  संचार  एवं  प्रसारण  तथा  वैद्युत-यांत्रिक  संघटक  उपस्कर  के  क्षेत्रों

 से  संबद्ध  छः  कार्यकारी  दलों  का  गठन  किया  इन  सभी  कार्यकारी  दलों  में  कुल  42

 सदस्य  इसके  प्रत्येक  दल  में  एक  अध्यक्ष  और  एक  सचिव  होते  हैं  ।  अध्यक्ष

 प्रौद्योगिकी  विकास  परिषद्‌  का  सदस्य  तथा  सचिव  इलेक्ट्रानिकी  श्राथोग  के  आयोजना

 एवं  विश्लेषण  समूह  से  लिया  गया  वैज्ञानिक  होता  हूँ  ।

 प्रौद्योगिकी  विकास  परिषद्‌  शर  इसके  कार्यकारी  दलों  का  प्रमुख  काय  देश

 में  उपलब्ध  प्रौद्योगिकी  के  अर्न्तगत  विद्यमान  भ्रंतरालों  का  पता  लगाना  तथा  उपयुक्त  संस्थानों

 में उन  पद  भ्रनुसंधान  विषयक  परियोजनाओं  का  प्रतिपादन  करने  में  सहायता  जिनको

 इलैक्ट्रानिकी  आयोग  द्वारा  अधिक  सहायता  दी  जा  सकती  परिषद्‌  इस  कार्य  देश  में

 इलेक्ट्रानिकी  के  विकास  के  लिये  योजना  want  द्वारा  स्वीकृत  इलेक्ट्रानिकी  मदों

 को  विभिन्न  किस्मों  उपस्कर  एवं  के  समयानुसार  अनुमानित

 श्रायात-प्रतिस्थापन  संबंधी  योजनाओं  तथा  पहले  से  ही  विद्यमान  मूल-संरचना

 वैज्ञानिक  तथा  उनकी  अभिरुचि  एवं  उपस्कर  के  संदर्भ  में  पूरा  करती  हैं

 ताकि  न्यूनतम  पूंजी-निवेश  भर  जहां  भ्रावश्यक  तकनीकी  जानकारी  का  न्यायोचित

 आयात  आत्म-निर्भरता  की  दिशा  में  तेजी  से  प्रगति  करने  के  लिए  आवश्यक  प्रौद्योगिकी

 उपलब्ध  की  जा  सके  ।  परिषद्‌  झ्रायोग  को  अन्य  विभिन्न  विषयों  पर  थी  जिनका  संबंध

 द्योगिकी  विकास  की  वार्षिक  योजनाओं  व  तकनीकी  जनशक्ति  के  विकास  के  कार्यक्रमों  को

 तैयार  करने  इरादी  से  सलाह  देती  है  ।  उद्योग  का  उच्चस्तरीय  विशिष्ट

 द्रुतगति  से  होने  वाले  प्रौद्योगिक  परिवर्तन  जो  इस  उद्योग  के  विशेष  लक्षण  हैं  तथा  वह  तथ्य

 कि  परिषद्‌  की  सलाह  से  ही  प्रौद्योगिकी  विकास  के  लिए  पर्याप्त  रूप  से  विशाल  पूंजी-तारेश

 किए  जाते  हूं--इन  सब  तत्वों  को  ध्यान  में  रखते  एसा  समझा  जाता  है  कि  परिषद्‌  कौर

 उसके  कार्यकारी  दलों  का  आकार  झ्रनावश्यक  रूप  से  वड़ा  नहीं  प्रौद्योगिकी  विकास  परिषद

 के  गठन  कौर  इसके  कार्य-क्लासों  के  विषय  में  विस्तृत  सुचना  इलेक्ट्रानिकी  विभाग  की

 1973-74 की
 वार्षिक  रिपोर्ट

 .10  के  पैराग्राफ  10.  3-10.  7  तथा  17)  में

 दी  गई  हँ  |
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 Written  Answers  Chaitra  26,  1897  (Saka)

 सगण
 Lee

 Inclusion  of  Nagpur  and  Adjoining  areas  on  Television  Expansion  Scheme

 6284,  Shri  Ram  Hedaoo  :  Will  the  Minister  of  Information  and  Broadcasting  be  pleased  to
 state

 (a)  whether  a  decision  has  been  taken  to  include  Nagpur  and  the  adjoining  areas  in  the  Tele-
 vison  expansion  scheme;  and

 (b)  if  so,  the  time  by  which  the  people  living  in  this  area  would  be  able  to  sce  the  television

 programme  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Information  and  Broadcasting  (Shri  Dharam  Bir  Sinha):
 (a)  No,  Sir.

 (b)  Does  not  arise.

 उच्च  न्यायालयों  के  नीतियों  में  भाषा  का  प्रयोग

 6285.  श्री  एस०  डी०  सोम सुन्दरम  :  क्या  गृह  मंत्री  उच्चतम  न्यायालय  तथा  उच्च

 न्यायालयों  में  भ्रंग्रेजी  के  प्रयोग  के  बारे  में  20  1974  के  ग्र तारांकित  प्रश्न  संख्या

 1346 के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि

 उन  राज्यों  के  नाम  क्या  हैं  जहां  उच्च  न्यायालयों  में  केवल  हिन्दी  में  ही  निर्णय

 दिया  जाता  है  जहां  हिन्दी  तथा  भ्रंग्रेजी  में  निर्णय  fear  जाता  है जहां  केवल  sash  में  निर्णय

 दिया  जाता  है  तथा  संबंधित  राज्यों  की  राजभाषा  क्या  कौर

 क्या  तमिलनाडू  सरकार  ने  केन्द्र  को  उच्च  न्यायालय  में  att  राजभाषा  का

 प्रयोग  करने  की  अनुमति  देने  को  कहा  है  जिसको  केन्द्र  ने  स्वीकार  नहीं  किया  है  कौर  यदि

 तो  उसके  कया
 कारण  हू ँ।

 गह  मन्त्रालय  कामिक  और  प्रशासनिक  सुधार  विभाग  तथा  संसदीय  ara  विभाग  में  राज्य  मंत्री

 ओम  कोई  भी  उच्च  न्यायालय  केवल  हिन्दी  में  waar  राज्य  की

 सरकारी  भाषाओं  में  से  किसी  भाषा  में  लेपने  निर्णय  नहीं  दे  रहा हूँ  ।  मध्य

 प्रदेश  भर  राजस्थान  के  उच्च  न्यायालय  अपने  निर्णय  में  हिन्दी  कौर  अंग्रजी  दोनों  का  प्रयोग

 करने  के  लिए  स्वतन्त्र  यद्यपि  अधिकांश  निर्णय  इस  समय  केवल  भ्रंग्रेजी  में  दिये  जा  रहे

 शेष  उच्च  न्यायालय  झपने  निर्णय  केवल  अंग्रेजी  मे ंदे  रहे  हैं  ।

 तमिल  नाडू  सरकार  ने  झपने  उच्च  न्यायालय  में  राज्य  की  भाषा  के  प्रयोग

 को  प्राधिकृत  करने  के  लिए  राष्ट्रपति  की  शंकुमती  प्राप्त  करने  को  केन्द्रीय  सरकार  से  नहीं

 कहा  हूँ  ।  राज्य  सरकार  के  प्रस्ताव  पर  सहमत  न  होने  का  प्रश्न  नहीं  उठता

 अपशिष्ट  सामग्री  का  उपयोग

 6286.  श्री  डी०  पी०  जडेजा  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 तथा ना क्या  अपशिष्ट  सामग्री  के  उपयोग  हेतु  विज्ञान  प्रौद्योगिकी  योजना-प्रारूप

 द्वारा  सुझा  दी  गई  अनुसंधान  तथा  विकास  परियोजनाओं  at  अनुवर्ती  औद्योगिकीकरण  को

 क्रियान्वित  किया  गया  भ्र ौर

 =r  क
 ह  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  कया  हैं  ? यदि
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 16  1975  लिखित  उत्तर

 न्या

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  विद्याचरण  शुक्ल )  ate  विज्ञान

 प्रौद्योगिकी  योजना  के
 प्रारूप

 i  एवं  2,  1974-79)  26  1974 को
 पटल  पर  रखा  गया  था  के  सामग्री  के  उपयोग  एवं

 पुनः
 चक्रण  क्षेत्र  में

 शामिल  कुछ  विशिष्ट  क्षेत्नों--जेसे  गोबर  गैस  फ्लाई  इस्पात

 खनिज  अपशिष्ट  में  विस्तृत  परियोजना  प्रस्ताव  तेवर  किए  गए  इनके  अतिरिक्त

 उन-प्राथमिकता  बाले  क्षत्रों  में  प्रविष्ट  सामग्री  के  उपयोग  के  लिए  निम्नलिखित  नौ  राष्ट्रीय

 एकीकृत  परियोजनाएं  बनाई  गई  है
 :--

 चावल  की  भसी

 इस्पात  धातुमल

 खनिज  अपशिष्ट

 कृषि  अपशिष्टों  से  प्राप्त  फरफ्यरल

 प्रोटीन  के  एक  स्रोत  के  रूप  में  सैल लो सी  सामग्री  का  उपयोग

 कार्बनिक  शअ्रपशिष्टों  का  कम्पोस्ट  बनाकर  खाद  तैयार  करना

 कार्बनिक  झ्रपशिष्ट  का  रासायनिक  प्रक्रिया  द्वारा  खाद  तैयार  करना

 बोर्ड  तैयार  करने  ate  औद्योगिक  रसायनों  के  उत्पादन  के  लिए  कृषि  अपशिष्ठ

 तथा

 9  बूचड़खानों  के  अपशिष्टों  उप-उत्पादों  का  उपयोग

 विभिन्न  संस्थायें  शादी  इन  परियोजनाओं  में  जुटी  हुई  हें  सनौर

 इनको  क्रियान्वित  करने  के  लिए  कार्यवाही की  जा  हाहा @  1

 कोका  कोला  निर्यात  निगम

 6287.  श्री  भालजीभाई  रावजीभाई  परमार  :  उद्योग  और  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  यह

 बतान  की  कृपा  करा  कि

 कोका  कोला  निर्यात  निगम  की  मूल  साम्य  पूंजी  कितनी  थी  कौर  इसका  गठन

 क्रिस  वर्ष  किया  गया

 क्या  बाद  में  कोई  साम्य  पूंजी  विदेश  से  लाई  गई  कौर  यदि  तो
 तत्सम्बन्धी

 ब्यौरा  अर

 )
 निगम  की  वर्तमान  प्रदत्त  पूजी  कितनी  है

 ate
 उसके  सदस्यों  के  नाम  क्या

 इस  समय  देश  में  इस  कम्पनी  द्वारा  निमित  कुल  रक्षित  राशि  कितनी  पिछले  तीन  वर्षों

 के  दौरान  उपयोग  किये  गये
 ग्रायातित

 कच्चे  विदेश  भेजी  गई  धनराशि  निर्यात  व्यापार

 से  एकत्रित  की  गई  रक्षित  पूंजी  और  साम्य  पूंजी  के  निर्माण  का  ay  क्या  हैँ
 ?
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 2.  ह  ee

 उद्योग  और  नागरिक  पूति  मन्त्री  ठी०  ए०  :  से  भारत
 में  कोका

 कोला  निगम  अमरीकी  कम्पनी  की  एक  शाखा  है  कौर  भारत  में  उसकी  चुकता
 अथवा  इक्विटी  पूंजी  होने  का  प्रश्न  हीं  नहीं  उठता  ।  31-12-1973 को  निगम  भारतीय

 शाखा  द्वारा  लगाई  गई  अनुमानित  पूंजी  करीब  4.  9  करोड़  रु०  पिछले  तीन  वर्षों  में

 भारतीय  शाखा  द्वारा  किए  गए  कच्चे  माल  के  आयात  निर्यात  wie  धन  भेजने  के  वारे  में

 आंकड़े  निम्न  प्रकार  हैं  :

 EN:  EL  क  ब  SS

 कच्चे  साल  का  आयात  निर्यात  धन  प्राण
 ef  SE  एण्  अ  अ  TS  य

 रु०

 1972  15,  43  184.  88  15.  68

 1973  24,52  241.15  100.66

 1974  130.54  116.  86 8.06

 ee  ee  ee  pe  PS Se  नननाणणणथयणाणयातणाण  rm

 पश्चिमी  बंगाल  के  लिये  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  योजना

 6288.  श्री  रोनेन  सेन :  क्या  योजना  मस्ती  यह  बताने की  कपा  करेंगे  कि

 war  पश्चिम  बंगाल  को  अपनी  150  करोड़  रुपये  की  विज्ञान  कौर  प्रौद्योगिकी

 योजना  के  लिए  राष्ट्रीय  विज्ञान  शर  प्रौद्योगिकी  समिति  द्वारा  वित्तीय  सहायता  उपलब्ध

 करायी  बतौर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया

 योजना  मन्त्रालय में  राज्य  मंत्नी  विद्याचरण  शर  विज्ञान  श्र

 प्रौद्योगिकी  की  राष्ट्रीय  समिति  एक  सलाहकार  संस्था  है  न  कि  निधि  जुटानेवाला  वशीकरण  |

 राज्य  सरकारों  द्वारा  तैयार  की  गई  विज्ञान  झर  प्रौद्योगिकी  योजनायें  का  परिव्यय  बनवाये

 रूप  से  राज्यों के  बजट  से  ही  पूरा  करना  फिर  योजनाओं  में  भ्र भिज्ञ प्त

 mae  समस्यायें  एसी  हैँ  तो  केन्द्रीय  क्षेत्र  के  श्रन्तगंत  चालू  कार्यक्रमों के  श्रनेरूप ्  है  अनावश्यक

 दोहरेपन  से  बचने  के  लिए  प्रयास  किए  जा  रहे  कौर  जहां  तक  भी  हो  एसे  कार्यक्रमों

 को  केन्द्रीय  क्षेत्र  के  उन  जैसे  कार्यकर्मों  के  साथ  मिला  क्रियान्वित  किया  जाता  है  ।

 पश्चिम  बंगाल  संबंधी  विज्ञान  कौर  प्रौद्योगिकी  योजना  हेतु  150  करोड़  रुपये  के  कुल

 परिव्यय  में  से  so  करोड़  रुपये  की  राज्य  में  स्थित  केन्द्रीय  सरकार  की
 ५

 संस्थानों  के  लिए  रखी  गई  है  ।  ऐसी  संस्थानों  के  विज्ञान  ah  प्रौद्योगिकी  कार्यक्रम  केन्द्रीय

 क्षेत्र  की  विज्ञान  wiz  प्रौद्योगिकी  योजना  के  श्रन्तगंत  ara  70  करोड़  रुपये  का  शेष  परिव्यय

 राज्य  क्षेत्रों  के  कार्यक्रमों  से  संबंधित  है  ।  निधि  का  वास्तविक  आबंटन  संसाधनों  की
 उपलब्धि

 पर  निर्भर  करेगा
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 तथ  गौतम  को  औद्योगिक  परियोजनाओं  के  लिये

 लाइसंस जारी  करना

 6289.  श्री  रोबिन  कसौटी  :  क्या  उद्योग  और  नागरिक ga  मन्त्री यह  बताने  की
 कपा  करा

 कि

 केन्द्र  द्वारा  1972-73,  1973-74  शौर  दिसम्बर  1974 के  प्रीत

 मणिपुर  कौर  अरुणाचल  एवं  मिजोरम  संघ  राज्य  क्षेत्रों  में  किन  विशेष

 औद्योगिक  परियोजनाओं  के  लिये  लाइसेन्स  जारी  किये  गये  और

 क्या  सरकार  के  पास  ऐसी  कोई  जानकारी  है  कि  उनमें  से  कुछ  लाइ  सस  कुछ

 अन्य  दलों  को  बेच  दिये  गए  थे  ate  यदि  तो  ऐसा  करने  वालों  के  विरुद्ध  कया  कार्य  वाही

 की  गई

 उद्योग  और  नागरिक
 पूति  वस्त्रालय

 में  राज्य  सत्री  ato  पी०  :
 मेघालय  कौर  नागालैण्ड में  उद्योग  स्थापित  करने  के  लिए  32  औद्योगिक  लाइसेंस

 ait  33  arma  पत्र  जारी  किए  गए  थे ।  ये  धातुकर्मी  विद्युत

 रसायन  को  कागज  कौर  कागज  उत्पादन  खाद्य

 परिष्करण  उद्योग  सीमेंट  are  जिप्सम  उत्पाद  शर  लकड़ी  के  उत्पादन  से  सम्बन्धित  उद्योगों

 के  बारे  में  है  ।  इस  म्रवधि  में  मिजोरस  सौर  शअ्ररुणाचल  जिलों  को  कोई  भी  लाइसेंस  waar

 आशय  पत्न  जारी  नहीं  किया  गया

 नहीं

 Inspection  of  Offices  under  Ministry  of  Energy  to  Ensure  use  of  Hindi
 in  Offices

 6290.  Shri  Sudhakar  Pandey  :  Will  the  Minister  of  Energy  be  pleased  to  state

 (a)  whether  officers  of  his  Ministry,  while  on  inspection  of  the  offices  under  them  also  ensure

 that  all  the  work is  carried  out  in  Hindi  in  these  offices  according  to  the  Government’s  policy in

 this regard;

 (6)  the  number  of  officers  who  carried  out  such  inspections
 during

 the  last  year  and  the

 number  of  the  offices  inspected;

 (c)  the  position,  in  general,  as  revealed  in  the  inspection  reports;  and

 (d)  the  steps  taken  to  improve  the  position  in  the  offices  where  Hindi  is  not  being  used  even

 now  ?

 The  Minister  of  Energy  (Shri  K.  C.  Pant)  (a)  to  (d)  Officers  going  out  on  tour  have  not  so
 far  carried  out  such  inspections  of  offices  under  this  Ministery.  Quarterly  reports  egarding  pro-

 gressive  use  of  Hindi  are  however,  received  regularly  from  these  offices  These  réports  show  a
 definite  improvement  in  the  use  of  Hindi  in  official  work.  Suggestions  to  further  improve  the

 position  are  being  given  from  time  tn  tm ty  time.
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 स्वतंत्रता  सेनानियों  को  पेंशन  देना

 6291.  श्री  शक्ति  कुमार  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पश्चिम  बंगाल  तथा  पूर्वोत्तर  प्रदेश  राज्यों  से  पिछले  कितने  लोगों
 अब  तक  पेंशन  प्राप्त हुई

 इस
 समय

 इस
 बारे  में  कितने  आवेदन  पत्न  विचाराधीन  ak

 झूठे  प्रमाणपत्रों  वाले  पत्तों  पर  क्या  कायंवाही  की
 गई  है  ak  उक्त

 मामलों  में  जिन  लोगों  का  हाथ  उनके  नाम  क्या

 TE  मन्त्रालय  में  उप  मंत्री  एफ०  एच०  मोहसिन )  तथा  सुचना  संलग्न

 विवरण  में  दी  जाती  है  ।

 असम  के  ज सर्वेश्री  मीनाराम  पुत्र  स्व७  धनेश्वर  राज  कंवर  अरुण

 राव  कंवर
 स्व०  भ्रोगेश्वर  राज  कंवर  अर

 सोमेश्वर  बोहरा  wo  राम

 के  जिन  पर  झूठी  सूचना  देने  का  प्रारोप  के  मामले  में  पेंशन  स्थगित  कर  दी  ग

 राज्य  सरकार  के  परामर्श  में  आगे  आवश्यक  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ।

 विवरण

 ee  a  Se  ae  Sa}  Sa  SSS  SSP  NY  etna  AS  ey  se

 राज्य  FT  नाम  जिले का  नाम  जिन  व्यक्तियों  को  जिन व्यक्तियों के

 पेंशन  स्वीकृत  की  मामले  सात  न

 गई  है  उनकी संख्या  होने के  कारण

 लंबित  पड़े

 उनकी  संख्या
 लिल्ली एएएलॉ िलए बलन  SE  PE  Sag  eg  Ss

 पश्चिम  बंगाल  मिदनापुर  2357  2200

 कलकत्ता  3738  1360

 2  4-  2166  1223

 690  513

 112 पश्चिम  दिनाजपुर  247

 349  71 पुरुलिया

 नादिया  530  634

 मलिहाबाद  215  122

 हुगली  730  665

 105  54

 83 कच  बिहार  72

 बिरमी  192  137
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 1

 दार्जिलिंग  126  52

 जल  पाई गुडी  229  201

 435  406

 283 337

 लगा

 जोड़  12394  8240

 SS

 ग्रासिम  कछार  2078  280

 सिबसागर  511  611

 नौगांव  370  214

 नारंग  49  115

 लखीमपुर  38  73

 कामरूप  25  111

 गोलपाड़ा  21  31

 गुलाटी  22

 डिब्रूगढ़  29

 ae  YS

 3104  1486

 त्रिपुरा  615  890

 मेघालय  68  26

 91  466

 मिजोरम

 10

 जटिल ——  लिए  ए  शए  एट  वश  ि  ि  िਂ  SS  SESS  PSS  Pt

 औद्योगिक  अनुमति  सचिवालय  द्वारा  दी  गई  दोषपूर्ण  स्वीकृति यां

 6292.  खेम  चन्द्र भाई  चावड़ा  :  नया  उद्योग  और  नागरिक  पूरी  मंत्री यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  श्रौद्योगिक  अनुमति  सचिवालय  द्वारा  जारी  की  गई  स्वीकृति यां  इस  रूप  में  दोषपूर्ण

 होती हैं  कि  में  कुछ  शर्तें  छोड़  दी  जाती  हैं  सनौर  कुछ  अस्पष्ट  रूप  से  रखी  जाती  हैं  प्रौर  कई

 बार  लागू  किए  गए  अनुच्छेद  पुरी  तरह  से  स्पष्ट  नहीं  किए  जाते  ;

 ऐसी  स्थिति  कितने  अवसरों  पर  उत्पन्न  कम्पनियों  के  नाम  क्या  हैं  कौर  उक्त

 दोषों  का  व्यौरा  क्या
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 ऐसी  स्थिति  में  औद्योगिक  अनुमति  सचिवालय  के  माध्यम  से  समय  बाधित  कार्यक्रम

 में
 स्वीकृति यां  जारी

 कराने  का  क्या  उपयोग  है  जबकि  उद्यमियों  को  उसका  कोई  लाभ  न  क्योंकि  कई

 बार  उक्त  दोषों  को  दूर  कराने  में  6  मास  से  एक  वर्ष  तक  की  अवधि  लग  जाती  कौर

 क्या  दोषों  से  बचने  atc  नए  उद्यमियों  द्वारा  उत्पादन में  दक्षता  लाने  के  विचार से

 स्वीकृति यां  जारी  करने  का
 कार्य  प्रशासकीय  मंत्रालय  को  सौंपने  का  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के

 विचाराधीन  है  ?

 उद्योग  और  नागरिक  पूति  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (sit  बी०  पी०  मौर्य  :  नहीं  ।

 शौर  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 जी  नहीं

 कोका  कोला  को  तकनीकी  विकास  महानिदेशालय  के  पास  सुची  में  दर्ज  करना

 6293.  sit  सोम चन्द  सोलंकी  :  क्या  उद्योग  झर  नागरिक  पति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे

 क्या  कोका  कोला  को  तकनीकी  विकास  महानिदेशालय  के  पास  सूची  में  ast  (  रिकार्ड )
 किया  गया  है  ।  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 औद्योगिक  कौर  विनियमन )

 में  ast  किया  गया

 अधिनियम  के  किन  नियमों  के  श्रन्तगंत
 डसे

 सुची

 ae  शब्दावली  किस  प्रकार  बनायी  गयी  थी  औद्योगिक  विकास  श्र  विनियमन

 नियम  के  किन  उपबन्धों  ग्रीवा  नियमों  अथवा  किस  अधिसूचना  के  श्रीहीन  यह  जारी  की  गई  कौर

 तकनीकी  विकास  महानिदेशालय  के  पास  सूची में
 दर्ज  होने  के  कारण  श्रनुवर्तीलाभ

 क्या है  ?

 उद्योग  और  नागरिक  पूरी  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  बी०  पी०  से

 सारी  बनाना  ऐसी  वस्तु  समझी  गई  है  जो  उद्योग  ate  विनियमन

 1951  की प्रथम  सूची के  श्रन्तगंत  नहीं  भराती है  ।  मे०  कोका  कोला  एक्सपोर्ट  कारपोरेशन  को

 भारत  में  निम्नलिखित शर्तों  पर  सांद्रा  बनाने  के  लिए  1958  में  स्वीकृति दी  गई  थी

 (1)  संयंत्र  पौर  उपकरण  विदेशी  कम्पनी  द्वारा  दिए  कौर

 (2)  उत्पादन  की  मात्रा  इतनी  होगी  जिससें  देश  में  बोतलें  भरने  के  चार  विद्यमान  संयंत्रों

 की  जरुरतों  को  ger  किया  जा  सके  ate  इन  संयंत्रों  में  पेय  बनाने  के  लिए  जिन  अन्य

 कच्चे  माल  के  की  झ्रावश्यकता  होगी  इसके  लिए  समय-समय  पर  विदेशी  मुद्रा

 को  ध्यान  में  रखकर  दी  जाएगी  |

 तदनुसार  1964  में  कोका  कोला  सांद्रण  बनाने के  लिए  उनके  वर्तमान  उपक्रम

 के  अधार  पर  साइट्रस/फल  से  पेय  बनाने  का  प्रस्ताव  निम्नलिखित  शर्तों  पर  सरकार

 ने  स्वीकृत  कर  लिया  था

 (1)  उन्हें ag  पेय  श्राघार  का  निर्माण  करने  के  लिए  संयंत्र और
 उपकरणों  का

 आयात  करने  के  लिए  बिदेशी  मुद्रा  की  प्रा वश्य कता  नहीं  कौर
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 (2)  मृदु  पेय  mare  का  निर्माण  करने  के  लिए  अपेक्षित  किसी  कच्चे  माल  का  आयात

 करने  के  लिए  आवश्यक  विदेशी  मुद्रा  की  पूति  कोका  कोला  सांद्रणों  का  निर्यात

 करने  के  लिए  उन्हें  स्वीकृत  निर्यात  उत्पादन  हकदारी  से  की  जायेगी  ।

 तकनीकी  विकास  के  महानिदेशालय  की  सूचियों  में  शामिल  श्रौद्योगिक  एककों

 को  मशीनों  wie  कच्चे  माल  इरादी  के  रायात  के  बारे  में  नियमों  का  पालन  करना

 पड़ता  उन्हें  समय-समय पर  अपने  उत्पा  दन  की  सुचना  भी  देनी  पड़ती  है
 |

 राज्यों  में  आदिवासी  क्षेत्रों  के विकास  की  उप योजनायें

 6294.  श्री  के०  प्रधानी  :  कया  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  योजना  आयोग  को  सभी  राज्यों  से  श्रादिवासी-बहुल  क्षेत्रों  के
 विकास

 की

 जाएं
 प्राप्त  हो  गई  हैं  ;

 यदि  तो  उन  पिछड़े  आदिवासी  क्षेत्रों  हेतु  राशि  शिक्षा  देने  के  लिए  क्या  कार्यवाही

 की  गई  है  ;

 क्या  वर्ष  1975-76  में  इन  योजनाओं  के  लिए  राशि  दी  जाने की  संभावना  है  ;

 प्रत्येक  के  लिए  कितनी  ;  कौर

 a  1975-76  में  कौनसी  परियोजनाएं ली  जायेंगी  ?

 योजना  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  ‘sty  विद्या  चरण
 :  a  जिन

 राज्यों  में  ख़ादिम  जाति  बाहुल  क्षेत्र  उन  सभी  से  उपयोजनाएं  प्राप्त  हो  गई  हैं  ।  इनकी  योजना  आयोग

 में  जांच  की
 गई

 ।  यह  देखा  गया  कि  अधिकांश  उप योजनाओ ओं  के  कार्यक्रमों  में  परिवर्तन  करने  की

 यकता  थी  क्योंकि  यह  योजना  आयोग  द्वारा  भेजे  गए  मार्गदर्शक  सिद्धांतों  के  भ्रनुसार  नहीं  थीं  !

 राज्य  सरकारें  इस  समय  अपनी  उप-योजनाश्रों  को  अन्तिम  रूप  देने  के  काम  में  व्यस्त  है  ।

 से  उप-परिजनों  के  लिए  विशेष  केन्द्रीय  सहायता  के  रूप  में  1975-76  के  वर्ष

 में  20  करोड़  रुपये  का  कुल  बजट  प्रावधान  किया  गया  है  जबकि  1974-75  के  वर्ष में  5  करोड़  रुपये

 जिन  समेकित  ऑ्रादिम  जाति  विकास  परियोजनाश्रों  को  वर्ष  1974-75  के  दौरान  आरम्भ

 करने  के  लिए  सहमति  प्रगट  की  गई  है  उनके  तथा  भूतपूर्व  ख़ादिम  जाति  विकास  खण्डों  के  जारी  कार्यक्रमों

 विभिन्न  राज्य  सरकारों  से  वर्ष  1975-76 के  लिए  13  करोड़  रुपये  का  तदर्थ  आवंटन  किया  गया  है  ।

 के  लिए  उनके  कार्य  क्रमों  के  बारे  में  ठोस  प्रस्ताव  प्राप्त  होने  पर  faa  आवंटन  किया  जाएगा  |

 टेलीविजन एंड  इलेक्ट्रानिक्स  एसोसिएट्स  प्राइवेट  नई  दिल्ली  द्वारा  बिना  चा

 लाइसेंस  के  टेलीविजन  सेटों  का  निर्माण

 6295.  श्री  अनादि  चरण  दास
 :  क्या  इलेक्ट्रानिकी  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 :

 क्या  टेलीविजन  एंड  इलेक्ट्रोनिक्स  एसोसिएट्स  प्राइवेट  zz
 बिना

 वैद्य  लाइसेंस

 के  गैलेक्सी  के  ट्रेड  नाम  से  टेलीविजन  सेटों का  निर्माण  कर  रही  है  ;

 क्या  इस  कम्पनी  को  उत्तर  प्रदेश  में  वा  राणसी
 में

 टेली  विज़न  सेटों  का  निर्माण  करने  हेतु
 लाइसेंस

 दिया  था  जो  बाद  में  रद  कर  दिया  गया  कौर
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 क्या  यह  कम्पनी  बिना  किसी  अनुमति  के  गाजियाबाद में  अपना  कारोबार भी  भी  चला

 रही  यदि  तो  उसके  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ।

 प्रधान  परमाणु  ऊर्जा  इलेक्ट्रॉनिक्स  अन्तरिक्ष  योजना  मंत्री  तथा

 विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  मंत्री  इंदिरा  से  सूचना  एकत्रित  की  जा

 रही  है  कौर  सभा-पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 जन-जातीय  उप-योजना  के  लिये  आवंटित  धनराशि  का  अन्य  कार्यों  पर  उपयोग  रोकने  के  लिये

 कार्यवाही

 6296.  श्री  गिरोधर  गो मांगो  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (®)  जनजातियों  उपयोजन  के  लिए  निर्धारित  धनराशि  को  ara  कार्यों  के  लिए  उपयोग

 में  लान ेसे  रोकने  के  लिए  क्या  उपाय  किए  गए  हैं  प्रिया  करने  का  विचार  है  ;

 क्या  जनजातीय  विकास  के  लिए  व्यय  न  की  गई  धनराशि  को  अगली  योजना  के  लिए

 झ्रारक्षित  रखा  कौर

 यदि  राज्यों  को  इस  बारे  में  कया  निर्देश  जारी  किए  गए  हैं  ?

 गह  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  एफ०  एच ०  मोहसिन  :  एक  बार  जब  उप-योजनाओं

 को  अन्तिम  रूप  दे  दिया  जाता  है  तो  प्रत्येक  राज्य  में  उप-योजना  क्षेत्रों  की  विधिक  योजना  को  भी  उसी

 वर्ष  अन्तिम  रूप  दे  दिया  जाता  है  |  राज्य  योजना  के  व्यय  से  भ्रादिवासी  क्षेत्रों  में  लागत  के  लिए  विशेष

 केन्द्रीय  सहायता  जोड़ने  से  यह  सुनिश्चित  किया  जा  सकता  है  कि  उप-योजना  क्षेत्रों  के  लिए  परिव्यय

 वहीं  लगा  दी  जाती  है  ।

 तथा  पांचवीं  योजना  अवधि  में  झ्रादिवासी  विकास  के  लिए  किसी  धन  राशि  के

 व्यय  न  होने  की  संभावना  का  पता  लगाना  अभी  समयपूर्व  होगा  |

 महाराष्ट्र  में  संघ  के  साप्ताहिक  के  पंजीकरण  के  बारे  में  अभ्यावेदन

 6297.  भी  अण्णासाहेब  योटखिन्डे
 :  सुचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  उन्हें  महाराष्ट्र  राज्य  में  संघ  के  साप्ताहिक  प्रतिबिम्ब ਂ  के  पंजीकरण  के  बारे  में

 कोई  श्रम्यावेदन  प्राप्त  हुआ  कौर

 यदि  तो  इस  बारे  में  क्या  निर्णय  किया  गया  है  ?

 सुचना  और  प्रसारण  मन्त्रालय  में  उप-मन्त्री  धरमबीर  सिह  )  :  हां  ।

 समाचार  पत्र  को  रजिस्ट्रेशन  नं  ०  अर०  एन०  27751/73  किया  जा  चुका है  ।

 कलकत्ता  में  बिजली  की  कमी

 6298.  सरदार  स्वर्ण  सिह  सोनी :  क्या  ऊर्जा  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  कलकत्ता  में  बिजली  की  कमी  चल  रही  है

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण हैं  ;  कौर

 इस  बारे  में  सरकार  का  विचार  क्या  कार्यवाही  करने  का
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 ऊर्जा  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  (  प्रो०  सिद्धेश्वर  प्रसाद )
 से  कलकत्ता  में  ऊर्जा की

 कोई  कमी  नहीं  परन्तु  शिखरण  क्षमता  की  कमी  के  कारण  पीक  लोक  प्रतिबन्ध

 लागू  किए  गए  हैं  |  सन् ताल डोह
 हावड़ा

 पारेषण  लाइन  सन् ताल डीह  पर  दूसरे  यूनिट  के  गाले

 हो  जाने  ate  दामोदर  घाटी  निगम  में  चन्द्र पुरा  के  नए  उत्पादन  यूनिटों  के  दृष्टि करण  निकट

 भविष्य  में  कलकत्ता  में  विद्युत  सप्लाई  में  सुधार  होने  की  प्रत्याशा  ।

 हैवी  मशीन  बिल्डिंग  रांची  और  हैवी  इलेक्ट्रिकल  इक्विपमेंट  रानीपुर

 हरिद्वार  की  उत्पादन  क्षमता

 6299.  श्री  वीरभद्र  सिह  क्या  उद्योग  और  नागरिक  पति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करने

 कि

 भारी  मशीन  निर्माण  ak  हैवी  इलैक्ट्रिकल  इक्विपमेंट्स  रानीपुर

 हरिद्वार  की  उत्पादन  क्षमता  क्या है

 क्या  उपरोक्त  संयंत्र  अपनी  क्षमता के  ग्रनुसार चल  रहे  कौर

 इन  संगठनों  के  वर्षवार  गत  तीन  वर्षों  के  उत्पादन  के  alas  क्या  हैं
 ?

 उद्योग  और  नागरिक  पूरी  मन्त्रालय  में  राज्य-मन्त्री  ए०  ato  मूल  fara

 परियोजना  रिपोर्ट  पी०  के  अनुसार  हेवी  मशीन  बिल्डिंग  रांची  की  अधिष्टापित

 क्षमता  80,000  पी ०  टन  के  यांत्रिक  उपकरण  की  है  |  बाद  में  25,000  मी०  टन  की  क्षमता  से

 क  ढांचा  निर्माण  शाला  इसमें  जोड़  दी  गई  थी  i

 भारत  हेवी  इलेक्ट्रिकल्स  के  हरिद्वार  एकक  की  क्षमता  निम्नलिखित  है

 थर्मल  टर्बो  सेट  1400  मे०  वा०  प्रतिवर्ष  200  मेगावाट  के  7  सेटों  का  उत्पादन

 निहित  है  )

 625  मे०  वा०  साग  > atic  क हाइड्रो  सेट  प्रतिवर्ष  5  से  130  मेगा  बीच  की  क्षमताश्रों

 के  8  से  10  हाइड्रो  सेटों  का  उत्पादन  निहित

 इलेक्टीकल  रोलिंग

 मशीनें  50  at  qo  (0.1  से  4  मे०  वा०  साइज  की

 नही ं।

 1972-73,  1973-74  कौर  1974-75 में  इन  दोनों  ora ब  जप  तन्न  का  उत्पादन  निम्नलिखित

 सारणी  में
 लि
 दिया  गया

 है
 ——__—

 1972-73  1974-75
 0151  1  10015 ्ध्ाण्णण्ण्णध्ा

 ५ हेवी  मशीन  बिल्डिंग  रांची

 यां  त्रिक  27877  31568  36791

 मी  ०  टन  मी०  टन०  मी  ०  टन  ०

 संरचनात्मक  8212  8473  4302
 मी०  टन०  मी  ०  टन०  मी  ०  टन  ०

 भारत  हेवी  इलेक्ट्रिकल्स  हरिद्वार

 थमते  टब  सेट  (Fo  200  700  1080

 हाइड्रो सेट  वाट  30  91  190

 इलेक्ट्रिकल  रोटेटिंग  मशीनें  ०वाट  23  90  115
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 a  5.

 दिस  |  में  आवश्यक  वस्तुओं  के  वित  ग  के  लिये  योजना  तेयार  करना

 सचल  साज  other
 6300.  ai  छि इच्नन्ट्प्य  सायन  शु झन वाला  क्या  उद्योग  और  नागरिक  पूति  मंत्री  यह॒  बताने  की

 कृपा  करेगे  कि
 :

 क्या  सरकार  ने  दिल्‍ली  में  आवश्यक  वस्तु भ्र ों  के वितरण  के  लिए  कोई  योजना  तैयार  की

 यदि  तो  योजना  की  मुख्य  बातें  क्या  हैं  इसे  कब  से  प्रारम्भ  किया  कौर

 क्या इस  योजना  को अन्य  महानगरों  में  लागू
 करने  भी  कोई  योजना है  कौर

 यदि  तो  कब

 उद्योग  और  नागरिक  पति  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ए०  सी ०  से

 ग अत्यावश्यक  वस्तुओं  की  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  दिल्‍ली  य्रौर  श्रव्य  महानगरों  में  पहले  से  ही  लार है

 देश  भर  में  शह हरी  कौर  ग्रामीण  इलाको ंमें
 लगभग  2,13  लाख  उचित  दर  मूल्य  की  दुकानें  दिवस  में मं

 सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  में  लगभग  2,400  उचित  मूल्य  की  दुकान  शामिल  जो  चावल  श्र

 चीनी का  वितरण  करती हैं  ।  साफ्ट  कोक  श्राप र
 मिट्टी  का  तेल

 लगभग 147  5  प्रौढ़  1384  खुदरा

 निकायों के  माध्यम  से  वितरित  किया  जाता  है  ।  नियंत्रित  कपड़े  का  वितरण  चार  उपभोक्ता  सहकारी

 भंडारों  लगभग  75  प्राथमिक  भंडारों  ae  मिलों  की  लगभग  30  खुदरा  जिनमें  राष्ट्रीय  वस्त्र

 निगम  के  खुदरा  निकास  भी  शामिल  के  जाल  के  माध्यम  से  किया  जाता  है  ।  प्राथमिकता  वाली  अवश्यक

 वस्तुओं  के  बारे  में में  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  का  विस्तार  करने  रोक  उसे  मजबूत  बनाने  के  लिए  एक

 नमूना  प्रणाली तैयार  करन ेहेतु  एक  विस्तृत  अध्ययन  किया  जा  रहा  है  ।  यह  नमूना  दिल्‍ली  की

 स्त्रियों  के  संदर्भ  में  तैयार  किया  जाएगा  दौर  इसे  दूसरे  तीन  से  चार  चुने  केन्द्रों  में  संबंधित  राज्य  सरक घरों

 के  निकट  सहयोग  से  परीक्षण  के  तौर  पर  प्रयोग  में  लाया  जाएगा
 ।

 संसद्‌  सदस्यों  के  कोटे से
 कारों  की  खरीद

 6301.  श्री  भोगकर  झा  :
 कया  उद्योग  और  पूरी  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 1971 से
 1973  की  mate  के  दौरान  संसद  सदस्यों  के  कोटे  से  कितने

 संसद  सदस्यों  ने  कारों  की  खरीद

 उनमें  से  कितने  संसद  सदस्य  उन  कारों  को  टेक्सी  के  रूप  में  चला

 (7)  कितने  संसद  सदस्यों  ने  निषिद्ध  समय  सीमा  भीतर  उन  कारों  को  बेच  दिया
 ?

 बयां  उद्योग  और  नागरिक  पूति  मन्त्रालय में
 राज्य  मंत्री  To  to

 :
 489

 सरकार  को  कोई  जानकारी  नहीं  है  ।

 17  संसद  सदस्यों  को  निषिद्ध  समय  सीमा  के  भीतर  श्रपनी  कारें  बेचने  की  मंजूरी  दी

 गई थी
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 राज्य  सेवाओं  से  पदोन्नत  किये  गये  भारतीय  प्रशासन  सेवा  के  अधिकारियों  को  वरीयता  नीय

 6302.  श्री  अर्जुन  सेठी  :  कया  प्रधान  मन्त्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उच्चतम  न्यायालय  ने  करार  पी०  खन्ना  तथा  धर्न्य  बनाम  एस०  ए०  एफ०  अब्बास

 तथा  अरन्य  के  मामले  में  राज्य  सरकारों  को  निदेश  दिया  है  कि  राज्य  सेवायों  अथवा  इसकी  सम्बद्ध  सेवाओं

 से  1967  से  पव  भारतीय  प्रशासकीय  सेवा  में  पदोन्नत  किए  गए  लोगों  की  वरीयता  चयन  सुची  में  उनके

 नाम
 सम्मिलित  करने  के  स्थान  पर  प्रवर  पद  पर  उसके  स्थानापन्न  रूप  से  काम  करने  की  अवधि  के  अनुसार

 नियत  की

 यदि  तो  क्या  राज्य  सरकारों  द्वारा  उक्त  निदेश  लागू  कर  दिए  गए  हैं  ;  कौर

 यदि  तो  उसके  कारण  क्या  हैं  शर  क्यो  केन्द्र  सरकार  ने  इस  बारे  में  राज्य  सरकारों

 को  कोई  परामर्श  दिया  है  ?

 गह  कॉमिक  और  प्रशासनिक  सुधार  विभाग  तथा  संसदीय  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री

 ओस  मेहता  )
 :

 से  उच्चतम  न्यायालय  ने  अपनी  दिनांक  2  2  197 2  के  निर्णय

 में  सिविल  atta  संख्या  565/1970  कौर  1470/1970,  अरार ०  पी०  खन्ना  तथा  अन्य  बनाम  एस०

 ए०  एफ०  अब्बास  तथा  अन्य  में  यह  निर्णय  दिया  कि  राज्य  सरकार  की  भारतीय  प्रशासन  सेवा  में

 वरिष्ठता  के  प्रयोजन  के  लिए  किसी  भी  संवर्ग  बाह्म  पद  को  भूतलक्षी  प्रभाव  से  संवर्ग  पदਂ  के  समक्ष  घोषित

 करने  का  अधिकार  प्राप्त  था  ।  उच्चतम  न्यायालय  ने  यह  निर्देश  दिया  कि  सम्बन्धित  पदोन्नत

 कारियों  के  श्रांबटन  के  वर्षों  को  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  संघ  लोक  सेवा  श्रांयोग  के  परामर्श  से  निर्धारित

 करना  होगा  ।  उच्चतम  न्यायालय  के  निर्देशों  के  अनुपालन  के  लिए  भारत  सरकार  ने  आयोग  को  लिखा

 है  ।

 पश्चिमी  बंगाल  द्वारा  कोयला  खानों  के  लिए  रायल्टी  की  अदायगी  की  मांग

 6303.  श्री  ayo  के०  दास चौधरी  :  क्या  ऊर्जा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पश्चिम  बंगाल  सरकार  ने  राज्य  में  स्थित  182  कोयला  खानों  के  लिए  35  करोड़

 रु०  की  रायल्टी  की  शीघ्र  अदायगी  करने  की  मांग  की

 यदि  तो  कितनी  धन  राशि  की  अदायगी  कर  दी  गई  कौर

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  उप  सन्तरी  (Sto  सिद्धेश्वर  :  से  प०  बंगाल  सरकार

 के  अकोककर  कोयला  खानों  के  राष्ट्रीय करण
 के  पश्चात  पश्चिमी  बंगाल  सरकार  को  कोयला

 खान  प्रधिकरण  fo  पर  31-1-1973  से  30-9-1974  तक की  अ्रवर्घि के स्वामित्व के  स्वामित्व  की  5  करोड़

 रुपये  की  राशि  बकाया  थी  ।  इस  राशि  में  से  1974  के  पन्त  तक  कोयला  खान  प्राधिकरण

 द्वारा  2.  78  करोड़  रुपये  का  भुगतान  किया  जा  चुका  है  तथा  2.  72  करोड़  रुपए  की  राशि  शेष  थी  ।

 कोयला  खान  प्राधिकरण  द्वारा  1974  के  पश्चात्‌  किए  गए  भुगतान  के  बारे  में  जानकारी  एकत्र

 कीजिए
 a
 हाट  कौर  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।
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 जिला  राजकोट  में  रूलिंग  उद्योग  के
 लिये  ब्लैक  कोयले  को  सप्लाई

 6304.  श्री  एन०  आर०  बे कारिया  :

 अरविद  एम०  क्या  ऊर्जा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 जिला  राजकोट  मे  वर्ष  1974-75 के  लिए  उद्योगों  के  लिए

 कितना  ब्लेक  कोयला  आबंटित  किया

 उनकी  आवश्यकता  की  तुलना  में  उन्हें  कितनी  मात्रा  की  सप्लाई  की  गई

 क्या  यह  मात्रा  आवश्यकता  से  कम  यदि  तो  कितनी  मौर  उसके  क्या  कारण

 और

 उनकी  झ्ावश्यकताश्ं  के  अनसार  कोयले  की  सप्लाई  करने  के  लिए  सरकार  का  क्या

 उपाय  करने  का  विचार  है  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय में  उपमंत्री  (  प्रो०  सिद्धेश्वर  प्रसाद  :  से  जानकारी  प्राप्त

 की  जा  रही  है  कौर  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 Continuance  of  Job-Oriented  Programme  in  Madhya  Pradesh

 6305,  Shri  Phool  Chand  Verma;  Will  the  Minister  of  Planning  be  pleased  to  state  whether

 keeping  in  view  the  need  to  improve  employment  situation  in  Madhya  Pradesh,  the  Central  Go-
 vernment  propose  to  continue  the  job  oriented  programme  even  after  1974-75?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Planning  (Shri  Vidya  Charan  Shukla)  :  In  1975-76*

 the  Central  Government  would  provide  support  for  completion  of  the  on-going  schemes  of  the

 Employment  Promotion  Programme,  taken  up  for  implementation  in  1974-75.

 कलकत्ता  में  गिरफ्तार  सो०  आई०  ए०  के  एजेंटों  को  छोड़ना

 6306.  श्री  रामसहाय  पांडे  :  क्या  गह  मानी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  अमरीका  सरकार  ने  हमारी  सरकार  से  अनुरोध  किया  है  कि  कलकत्ता  में

 1973  में  गिरफ्तार  किए  गए  दो  सी  ०  भाई  ए०  एजेन्टों  को  छोड़ा  जाए  अ्रत्यथा  उन  पर  मुकदमा  चलाया

 श्र

 यदि  तो  सरकार  की  उस  पर  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 गह  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  एफ०  एच०  :  तथा
 नई  दिल  में  मेरी की

 दूतावास  कौर
 अमरीकी  राज्य  विभाग  ने  ब् ः मसस  एन्थोनी  एलन  फ्लैचर  कौर  रिचाडे

 कोप  पर  राजकीय  रहस्य  अधिनियम  के  अधीन  कलकत्ता  में  चल  रहे  मुकदमे  को  शीघ्र  निपटाने

 के  लिए  सरकार  से  अ्रतुरोध  किया था
 |  सरकार  को  इस  बात  की  कोई  सूचना  नहीं  है  कि  वे  सी  ०  भाई

 wo  के  एजेन्ट  हैँ  ।  न्यायालय  में  मुकदमें  की  प्रगति  की  सुचना  पश्चिम  बंगाल  सरकार  से  स्थिति

 मालूम  करने  के  बाद  अमरीकी  प्राधिकारियों  को  समय-समय  पर  भेजी  जाती  x  ।

 Coal  extracted  from  coal  mines  of  Vishrampur  and  Chirmiri  (Madhya  Pradesh)

 6307.  Dr.  Laxminarayan  Pandey  :  Will  the  Minister  of  Energy  be  pleased  to  state

 (a)  the  total  quantity  of  coal  extracted  from  the  coal  mines  of  Vishrampur  and  Chirmiri
 (Madhya  Pradesh)  in  1973-74  and  from  April,  1974  to  December,  1974;  and-

 (b)  the  quantity  of  coal  accumulated  at  these  collieries  at  present  ?
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 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Energy  (Professor  Sidheshwar  Prasad)  :  (a)  The  pro-
 duction  of  coal  from  Bisrampur  and  Chirmiri  Mines  is  as  follows  :

 lakhs  of  tonnes)

 विक  eee  टो  ए  ———
 1973-74  1974-75
 का

 (oon  9

 Bishrampur  12-74  15-99
 Chirmiri  24  06  28  "59

 ननद  a a a eo a  a  a  tnt

 (6)  The  stocks  of  coal  at  these  mines  on  1-1-75  were  as  under  :

 (figures  in  lakhs  tonnes)
 Bishrampur  1:26
 Chirmiri

 मध्य  प्रदेश  और  बिहार  में  प्रति  व्यक्ति  आय

 6308.  कुमारी  कमला  कुमारी  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बिहार  ale  मध्य  प्रदेश  में  प्रति  व्यक्ति  वार्षिक  att  वर्ष  1973-74  में

 प्रचलित  मूल्यों  पर  क्या  कौर

 इन
 राज्यों  में  प्रति  दिन  प्रति  व्यक्ति  ara  क्या

 ay योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  विद्याचरण  श्र

 197:1-74  के  लिए  मध्य  प्रदेश  की  ग्रीम  विधिक  प्रति  व्यक्ति  राय  प्रचलित  भावों  के  भ्राता

 पर  695.75  रुपए  अनुमानित  की  गई  इस  हिसाब से  प्रति  व्यक्ति  दैनिक  प्राय  1.  91

 रु०  निकलती है  ।
 र  1973-74  के  लिए  बिहार  के  बारे में  कोई  अनुमान  उपलब्ध  नहीं  है  |

 मिस्टर  जान  ड्रोबोट  के  विरुद्ध  कर  अपबंचन  और  विदेशी  मुद्रा  अधिनियम  के  उल्लंघन  के

 आरोप

 6309.  श्री  झारखंड  राय

 श्री  राजदेव  सिह  \  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  दर्पा  करेंगे  कि

 श्री  के०  एम०  मधुकर

 क्या  अमरीकी  वेस्टिंग-हाउस  के  वाइस-प्रेसिडेंट  मिस्टर  जान  ड्रोबोट  के  विरुद्ध

 जिन
 पर  कर  अ्रपवंचन

 त्र
 कौर  40  लाख  रू०  की  विदेशी  मुद्रा  उल्लंघन  के  आरोप  कोई  कार्रवाही की  गई

 यदि  तो  तत्संबंधी  cater  क्या

 क्या  यह  सच  है  कि  ag  देश  छोड़  कर  जा  चुके  हैं
 ?
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 पा

 गह  कामिक  और  प्रशासनिक  सुधार  विभाग  तथा  संसदीय  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री

 ओम  मेहता )  से  विदेशी  मुद्रा  विनियमन  भ्र धि नियम  के  कथित  उल्लंघन  पर

 प्रचलन  निदेशालय  द्वा रा  राज  कारण  बताशो  नोटिस  जारी  कि  ए  गए  जिनमें  पांच  नोटिस  मैसर्स  वेस्टिंग

 हाऊस  ट्रेडिंग  कम्पनी  लिमिटेड  के  क्षेत्रीय  प्रबन्धक  तथा  वाइस  प्रेसिडेंट  श्री  जान  ale

 दो  श्री  जान  रोबोट  कौर  उपरोक्त  कम्पनी  कौर  ए  क  कम्पनी को  जारी  किए  गए  थे  |  कारण

 बताओ  नोटिसों  के  उत्तर  प्राप्त  होने  पर  व्यक्तिगत  सुनवाई  निश्चित  की  गई  थी  कौर  मामले  के  एक  वंश

 की  सुनवाई  हुई  थी  ।  सुनवाई  पूरी  होने  और  विभागीय  कार्यवाही  में  झधिनिर्णयत  आदेश  होने  से

 पहले  श्री
 जान  जो  कि

 न्यायालय  द्वा  रा  स्वीकृत  जमानत  पर  देश  छोड़ कर  चले  गए  ।

 कर  अपवचन  से  सम्बन्धित  मामले  वित्त  मंत्रालय  के  आयकर  विभाग  द्वारा  निपटाए  जा  रहे

 Implementation  of  Garibi  Hatao  Programme
 6310.  Shri  Narendra  Singh

 Shri  Jagannath  Rao  Joshi  :

 Shri  Ishwar  Chaudhury  :
 Shri  Hamendra  Singh  Banera  :

 Shri  Phool  Chand  Verma
 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee

 Will  the  Minister  of  Planning  be  pleased  to  state

 (a)  the  steps  taken  so  far  by  Government  for  implementation  of  the  Garibi  Hatao  Progra-
 mme  of  1971

 (b)  the  extent  to  which  poverty  has  been  removed  after  the  said  programme  was  launched

 and

 (c)  the  amount  spent  on  the  programme  during  the  last  three  years,  year-wise  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Planning  (Shri  Vidya  Charan  Shukla):  (a)  The  impor-
 tant  steps  taken  for  promoting  growth  with  social  justice  since  1971-72  include:  (i)  execution  of
 the  special  development  programmes  for  small  farmers,  marginal  farmers  and  agricultural  labo-

 urers;  drought  prone  area  programme;  special  schemes  for  creating  additional  employment  opp-
 ortunities  for  rural  and  urban  unemployed;  additional  welfare  schemes  such  as  nutrition,  rural
 water  supply,  house-sites  for  the  landless  agricultural  labourers  and  slum  improvement;  (ii)
 Continued  priority  tothe  development  of  agriculture,  village  and  small  industries  and  activities

 like  animal  husbandry,  dairying,  fisheries,  etc.  and  development  of  tribal,  hill  and  other  backward

 areas  in  different  states;  (ii)  speedy  implementation  of  land  reform  measures;  and  streng-

 thening  and  stream  lining  of  public  distribution  system  for  selected  essential  commodities

 Removal  of  poverty  forms  one  of  the  basic  obiectives  of  the  Draft  Fifth  Five  Year  Plan  and

 the  growth  oriented  strategy  has  been  integrated  with  a  series  of  redistributive  measures  for  the

 purpose

 (b)  It  is  not  possible  to  quantify  the  impact  of  these  measures  on  the  problem  of  poverty
 in  the  absence  of  relevant  data

 (c)  A  statement  is  laid  on  the  Table  of  the  House  showing  expenditure  incurred  during  1972-

 73  and  1973-74  and  the  approved  outlay  for  1974-75  on  special  programmes  undertaken  for  re-

 moval  of  poverty.  The  actual  expenditure  figures  for  1974-75  are  not  yet  available.
 Statement  (Rs.  crores)

 Approved
 Plan

 Special  Programmes  Expenditure  Ou
 tlay ——+  4.

 1972-73  1973-74  1974-75
 ——  एलएल

 1.  SFDA/  17  -32  16°75  21-00
 2.  Tribal

 Development  Agencies
 2°30  -80  1-50

 3.  DPAP  37  -38  23:96  35  -00£

 £  Includes  ma‘ching  outlay  from  State  Plans
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 ———  —_——  a

 Approve
 Plan

 Special  Programmes  Expenditure  Outlay

 1972-73  1973-74
 dill

 5

 Crash  Scheme  for  rural  employment  53  -00  42-66

 Half-a-million  jobs  programme  54-00

 Special  Employment  programmes  26  54  40-004

 Programme  for  Educated  Unemployed  41  37.0  39  «09

 Accelerated  Rural  Water  Supply  .  19-10  15-00

 Nutrition  Programmes  22°31  20-50
 10  Provision  of  house-sites  to  landless  agricultural

 labourers  नक  4  +39*  2°91*  @
 11  Slum  Improvement  Scheme  .  11  न17* 1  9  *05*  @
 12  Minimum  Needs  Programme  (Fifth  Plan  Scheme)  नि  203  27.0

 ee ee  ss  ——  7.  A  a  a

 @  Since  merged  in  the  Minimum  Needs  Programme.

 +  For  Self  Employment  schemes  under  the  Employment  Promotion  Programmes,
 *  These  are  amounts  released  by  the  Works  &  Housing  Ministry.  Figures  of  actual  exe

 penditure  have  not  been  received  from  all  State  Governments.

 भारत  में  उद्योग  स्थापित  करने  के  लिये  विदेशों  से  आने  वाले  व्यवसायों  को  रियायतें

 6311.  श्री  पी०  जी०  मावलंकर  :  कया  उद्योग  और  नागरिक  पूति  मस्ती  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  मूलक  व्यापारियों  जिन्होंने  भारतीय  ग्रहण  करने की  इच्छा

 व्यक्त  की  भ्रौर|श्रथवा  जिन्हें उन  देशों  को  जहां  वे  रहते  थे  कौर  झपने  व्यवसाय  को  छोड़  कर  स्थाई  श्रीवास

 के  लिए  भा  रत  ape  के  लिए  विवश  किया  भा  रत  में  नए  उद्योग  तथा  पित  करने  के  लिए  कोई  रियायत

 झऔर|श्रथवा  सुविधा  दी  जाती  है

 = यदि  at,  तो  तत्सम्बन्धी  पूर्ण  व्यौरा  क्या  नहि

 क्या  हिन्दी  भारत-मूलक  व्यक्तियों  को  युगांडा  से  जाने  कौर  भा
 रत

 म  बसने  के  लिए

 विवश  किया  गया  था  कौर  क्या  वे  लोग  बसने  के  लिए  गुजरात  रोक

 क्या  उन  लोगों  की  कोई  सहायता  की  गई  तर  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 उद्योग  और  नागरिक  पूरी  मंत्री  eto  ए०  :  ौर  विदेशो ंसे  लौट  कर

 हुए  अथवा  विदेशों  में  रहने  वाले  भारतीयों  को  उनके  द्वारा  स्थापित  किए  जाने  वाले  श्रौद्योगिक  एककों

 के  लिए  मशीनों  कौर  कच्चे  माल  का  उदारता  युवक  आयात  करने  जैसी  विशेष  सुविधाओं  का  विवरण

 mara  व्यापार  नियंत्रण  नीति  अप्रैल  1975 से  हाथ  1976  1)  भ्रन च्छद  164 से  169

 तक  में  दिया  गया  है  ।  यह  सच  है  भारतीय  मूल  के  कुछ  लोग  जिन्हें  उगाण्डा  छोड़ने  के  लिए  बाध्य  किया

 गया  था  देश  के  विभिन्न  भागों  में  बस  गए  हूँ  |  गुजरात  में  बसे  व्यक्तियों  के  ठीक-ठीक  विवरण  तत्काल

 उपलब्ध  नहीं  सरकार  की  नीति  उत्पादनशील  काम  प्रारम्भ  करने  में  ऐसे  लोगों  को  सहायता
 कर

 पहुंचाने  स  ग्न  धी  समग्र  नीति  के  दायरे  के  भीतर  हर  सम्भव  सुविधा  प्रदान  करने  की  है  ।
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 फिलिप्स  कम्पनी  लिमिटेड  को  दिये  गये  लाइसेंस

 6312.  श्री  प्रिय  रंजन  दास  मुंशी
 :

 कया  इलेक्ट्रानिकी  मन्त्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  फिलिप्स  कम्पनी  लिमिटेड  को  art  रेडियो  ate  इलेक्ट्रोनिक्स  के  उत्पादन  के  लिए

 1971-72,  1971-73  कौर  1973-74  में  कोई  लाइसेंस  दिए  गए

 यदि  तो  क्या  उस  सामग्री  दुरुपयोग  के  लिए  इस  कम्पनी  के  विरुद्ध  कोई  शिकायतें

 मिली  कौर

 यदि  तो  उस  बारे  में  क्या  कायंवाह्दी  की  गई
 ?

 प्रधान  परमाणु  ऊर्जा  इलेक्ट्रानिक्स  अन्तरिक्ष  योजना  मंत्री  तथा  विज्ञान

 और  औद्योगिक  मंत्री  :  फिलिप्स  इंडिया  लिमिटेड  को  रेडियो

 सेट  श्र  इलेक्ट्रानिक  उपस्कर  के  उत्पादन  के  लिए  1971-72,  1972-73  कौर  1973-74  की

 अवधि  में  दिए  गए  शिकायात  लाइसेंसों  के  विषय  में  एक  विवरण  संलग्न  है  ।  में  रखा  गया

 देखिए  संख्या  एल०  ठी  ०-9445/75)  |

 इस  सम्बन्ध  में  कोई  शिकायत नहीं  मिली  है  ।

 यह  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 Financial  Assistance  to  Bhajan  Mandalies  and  others  engaged  in  eradication
 of  Untouchability

 6316.  Shri  M.C.  Daga  :  Will  the  Minister  of  Home  Affairs  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  Government  give  financial  assistance  to  the  Mandaliesਂ  and  others  en-
 gaged  in  the  work  of  eradication  of  -untouchability;

 (6)  if  so,  in  what  form  and  the  amount  of  financial  assistance  provided  to  each  of  them  during
 1972  and  1973  together  with  the  form  thereof  ;  and

 (c)  the  results  achieved  therefrom  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Home  Affairs  (Shri  H.  Mohsin)  (a)  Yes,  Sir.

 (6)  Grants-in-aid  are  being  given  to  some  non-official  organisations  under  the  scheme
 to  Voluntary  Organisationsਂ  for  undertaking  propaganda  for  removal  of  untouchability.  These
 Organisations  conduct  Conferences,  Melas,  Meetings,  Bhajan  Mandalies,  Kirtan  Parties
 aod  distribute  posters  and  pamphlets  through  Pracharacks/Sevaks,  The  amounts  of  grant-in-aid
 given  to  these  organisations  during  1972-73  and  1973-74  for  the  Propaganda.  for  removal
 of  Untouchability  are  as  follows

 Name  of  Organisation  Amount  of  grant-in-aid
 given  during

 rg
 1972-73  1973-74

 लगा ee
 Rs.  Rs.

 1,  Harijan  Sevak  Sangh,  Delhi.  1,49,445  1,32,400
 2.  Bharatiya  Depressed  Classes  League,  New  Delhi.  83,957  75,56
 3.  Ishwar  Saran  Ashram,  Allahabad.  12,434  12,546
 4,  Thakkar  Bapa  Ashram,

 Nimakhandi.  2,074  2,000

 (c)  The  Organisations  concerned  ach  eyed  substantial  progress  in  their  endeavours  to.  bring
 about a  change  in  the  hearts  of

 the
 masses in  regard  to  the  practice  of  untouchability.
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 1975

 उच्च  दबाव  वाले  तरल  इंधन  राकेट

 6317. श्री  विजय  पाल  fag :  क्या  अन्तरिक्ष
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि  :

 क्या  भारत  श्रमिक  दबाव  वाले  तरल  ईंधन  राकेटों  का  विकास  कर  रहा  है

 कौर

 यदि at,  तो  तत्सम्बन्धी  व्यौरा कया  है  ?

 धान  परमाणु  ऊर्जा  इलेक्ट्रॉनिक्स  अन्तरिक्ष  योजना  मंत्री  तथा  विज्ञान

 और  प्रौद्योगिकी  मंत्री  इंदिरा  गांधी  )  :  कौर  600  किलोग्राम  के  एक  फास्ट

 तरल  राकेट  का  सफलतापूर्वक  फ्लाइट-टेस्ट  किया  गया  है  ।  3000  किलोग्राम  के  एक  थ्रस्ट  तरल

 राकेट  का  विकास  किया  गया  ौर  उसका  स्थिति  प्रशिक्षण  किया  गया  है  ।  उच्चतर  eyes  तरल

 राकेटों  के  विकास  की  योजना  बनाई  जा  रही  है  ।  ay  1974-75 की  वार्षिक  रिपोर्ट  में  पीठ  18  पर

 अन्तरिक्ष  प्रौद्योगिकी ਂ  नामक  अध्याय  के  में  इस  विषय  पर  सम्पूर्ण  व्यौरा  दे  दिया  गया  है  |

 Export  of  Indian  Films  fr  Exhibition  Abroad

 6318.  Shri  Shankar  Dayal  Singh :  Will  the  Minister  of  Information  and  ps  22dcasting  be  plea-

 Sed  to  state :

 (a)  the  number  of  Indian  films  exported  for  exhibition  in  foreign  countries  during  1973-74
 and  1974-75

 (5)  the  language-wise  number  of  the  films  exported;  and

 (c)  the  steps  being  taken  by  Government  for  the  export  of  Indian  films  in  larger  number  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Information  and  Broadcasting  (Shri  Dharam  Bir  Sinba)
 (2)  and  (6)  The  statistics  regarding  cxport  of  Indian  films  are  compiled  in  terms  of  length  and  va-

 lue  According  to  these  statistics,  the  total  exports  of  films  during  1973-74  and  1974-75  (upto
 October,  1974)  were  10553221  metres  worth  Rs.  55814685  and  6069509  metres  worth  Rs,  35677918

 respectively

 (c)  Boosting  the  export  of  Indian  films  will  be  one  of  the  main  functions  of  the  multi-func-

 tional  National  Film  Development  Corporation,  which  is  being  set  up  in  the  Public  Sector.

 कर्नाटक  के  कुड बी  लोगों  को  अनुसूचित  जनजाति  मानना

 6319.  श्री  पी०  रंगनाथ  भिनाय  क्या  गह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  कुनबा  लोग  कर्नाटक  के  दक्षिण  ware  जिले  के पव तीय  sal  में  रहने

 वाले  पिछड़े  हुए  लोग  हूँ  ;

 esi  के  बारे
 क  ा

 र  ना  ध्यान  किया  गया  है क्या  इन  लोगों  की  आधिक  f

 att

 क्या  इन  लोगों  को  अनुसूचित  जन  जाति  के  लोग  मानने  के  लिये  कोई  मांग  की

 गई

 गह  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  एफ०  एच०  :
 से  कुणबी  दक्षिण

 कनारा  जिले  में  चिकित्सक  लोगों  का  एक  समुदाय  जो  न  तो  अ्रस्पुश्यता  के  कलंक से  पीड़ित  हैं
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 ऊ
 से  उनको

 कौर  न  उनके  लक्षण  तथा  संस्कृति  आदिवासी  स्वरूप  की  कर्नाटक

 सूचित  जनजाति  के  रूप  में  घोषित  करने  की  मांग  की  गई  थी  ।  लोकुर  समिति ने  इस  पर

 विचार  किया  था  जिन्हें  यह  ज्ञात  हन्  है  कि  कुतुबी  समुदाय  अनुसूची  जनजातियों की  सुची
 में  शामिल  होने  के  मानदंड  पूरा  नहीं  करता

 देश  में  विद्युत  संबंधी  स्थिति  का  मूल्याकन

 6320.
 att  रघुनंदन  लाल  भाटिया
 श्री  डी०  डी०  देसाई  +:  क्या जो  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंग  कि

 थ्री  पी०  गंगादेव

 क्या  सरकार  ने  देश  के  विभिन्‍न  गों  म॑ं  विद्यत  संबंधी  स्थिति  का  कोई  नवीनतम

 मूल्यांकन  किया  है

 क्या  आगामी  कुछ  महीनों में  स्थिति  अच्छी  हो  जाने  के  भ्राता  नहीं  दिखाई

 देते ;  शौर

 इस  संबंध  में  क्या  कदम  उठा  का  विचार

 ऊर्जा  मंत्रालय में  उप  मंत्री  सुदेश्वर  प्रसाद )  शर  विवरण

 संलग्न  है  ।

 विद्युत  की  कमियों  को  पूर्ण  करने  के  लिए  निम्नलिखित  उपाय  किए  जा  रहे

 gi

 (1)  पर्याप्त  रूप  में  भ्र ति रिक्त  पुर्जों  की  व्यवस्था  दवारा  उपयुक्त  किस्म  के  कोयले  का  पर्याप्त

 मात्ना  म  प्रबंध  प्रचालन  तथा  कार्मिकों के  विद्युत  प्रणालियों

 के  एकीकृत  लोगों  को  समथबदूध  करके  तथा  उनकी  बारी-बारी  से  पति

 रखरखाव  प्रक्रियाओं  के  श्राधनिकरण  श्र  प्रचालन  तथा  रख-रखाव  के  निरन्तर

 संचालन  दुबारा  वर्तमान  ताप-विद्युत  केन्द्रों  अ्रधिकतम  उत्पादन  करना  ।

 (2)  उपस्कर  तथा  आवश्यक  दुलंभ  सामग्रियों  की  समय  पर  व्यवस्था  करके  कौर  कार्यान्वयन

 को  प्रगति  के  संचालन  द्वारा  निर्माणाधीन  परियोजनाओं  को

 पु वंक  चालू  करना  |

 (3)  निकटवर्ती  राज्यों/प्रणालियों  से  राहत  की  व्यवस्था  करना

 (4)  वर्गीकृत  प्राथमिकता  के  भ्राता  पर  उपलब्ध  ऊर्जा  के  युक्तियुक्त  वितरण  की  पद्धति

 को  लाग  करना  दौर  दिखावटी  कामों  के  लिए  faze  प्रयोग  पर  रोक

 ताकि  इस  प्रकार  बचाई  गई  विद्युत  उत्पादन कारी  कार्यों  के  लिए  सप्लाई  की  जा  सके  ।

 (5)  पारित  att  वितरण  में  होने  वाली  की  हानि  को  कम  करना
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 26  1897  (  लिखित  उत्तर
 —  ल्‍एएएआए  बल

 विवरण

 1975
 में

 प्रत्याशित  विद्युत  स्थिति  तथा  अगले  कुछ  महीनों  में  संभावना ।

 आंकड़े  जी०  डब्ल्यू०  एच०/दिन में  हैं  )
 कवक  sey  ee  ee  eee  Sey  a  a  SP  ee  SNS  AS  हगा  oo

 stats  श्रावश्यकता  art  कुछ  महीनों  में  संभावना

 कमी  (-)
 वि  ह  SS  ee  ि  ि  se  ा  a  es  व  य  ि  ा

 3  4  5

 be  SS  a a  ee ee  य  य  य  क  य  Re  See  fe  Se  MNS

 उत्तरों  क्षेत्र

 हरियाणा  7.20  6.15  (-)1.05  भाटिया  att  फरीदाबाद  केन्द्रों  के

 पजाब  7.  60  6.57  (-)  1.03  चालू  होने  श्र  भाखड़ा  से

 अधिक  उत्पादन  होने  के

 कारण  कुछ  सुधार

 भाखड़ा  जलाशय  में  भ्रन्तर्वाह

 परन  निसार  करते  हुए  भाखड़ा

 के  उत्पादन  म  श्र  वृद्धि

 करना  संभव

 जिसके  परिणामस्वरूप  इन

 राज्यों  की  विद्युत्‌  प्रदाय  की

 में  दौर  सुधार

 होगा  ।

 0.82  0.82  नन हिमाचल  प्रदेश

 जम्मू  ओर  1.30  0.94  (-)0  36.  चैनानी  जल-विद्युत्‌  केन्द्र  के  पांचवें

 काश्मीर  ना यूनिट  शीघ्र  चालू  होने

 संभावना  है  दौर  इस

 से  faq  की  कमी  को

 कुछ  हद  तक  कम  करने  में

 सहायता  मिलेगी  ।

 लला राजस्थान  6.60  6.  60

 उत्तर  प्रदेश  26.00  21,41  59  यमुना  चरण-दो  के  60

 वाट  के  तीन  उत्पादन  यूनिट

 तथा  यमुना  चरण-चार  के

 10  मेगावाट  का  एक

 दन  यूनिट  att  हाल  में

 चालू  किए  गए  हूँ  ।  राम
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 Answers  Chaitra
 26,  1827

 (Saka)

 5
 i

 गंगा  के  60  मेगावाट  के

 एक  यूनिट  के  शीघ्र  चालू

 हो  जाने  की  प्रत्याशा  है  ।

 इसके  भ्रोब्ना

 विद्युत  केन्द्र  के  100

 qe  के  तीसरे  उत्पादन

 यूनिट  के  1975  तक

 चालू  हो  जाने  की  प्रत्याशा

 हैं  ।  इन  केन्द्रों से

 उत्पादन  कौर  बदरपुर  से

 अतिरिक्त  ऊर्जा  की

 लापता  से  1975-76  की

 प्रारम्भिक  भ्र वधि  के  दौरान

 विद्युत्‌  सप्लाई  स्थिति  में

 सुधार  होगा  ।  इसके  अलावा

 fea  के  ग्रीवा  क्षेत्र  में

 मानसून  यदि  सामान्य  रहता

 हैं  तो  राज्य  में  वि  as

 सप्लाई  की  स्थिति  में  काफी

 सुधार  होगा

 4.60  4.60
 दिल्‍ली

 0.50  0.40  (-)  0.10

 कलिमा  फ  लए

 56.37  49.24  (-)  7.13

 वय er  ee

 पूर्व  क्षेत्र

 बिहार  5.00  5.00

 पश्चिम  बंगाल  14.  00  11.60  (-)  2.40  पश्चिम  बंगाल  y  शिखर

 क्षमता  को  कमी

 है  जिससे  पीक  लोड

 बंधों  दवारा  पुरा  किया  जा

 रहा  है  ।  संतालडीदह॒

 विद्युत  केन्द्र  पर  120

 वाट  क्षमता  के  दूसरे  यूनिट
 जिसके  शीघ्र

 चालू  हो  जाने

 की  प्रत्याशा  के  चालू हो
 आधा जाने  से

 स्थिति
 में

 होगा  ।
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 16  1975  लिखित  उत्तर

 a  ne  ne  ee  नाया

 1  2
 —  nd

 दामोदर  घाटी

 हगा निगम  11.80  11.  80

 उड़ीसा  6.40  5.90  (-)  0.50.  तलचर  ताप-विद्युत्‌  केन्द्र  से

 श्रमिक  उत्पादन  होने  तौर

 37.20  34.30  (-  )2.90  बलि मेला  तलचर  लाइन  के

 Se का  णा  पूर्ण  हो  जाने  जिससे

 बलिमेला  की  विद्युत  राज्य  में

 उपभोक्ता  केन्द्रों  तक

 षित  करने  में  सहायता  मिली

 स्थिति  में  सुधार  हुमा

 मानसून  के  प्रारंभ  होने

 परिस्थिति  में  कौर  सुधार  होने

 की  संभावना  है  ।

 गुजरात  20,  00  20.00  a

 मध्य  प्रदेश  12.  00  10.  30  (-) 1.  70  अगले  कुछ  महीनों  में  विद्युत

 प्रदाय  की  स्थिति  में  कोई

 होने  की  प्रत्याशा सुधा

 नहीं  है

 महाराष्ट्र  33.50  27.20  (-) 6.
 30.  मानसून  के  प्रारंभ  होने  पर

 स्थिति  में  सुधार  होने  की

 संभावना  है  ।

 गोवा  0.65  0.45  )o  20  के  पश्चात  कर्नाटक

 में  विद्युत्‌  की  उपलब्धता  में

 कुल  66.15  57.95  (  -)8  20  सुधार  होने  पर  गोवा  में

 a  a  Py  ae  ae  ey  eS  a  —e  ot  fara  स्थिति  सुधर  जाएगी

 दक्षिणी  क्षेत्र

 आंध्र  प्रदेश  13.67  10.  39  (-)3.  28  ताप-विद्युत्‌  केन्द्रों  से  अधिक

 26,  20  05  उत्पादन  तथा तमिल  नाड़  16. 15  (-)10.  होने

 मानसून  के  प्रारंभ  ने

 पर  जल-विद्युत॒॒  के  उत्पादन
 i
 में

 वृ
 fe  होने  विद्युत

 प्रदाय  की
 for  f=
 नाप  में  सुधार

 होगा ।
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 Written  Answers  April  16,  1975

 —

 4
 ee.

 5

 कर्नाटक  17.  60  13.11  (-)  4.49  मानसून  के  प्रारंभ  होने  पर

 विद्युत्‌  प्रदाय  को  स्थिति

 में  सुधार  होगा  ।

 केरल  6.70  6.70

 Re  SS  mb  EHS  oo  a  a

 कुल  64.17  46.35  82
 SOREL peep  eens  tray  tnd

 (-  )  17

 उत्तर-पूर्वा  क्षेत्र

 70  1.50  (-)  0.20  असम  में  कुछ  थोड़ी-सी  कमो

 ee
 है  कौर  मानसून के  प्रारंभ

 कुल  225.59  189.34  (-)36.25  होने  पर  स्थिति  सुधर

 जाएगी  |
 ह

 इलेक्ट्रोनिक  गणों  का  निर्माण  और  इनका  निर्यात

 6321.  श्री  वयालार  रवि

 थी  रामचन्द्रन  कडनपत्ली  J
 ह  कया  इलेक्ट्रोनिक्स  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 ?  इलेक्ट्रोनिक  गणों  के  निर्माण  के  लिए  कुल  कितने  लाइसेंस  जारीਂ  किये  गये

 हैं  उन  की  कुल  उत्पादन-क्षमता  कितनी  है  अर  प्रत्येक  फर्म  को  लाइसेंस-क्षमता  की  तुलना
 में उस  फर्म  में  वास्तविक  उत्पादन  कितना  है

 =  ~
 उनमें  से  कितनी  फर्मों  को  निर्यात  करने  को  कहा  गया  है  तथा  प्रत्येक  लिये

 कितने  प्रतिशत  निर्यात  करना  श्रावश्यक  बनाया  गया  है  ;

 क्या  केरल  राज्य  इलैक्ट्रोनिक्स  विकास  निगम  तथा  पश्चिम  बंगाल  विकास  निगम

 को  60  प्रतिशत  निर्यात  करने  के  लिये  कहा  गया  था  जबकि  नाटकों  तथा  डी०  सी ०  एम०

 को  केवल  30  प्रतिशत  ही  निर्यात  के  लिये  कहा  गया  शौर

 यदि  तो  निर्यात  का  प्रतिशत  निर्धारित  करते  के  लिये  आमतौर  पर  क्या ब् दंड  रखें  गये  हैं  झ्र  उपरोक्त  उत्तर  के  क्या  कारण

 प्रधान  परमाणु  ऊर्जा  इलेक्ट्रानिक्स  अन्तरिक्ष  योजना  मंत्री  तथा  विज्ञान

 और  प्रौद्योगिकी  मंत्री  इंदिरा  :  एवं  इलेक्ट्रोनिक  परि कलि बों

 a के  निर्माण  के  लिए  15  पार्टियों  को  औद्योगिक  लाइसेंस  जारी  किए  गये  G  ।

 उनकी  लाइसेंस  शुदा  उनके  दुबारा  1973-74  के  दौरान  किया  गया  उत्पादन  तथा

 उन  पर  लगाये  गये  निर्यात  बंधन  के  संबंध  में  सुचना  में  सम्मिलित  की  गयी  है
 ।

 उन  me  पार्टियों  की  सूची  जिन्हें  झा शय  पत्न  प्रदान  किये  गए  में  दी  गई

 में  रखे  गये  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी ०  -9446/75]

 केरल  राज्य
 इलैक्ट्रानिकी  विकास

 निगम  तथा  पश्चिमी  बंगाल  इलैक्ट्रानिकी  विकास

 निगम  दोनों  को  60  प्रतिशत  के  निर्यात  बंधन  के  साथ  sooo  परिकलित्नों  की  क्षमता  के  लिए

 11-10-1974  को  आ्राशय  पत्न  दिये  गये  नेशनल  रेडियो  एण्ड  इलेक्ट्रॉनिक्स  कंपनी  लिमिटेड
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 26  1897  )  लिखित  उत्तर

 को  1971  में  मुख्य  से  500  परिकलित्र ों  के  लिए  स्वीकृति  प्रदान की  गयी  थी
 ।  तथा  17.0

 10-73  को  अतिरिक्त  3,000  परनालियों  at  स्वीकृति  देकर  इस  कंपनी  की  कुल  क्षमता  बढ़ा

 कर  3,500  परिकलित्र  कर  दी  जिसमें  से  बढ़ी  हुई  क्ष  मता  का  33-  1/3  प्रतिशत

 1,000  परिकलित्र ों  का  निर्यात  पझ्रावश्यक  था  इस  क्षमता  को  18  1974  को

 कर  6,500  परिकलित्र  कर  दिया  गया  जिसमें  से  बढ़ी  हुई  क्षमता  का  60  प्रतिशत

 1,800  परिकलित्लों  का  निर्यात  किया  जाना  आवश्यक  इस  प्रकार  कुल  2,800  परिकलित्र ों

 का  निर्यात  किया  जाना  डी०  सी०  एम०  डेटा  प्रोडक्ट्स  के  विषय  2,000  परिकलित्र ों

 के  लिए  एक  औद्योगिक  लाइसेंस  1972  में  जारी  किया  गया  जिसे  बढ़ा  कर

 8-5-1974  को  कुल  7,000  कर  दिया  गया  कौर  उस  पर  ब्रढ़ी  हुई  क्षमता  का  60  प्रतिशत

 अर्थात  3,000  परिकलित्र ों  के  निर्यात  बन्धन  लागू  किया

 किसी  एक  विशेष  समय  में  विभिन्‍न  कारखानों  पर  लागू  निर्यात  बंधन  समान  रहे

 प्रारंभ  में  कुछ  कारखानों  को  बिना  निर्यात  बंधन  के  स्वीक्ृतियां  प्रदान  की  जिससे

 देश  की  अंदरूनी  मांग  पूरी  हो  सके  alt  उद्योग  का  यह  क्षेत्र  चालू  हो  सके  बाद  में

 बहुत  बड़ी  संख्या  में श्रावेदन  पत्न  प्राप्त  हुए  तथा  विदेशी  मुद्रा  की  कमी  ae  प्रत्येक  परिकलित्र

 के  भ्रपेक्षाकृत  उँचे  समवेष्टित  मूल्य  )  विदेशी  मुद्रा  को  दृष्टिगत

 करते  हुए  जो  निर्यात  बंधन  लागू  किए  गये  हैं  इनमें  उत्तरोत्तर  बढ़ने  की  प्रवृति  दिखाई  दी

 5,000
 परिकलित्र  की  क्षमता  वाले  कारखाने  पर  पिछले  कुछ  समय  से  60  प्रतिशत  का  निर्यात

 बंधन  निर्धारित  किया  गया  केरल  राज्य  इलैक्ट्रानिकी  विकास  निगम  तथा  पश्चिम  बंगाल

 इलैक्ट्रानिकी
 विकास  नियम  को  विशेष  स्वीकृति यां  प्रदान  करते  समय  ये  निर्यात  बंधन  लागू

 मैसेज  लारसन  एंड  ट्यूब रो  कम्पनी  में  कैमिकल  इंजीनियरों  की  भर्ती

 6322.  श्री
 सतपाल

 उद्योग  और  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  मैक्स  ला रसन  एण्ड  ट्यूबों  कम्पनी  ने  हाल  ही  में  देश  के  रोज़गार  कार्यालयों

 को  शभ्रधिसूचित  किये  बिना  ही  कैमिकल  स्नातक  इंजीनियरों की  भर्ती  की  थी  तथा  यहां  तक  कि

 प्रथम  श्रेणी  के  स्नातक  इंजीनियरों  की  उपेक्षा  करके  द्वितीय  श्रेणी  के  स्नातक  इंजीनियर  खपा

 लिये  ;

 यदि  तो  इसके  कया  कारण  कौर

 क्या  सरकार  का  विचार  गैर-सरकारी  क्षेत्र  में  विभिन्‍न  प्रौद्योगिक  एककों  द्वारा

 भर्ती  के  संबंध  में
 भाई-मति  जावाद

 तथा  पक्षपात  को  समाप्त  करने  के  उद्देश्य  से  तथा  इंजी  नीग्रों

 की  बेरोजगारी  संबधी  समस्या  को  हल  करने  के  लिये  औद्योगिक  एककों  पर  विभिन्न  प्रकार  के

 लाइसेंस  जारी  करने  के  बारे  में  पहले  किसी  निश्चित  संख्या  में  बेरोजगार  इंजीनियरों  को  खपाने

 की
 शर्तें  लागू  करने  का  है

 उद्योग और  नागरिक  परि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बी०  पी०  :  ae

 :  प्रश्न  में  उल्लिखित  भर्ती  के  विषय  में  सरकार को  जानकारी  नहीं  हैं  ।  नियोजन

 कार्यालय  अधिसूचना  रिक्ति  1959  की  धारा  4  के  अनुसार
 25  या  उससे  झ्र धिक  कर्मचारियों  को  नियोजित  वाले  निजी  क्षेत्र  के  सभी  लोगो ंके  लिए

 55



 Written  Auswers  Chaitra  26,  1897  (Saka)

 —————  rt

 उन
 के  यहां  होने  वाली  रिक्तियों  की  सुचना  सम्बन्धित  नियोजन  का  aaa  को  देनी  होती  है

 ।

 किन्तु  श्रधघिनियम  दवारा  प्राइवेट  नियोजन  किताबों  पर  aaa  यहां  के  रिक्त  स्थानों  को  नियोजन

 कार्यालय  दवारा  भरे  जाने  की  कोई  बाध्यता  नहीं  किस  नियोजन  कार्यालय को  सूचना  दी
 जानी  है  इसका  सुनिश्चय  राज्य  सरकार  दवारा  किया  जाता  अधिनियम  के  उपबन्धों  को

 लागू  करने  तथा  नियोजन  कार्यालय  की  झ्रावश्यक  नियमों  के  अधीन

 झावश्यक  गजट  अधिसूचना  जारी  करने  की  उनकी  जिम्मदारी

 सरकार
 का  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  नहीं

 इलाहाबाद  के  मुसलमानों  द्वारा पेश  किया  गया  ज्ञापन

 6323.
 श्री  नुरुल  हुडा

 :
 क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने

 की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या
 समाचार-पत्रों

 में  प्रकाशित  समाचारों  के  अनुसार  इलाहबाद

 के  कुछ  प्रसिद्ध  मुसलमानों  ने  19  1975  को  इलाहबाद  में  प्रधान  मंत्री  से  भेंट  कीं

 थी  श्र  उन्हों  एक  ज्ञापन  दिया  था  जिसमें  उन्होंने उनसे  देश  के  मुसलमानों  की  कुछ  महत्वपूर्ण
 समस्याओं  को  हल  करने

 का  अनुरोध  किया था  ;

 खित  श्र

 वे  प्रसिद्ध  मुसलमान  कौन-कौन  थे  ale  उक्त  ज्ञापन  में  क्या-क्या  शिकायतें

 क्या  सरकार  का  विचार  शिकायतों  की  वास्तविकता  की  जांच  करने  तथा  उन्हें

 द्र  करने  के  लिये
 उपाय  ढूंढने  का

 गृह  कामिक  और  प्रशासनिक  सुधार  विभाग  तथा  संसदीय  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री

 ओम  :  जी

 स्टेपनी  बद  ए०  Uo  जैदी  कौर  एस०  मजार  हुसैन  नकवी  समेत  अनेकਂ

 मुसलमानों  दवारा  प्रधान  मंत्नी  को  एक  ज्ञापन  दिनांक  18  1975  को  भजा  गया

 ज्ञापन  में  उर्दू  की
 लोक  सेवायों  में  मुसलमानों  का  प्रतिनिधित्व  श्र  साम्प्रदायिक  दंगों

 के  दौरान  उनके  जीवन  तथा  सम्पत्ति  की  सुरक्षा  का  उल्लेख  किया

 सरकार  ने  उर्दू  की  तरक्की  के  लिए  अनेक  कदम  उठाए  सभी  संबंधितों  से
 प्राथमिक  कौर  माध्यमिक  स्तरों  पर  उर्दू  में  निर्देश  देने  की  सुविधा  प्रदान  न्यायालयों

 तथा  कार्यालयों  दवारा  उर्द  में  प्रलेख  स्वीकार  करने  का  प्रबंध  करने  कौर  उन  क्षेत्रों  म॑  जहां  यह

 भाषा  प्रचलित  उर्दू  भाषा  में  मुख्य  नियम  तथा  विनियम  जारी  करने  की  व्यवस्था

 करने  के  लिए  जोर  डाला  गया

 जहां  तक  सेवाओं  में  मुसलमानों  के  प्रतिनिधित्व  संबंध  है  राज्य  सरकारों  दौर

 अन्य  पर  जोर  दिया  गया  है  कि  wer  संख्यक  समुदायों  के  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  किसी  ईर्ष्या

 की  ऋतुमति  नहीं  दी  जानी  जिन्हें  लोक  सेवाएं  में  प्रवेश  के  लिये  उपयुक्त  अवसर

 दिये  जाने  चाहिए  att  संबंध  संवैधानिक  उपबन्धों का  पालन  करते  हुए  सेवायों  में  अल्प  संख्यक

 समुदायों  के  सदस्यों  की  भर्ती  में  वृद्धि  करने  के  सभी  संभव  प्रयास  किये  जाने  चाहिए  ।
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 जहां  तक  साम्प्रदायिक  दंगों  का  संबंध  सरकार  एसे  दंगों  को  रोकने  तथा  सभी

 feat  की  जान  ae  माल  की  सुरक्षा  के  लिये  भ्र त्या धिक्  सतकंता  बरतती  है  ।

 साम्प्रदायिक  तालमेल  बनाये  भाषायी  wet  सैनिकों  ग्राही  की  रक्षा  करने  के

 लिये  किये  गये  उपायों  का  संबंधित  राज्यों  के  मुख्य  मंत्रियों  .  की  क्षेत्रीय  परिषदों  की  बैठकों  में

 समय-समय  पर  पुनरीक्षण  किया  जाता

 कर्नाटक-महाराष्ट्र  सोमा  विवाद

 6324.  शी  wa  दंडवते

 श्री  हरी  सिह  bs  क्या  गृह  मंत्र
 me  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि  :

 क्या  उनका  ध्यान  24  1975  के  टाइम्सਂ  में  प्रकाशित  इस  अ्राशय

 के  समाचार  की  दिलाया  गया  है  कि  कर्नाटक-महाराष्ट्र  सीमा  विवाद  के  बारे  में  सरकार

 द्वारा सोचे  गये  हल  में  बेलगाम  नगर  को  कर्ना :क'  में
 शामिल

 करनें  की
 व्यवस्था

 है  |

 यदि  तो  तत्संबंधी  तथ्य  क्या  हैं  तथा  क्या  ऐसे  निर्णय  का  at  बेलगाम  के

 लोगों  दुबारा  बेलगाम  चुनाव  क्षेत्र  के  1957,  1962,  1967  तथा  1971  में  हुए  विधान

 सभायी  चुनावों  में  महाराष्ट्र  एकीकरण  समिति  के  उम्मीदवारों  की  सफलता  के  माध्यम  से

 लोक  तांत्रिक  ढंग  से  व्यक्त  की  गई  भावनाओं  की  aaa  उपेक्षा  करना  होगा ;  रोक

 यदि  तो  क्या  सरकार  वहां  के  लोगों  की  इच्छाओं  की  उपेक्षा  न  करने  का

 आश्वासन  देगी ?

 गृह  मंत्री
 के०  ब्रहमानन्द  :  भारत  सरकार  ने  संबदुध  प्रैस  रिपोर्ट  देखी  है  ।

 झर  :
 कर्नाटक-महाराष्ट्र

 सीमा  विवाद  पर  at
 तक  कोई  निर्णय  नहीं  किया

 गया है  |

 Launching  of  Rocket  in  Space

 6325.  Shri  Bibhuti  Mishra  :  Will  the  Minister  of  Space  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  Government  propose  to  launch  their  own  rocket in  the  space;  in  the  near  future  ड

 (6)  if  so,  when;  and

 (c)  the  extent  of  Indian  technology  therein  ?

 The  Prime  Minister,  Minister  of  Atomic  Energy,  Minister  of  Electronics,  Minister  of  Space,
 Minister  of  Planning  and  Minister  of  Science  &  Technology  (Shrimati  Indira  Gandhi)  :  (a)  and  (6):
 India  has  already  launched  several  hundreds  of  rockets  both  for  scientific  investigations  and  for
 development  of  rocket  technology.

 (c)  The  rockets  are  the  results  of  indigenous  research  and  developmental  efforts.

 Purchase  by  Textile  Mills  run  by  M.  P.  Textile  Corporation

 6326.  Shri  Hukam  Chand  Kachwai  :  Will  the  Minister  of  Industry  and  Civil  Supplies  be  pleased  to
 state  the  value  of  cotton,  chemicals,  parts  of  machines  and  other  material,  separately  and  year-
 wise,  purchased  during  1972,  1973  and  1974  by  (i)  Hira  Mills,  Ujjain,  (i)  Swadeshi  Mill,  Indore,
 (iii)  Indore  United  Malwa  Mill,  Indore,  (iv)  Kalyan  Mill,  Indore,  (v)  Burhanpur  Mill,  Burhanpur
 and  (vi)  New  Bhopal  Textile  Mill,  Bhopal  being  run  by  Madhya  Pradesh  Textile  Corporation  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Industry  and  Civil  Supplies  (Shri  B.  P.  Maurya)  :  A
 Statement  indicating  the  required  information  is  attached.
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 Statement

 (Rs.  in  lakhs)
 ह  न  sy  id  a  उकट

 Purchases  Mad  by  The  Mills
 ey

 Year  Cotton  Chemicals  Parts  of  Other  ma-
 machines  terials

 कना हाल

 1.  INDORE  MALWA  UNITED  MILLS,  INDORE

 1972  245  18-0  3°7  30-9

 1973  367  25-1  4  *5  38  *9
 1974  369  27*1  21:1  53:3

 2.  KALYANMAL  MILLS,  INDORE

 1972  170
 38  32  62.0  3-28  17-57

 1973  182  ह 54  32  +26  2°85  19  -00

 1974  e  285  +70  49  -13  5°59  22°14

 3.  HIRA  MILLS,  UJJAIN

 1972  152  -43  10  -56  2:10  21-99

 1973  193  -94  12-09  2  +86  24  «54
 271  *52  29  -30  8  +32  43  -43 1974

 4,  BURHANPUR  TAPTI  MILLS,  BURHANPUR

 1971-72  ७  190  "34  13  *20  3  *69  13  +66

 1972-73  146-01  23  "25  1-95  19  -36
 235  43.0  18-18  23°11 1973-74  79

 5.  SWADESHI  COTTON  AND  FLOUR  MILLS.  INDORE

 1972  165  -35  2  *83  1-21  38  -89
 188  51.0  2-44  1-08  34  +13 1973

 1974  236  67.0  3  १09  2  +86  55  -09

 6.  NEW  BHOPAL  TEXTILE  MILLS,  BHOPAL

 1972  86-27  3  +22  1-05  18  -58

 1973  100  70.0  4-86  2°25  14  -60

 1974  177  30  2-74  1-47  24  +23

 —_—  ts

 ढल कोट  सें  एक  पुजारी  द्वारा  हरिजन  लड़के  की  पिटाई

 6327.  श्री  शरद  यादव  :  क्या  गृह  मंत्री  ढल कोट  में  एक  पुजारी  दवारा  cH  हरिजन

 लडके  की  पिटाई  के  बारे  में  26  1975  के  ग्र तारांकित  प्रश्न  संख्या  1229  के  उत्तर

 के  संबध  में  यह  बताने  की  कपा  करेंग  कि

 क्या  पुजारी  के
 विरुद्ध  कोई  मामला  दर्ज  किया  गया  कौर

 यदि  तो  तत्संबंधी  तथ्य  कया  है  ?

 गृह  कामिक  और  प्रशासनिक  सुधार  विभाग  तथा  संसदीय  कार्य  विभाग  में  राज्य

 स्त्री  ओम
 :  तथा  भारतीय  दंड  संहिता  को  धारा  302/325  ग्रोवर

 meat  अधिनियम  की  धारा
 3

 कौर
 7

 के  अधीन
 एक  मामला  पुजारी  के

 विरुद्ध  दर्ज  किया  गया  था  कौर  उसके  विरुद्ध  न्यायालय  में  art  पत्र  दायर  किया  गया  था

 जहां  मामला  तब  न्यायाधीश  दोषी  न्यायिक  हिरासत  में  है  ।
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 कापियों  के  लिये  राजसहायता  प्राप्त  कागज  के  संबंध  सें  धोखाधड़ी

 6328.  श्री  बसंत  साठे
 :

 क्या  उद्योग  और  नागरिक  पति  मंत्री  यह  बताने की  कृपा

 क्या  सरकार  का  ध्यान  1975  में  समाचार  पत्रों  में  इन  सब्सिडाइज्ड

 पेपर  फ़ार  नोट  पचा  शशांक  से  प्रकाशित  समाचार  की  कौर  दिलाया  गया

 यदि  तो  इसमें  की  गई  टिप्पणियों  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  रोक

 इस  मामले  में  क्या  कार्यवाही  की  गई

 उद्योग  और  नागरिक  पुत  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बाण  पी०
 :

 से

 सूचना  में  यह  कहा  गया  है  कि  कापियों  के  निर्माताओं  को  आबंटित  कागज  का  पर्याप्त

 भ्रंश  अ्रधिक  लाभ  पर  खुले  बाजार  में  बिकने  के  लिए दे  दिया  गया  कागज  का  इस  प्रकार

 का  उपयोग  बदल  दिए  जाने  के  बारे  में  सरकार  से  कोई  भी  शिकायत  नहीं  की  गई

 मुहानों  से  कोयले
 की

 ढुलाई  में  सुधार  के  लिए  कदम

 6329.  श्री  शंकर  नारायण  fag  देव
 :

 क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कोयले  का  उत्पादन  निर्धारित  लक्ष्य  के  स्तर  से  ऊपर  चला  गया  कौर

 यदि  तो  मुहानों  से  कोयले  की  ढुलाई  में  सुधार  करने  के  लिए  कदम

 उठाए  गये  हं  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  उपमंत्री  (sto  सिद्धेश्वर  :  जी  नहीं

 कोयला  उत्पादक  कम्पनियों  तथा  रेलवे  द्वारा  उत्पादन  के  अनुरूप  वैगन

 सप्लाई  करने  के  लिए  निरन्तर  कौर  समन्वित  प्रयास  किए  जा  रहे  हैं  तथा  हाल  के  महीनों  में

 रेल  द्वारा  कोयले  की  ढुलाई  में  सुधार  हुमा

 पंजाब  में  आनन्दपुर  साहेब  विद्या  परियोजना  के  लिये  पन  बिजली  उपकरणों  की  खरीद के  बारे  में

 घोटाले  के  आरोप|

 6330.  शी  भान  fag  दौरा

 श्री  पी०  Fo  चन्द्रजीत  \
 :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  पंजाब  में  20  करोड़  रुपये  की  लागत  वाली  प्रस्तावित  आनन्दपुर

 साहेब  विद्युत  परियोजना  के  लिये  110  लाख  रुपये  के  पन  बिजली  उपकरणों  की  खरीद  के

 बारे  में  घोटाले  के  आरोपों  की  जानकारी  मिली  कौर

 यदि  तो  इस  बारे  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया
 है

 ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सिद्धेश्वर  :  कौर  पंजाब  सरकार
 ने

 यह  सुचित  क्रिया  है  कि  परियोजना  प्राधिकारियों  ने  सक्षम  प्राधिकारी  की  पूर्व-स्वीकृति  प्राप्त

 किए  बिना  आनन्दपुर  साहेब  जल-विद्युत्‌  परियोजना  के  लिए  डालर  खरीदने  हेतु  एक  क

 दिया  था  |  राज्य  सरकार  ने  यह  भी  सूचित  किया  है  कि  सारा  मामला  इस  काय  के  लिए

 गठित  एक  उप-समिति  के  विचाराधीन
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 तरल  इंधन  राकेटों  के  क्षेत्र  में  भारत-फ्रांसिसी  करार

 6331.  श्री  के०  लक प्पा

 श्री  व्यालार  रवि  }
 कया  अंतरिक्ष  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  तरल  ईंधन  राकेटों  के  क्षेत्र  में  प्रशिक्षण  के  लिए  नामक

 फ्रांस  परियोजना  के  अधीन  कुछ  भारतीय  इंजीनियरों  को  अन्तरिक्ष  विभाग  ने  फ्रांस  भेजा

 क्या  ईंधन  राकेटों  के  क्षेत्र  में  फ्रांस  के  साथ  किसी  करार  पर  हस्ताक्षर  किये  गये

 art

 यदि  तो
 तत्संबंधी  मुख्य  बातें  क्या  है ं?

 प्रधान  परमाणु  ऊर्जा  इलेक्ट्रानिक्स  अन्तरिक्ष  योजना  मंत्री

 तथा  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  मंत्री  इन्दिरा  :  से  वाकिंग

 इंजिनों  ae  उनके  उपकरणों  तथा  तरल  राकेट  इंजिनों  के  परीक्षण  में  प्रयुक्त  होने  वाले  प्रेसर

 ट्रांसड्यूसरों  से  संबंधित  जानकारी  प्राप्त  करने  के  फ्रांस  की  सोसाइटी  यूरोपियन  डि

 प्रोपल्शन  fo  के  साथ  एक  करार  पर  हस्ताक्षर  किये  गये  इसके  बदले

 भारत  सरकार  को  सुनिश्चित  संख्या  में  प्रसर  ट्रान्सड्यूसरों  का  निर्माण  कौर  उनकी  सप्लाई  करनी

 होगी  ।  करार  के  कई  भारतीय  इंजीनियरों  att  वैज्ञानिकों  प्रशिक्षण  प्राप्त  करने

 तथा  जानकारी  के  अभिग्रहण  में  सहायता  के  लिए  फ्रांस  भेजा  गया

 तमिलनाडु  में  हिन्दी  विरोधी  आन्दोलन  में  भाग  लेने  बालों  को  पेंशन  देना

 6332.  श्री  प्रबोध  चन्द्र  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  राज्य  में  हिन्दी  विरोधी  आन्दोलनों  में  भाग  लेने  वालों

 को  पेंशन  देने  के  तमिलनाडू  सरकार  के  निर्णय  की  कौर  दिलाया  ण्प्या  ौर

 यदि  तो  इस  बारे  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है
 ?

 गह  मंत्रालय  में  उपमंत्री  एफ०  एच०  :
 तथा

 क्योंकि  पेंशन  राज्य  निधियों  से  स्वीकृत  की  गई  है  ऐसी  विकृतियों  के  श्रौचित्यता

 पर  राज्य  विधान  सभा  को  विचार  करना  होगा I

 Reservations  for  Scheduled  Castes  and  Scheduled  Tribes  in  Services

 6333.  Shri  Chandra  Shailani  :  Will  the  Prime  Minister  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  none  of  the  Ministries/Departments  has  completed  15  and  7-5  per  cent  reser-
 vation  in  services  for  the  Scheduled  Castes  and  Scheduled  Tribes,  respectively;  and

 (b)  If  so,  the  effective  steps  being  taken  by  Government  in  this  regard  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Home  Affairs  and  Department  of  Personnel  and  Admi-
 nistrative  Reforms  and  Department  of  Parliamentary  Affairs  (Shri  Om  Mehta)  :  (a)  The  percentage
 of  Scheduled  Castes  in  the  total  strength  of  the  services  as  a  whole,  under  the  Ministries/Deptts.
 ie.  Classes  I,  11,  111  and  IV  (excluding  sweepers),  had  reached  about  13-:7°%  as  on  Ist.  January,
 1973;  in  the  case  of  Scheduled  Tribes,  the  corresponding  percentage  was  2-74.  The  representa-
 tion  of  Scheduled  Castes  has  reached  or  gone  beyond  15%  in  Class  IV  (excluding  sweepers),
 in  44  out  of  the  51  Ministries/Deptts.  and  in  Class  III  in  5  out  of  51  Ministries/Deptts.
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 (b)  The  steps  taken  by  Government  to  improve  the  intake  of  Scheduled  Castes  and  Scheduled
 Tribes  against  vacancies  reserved  for  them  are  explained  in  the  attached  statement.

 [Placed  in  Library.  See  No.  L.T.-9441/75.]

 जम्म ूव  काश्मीर  के  पूंछ  राजौरी  क्षेत्र  में  पकिस्तानी  जासूसों  कीं  गिरफ्तारी |

 6334.  श्री  वीरेन्द्र  सिह  राव :  क्या
 गृह

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  जम्मू  व  काश्मीर  के  पूंछ  राजौरी  क्षेत्र  में  हाल  ही  में  अनेक  पाकिस्तानी
 x  कवि

 aga  पकड़े  गय

 क्या  उनसे  बड़ी  मात्रा  में  शस्त्रास्त्र  भी  बरामद  हुए  AIX

 उनका  ब्यौरा  क्या  है  तथा  जम्मू  काश्मीर  में  सक्रिय  एसे  पाकिस्तानी  गिरोहों  को

 समाप्त  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 गह  मंत्री  के०  ब्रह्मानन्द  से  :  जम्मू  व  काश्मीर  सरकार  से

 प्राप्त  सूचना  के  अ्रनुसार  कुछ  व्यक्ति  पाकिस्तान  के  एजेंट  होने  के  संदेह  में  हाल  में  पूंछ  क्षेत्र

 म  गिरफ्तार  किये  हैँ  शौर  उन से  कुछ  aha  सामान  बरामद  किया  गया है  ।  मामले

 कौ  जांच-पड़ताल  हो  रही  फिर  भी  सरकार  इस  मामले  में  पूरी  तरह  सतकंता  बरत  रही

 राष्ट्रीय  भौतिक  प्रयोगशाला  द्वारा  विकसित  सोडार  नामक  दुरस्थ  सुग्राही

 तकनीक

 6335.  श्री  डी०  डी०  देसाई
 :  कया  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 श्री  पी०  गंगादेवी

 क्या  राष्ट्रीय  भौतिक  प्रयोगशाला  के  वैज्ञानिकों  ने  सोडार  नामक  TH  नये  दूरस्थ

 सुग्राही  तकनीकी  का  विकास  किया

 यदि  तो  क्या  यह  तकनीकी  विमानन  तथा  रक्षा  संबंधी  कार्यों  के

 लिये  बहुत  सहायक  सिद्ध  शर  यदि  तो  तत्संबंधी  तथ्य  क्या

 (7)  क्या  सोनार  तकनीकी  ्र धो वातावरण  की  तापी  तथा  गति  संबंधी  स्थितियों  का

 अध्ययन  करने  के  उपयोग  में  भी  जाती  कौर  यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  कौर

 क्या  इन  वैज्ञानिकों  को  इसके  लिये  कोई  मान्यता  प्रदान  की  जा  रही

 योजना  मंत्री  विद्या  चरण

 ate  स्तर  पर  वातावरण  की  तापीय  तथा  गति  संबंधी  परिस्थितियों

 का  अध्ययन  करने  के  लिये  सोनार  तकनीकी  का  मुख्य  रूप  से  प्रयोग  जाता  इन

 शर्त  खण्डी  wand  के  सम्बन्ध  में  वास्तविक  समय
 का  ज्ञान  अर्थात  अंतरिक्ष

 शर  समय  में  निरंतर  रिकार्ड  करना  कौर  वायु  प्रदूषण  की  स्थितियों  में

 मदद  करता  विलोम  संरचनाएं  आवश्यक  विशेषताएं  हैं  जो  नीचे  स्तर  पर  वातावरण  कौर

 वायु  अपरूपण  में  शीरों  की  बनावट  निश्चित  करती  है  at  जिनका  प्रभाव  हवाई

 LSS/75
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 asi  पर  वायुयानों  के  उतरने  कौर  उड़ने  पर  पड़ता  इन  दोनों  विशेषतायें  का  किसी

 स्थान पर  सोडार  सहायता से  आसानी  से  निरूपण  किया  जा  सकता  संचार  कौर

 विमानन  की  स्थितियां  नागरिक  कौर  प्रतिरक्षा  प्रयोगों  के  लिये  समात  से  शझ्रावश्यक  हैं  ।

 विशेष  रूप  से  ये  स्थितियां  प्रतिरक्षा  में  कौर  भी  अधिक  महत्वपूर्ण  हो  जाती  हैं  जबकि  दूरस्थ

 स्थानों  में  नीचे  स्तर  पर  वातावरण  का  रक्षा  संचार  कौर  विमानन  में  आवश्यक  प्रयोग  करने

 के  लिये  किया  जा  सकता  वर्तमान  व्यवस्था  में  नीचे  स्तर  पर  वातावरण  350

 मीटर  की  ऊंचाई  तक  अध्ययन  करने  की  क्षमता  एक  किलोमीटर  क्षेत्र  में  नीचे  स्तर  पर

 वातावरण  के  अध्ययन  करने  के  लिये  इस  तकनीक  का  विस्तार  किया  जा  सकता है  |

 व्यै  1975  के  लिये  रुपये  1000  का  राष्ट्रीय  भौतिक  प्रयोगशाला  का

 योग्यता  पुरस्कार  वैज्ञानिकों  के  उस  दल  को  दिया  गया  है  जो  राष्ट्रीय  भौतिक  प्रयोगशाला  में

 सोडार  सुविधाएं  स्थापित  करने  के  उत्तरदायी

 जुलाई  1974  में  विद्युत  मंत्रियों  के  सम्मेलन की  सिफारिशों  की  क्रियान्विति

 6336.  श्री  नीतिराज  fag  चौधरी
 :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  1974  में  विद्युत्‌  मंत्रियों

 के  सम्मेलन  की  सिफारिशों  की  क्रियान्विति  के  बारे  में  19  1975  के  अतारांकित
 ५,

 प्रश्न  संख्या  341  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  इस  संबंध  में  wa  तक

 की  गई  अनुवर्ती  कार्यवाही  की  मुख्य  रूप  रेखा  क्या  है  कौर  इसके  क्या  परिणाम  निकले  हैं

 तथा  विद्युत  मंत्रियों  का
 बरगला  सम्मेलन  कब  बुलाया  जा  रहा  है

 ?

 मंत्रालय  में  उपमंत्री  सिद्धेश्वर  1974  में  आयोजित

 हुए  राज्यों  के  मंत्रियों  के  सम्मेलन  में  लिए  गए  निर्णयों  के  वर्तमान

 विद्युत्‌  केन्द्रों  से  अधिकतम  उत्पादन  करने  के  लिए  निम्नलिखित  उपाय  किए  गए  हैं  —o—

 (1)  अतिरिक्त  पुर्जों  की  पर्याप्त  मात्ना  में  भ्र धि प्राप्ति  और  भंडार  बनाना ।

 (2)  बायलरों  की  अभिकल्प  आवश्यकताओं  के  ग्र नू कूल  किस्म  के  कोयले  की  पर्याप्त

 सप्लाई  को  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कोयला  खानों  के  विद्युत्‌  केन्द्रों  के  साथ  उचित

 लिंकों  द्वारा  विभिन्‍न  विद्युत्‌  केन्द्रों  तक  कोयले  की  ढुलाई  को  युक्तियुक्त बनाना  |

 (3)  ताप-विद्युत्‌  केन्द्रों  के  प्रचालन  कौर  रख-रखाव  का  बराबर  संचालन (  मानी रटा रिंग  )  करना  ।

 (4)  प्रचालन  att  रख-रखाव  कार्मिकों  का  प्रशिक्षण ।

 (5)  विद्या  प्रणाली  के  एकीकृत  प्रन्नालन  को  सफल  बनाने  के  लिए  पर्याप्त  क्षमताश्रों  वाली

 अंतर्राज्यीय  पारेषण  लाइनों  का  शी ता पूर्वक  निर्माण  करना  |

 (6)  लोड  को  घट-बढ़  को  कम  करने  के  लिए  लोगों  को  यथासंभव  तथा  शभ्रावश्यक  सीमा

 तक  समयबद्ध  करना  कौर  बारी-बारी  से  पूरा  क्योंकि  इससे  उत्पादन

 यूनिटों  के  एक-समान  उच्च  लोड  अनुपात  पर  प्रचालन  में  मदद  मिलती  है  ।

 (7)  विभिनन  यूनिटों  के  कायें  निष्पादन  पर  निरन्तर  निगरानी  रखने  तथा  यथा-ग्रावश्यक

 तुरन्त  सुधा  रात्मक/उपचारात्मक  कार्रवाही  करने  के  लिए  केन्द्रीय  बिजली

 कोयला  भा
 रत  हैवी  इलेक्ट्रीकल्स  इन्स्ट्रमेन्टेशन  बिजली

 बोर्डों  के  प्रतिनिधियों  को  सम्मिलित  करके  एक  स्थायी  समिति  स्थापित  की  गई  है  ।
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 एए  rod
 (  8)  रख-रखाव  प्रक्रियाद्मों  के  आधुनिकीकरण  कौर  qa  पत्नी

 aq
 केन्द्रों  की  प्रबंध-व्यवस्था  को

 सुधारने  के  लिए  कदम  उठाए  गए

 वर्तमान  विद्युत  केन्द्रों  से  1974  से  1975  कौ  अवधि  के  पिछले

 वर्ष  की  इसी  अवधि  की  तुलना  में  उत्पादन  में  लगभग  12  प्रतिशत  की  वृद्धि  हुई

 भ ४  मंत्रियों  का  अगला  सम्मेलन  3  1975  को  होना  निश्चित  हम्ना

 अंतर्राष्ट्रीय  महिला  वर्ष  के  उपलक्ष  में  स्मारक  डाक-टिकट

 6337.  श्री  इन्द्रजीत गुप्त
 :

 कया  संचार  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि

 :

 क्या  सरकार  ने  संयुक्त  राष्ट्र  के  भ्राता पर
 विश्व-भर

 में
 मनाये  जा  रहे

 महिला  वर्षਂ  के  उपलक्ष  में  एक  विशेष  स्मारक  डाक-टिकट  जारी  करने  का  निर्णय  किया  कौर

 यदि  तो  यह  टिकट  कब  तक  जारी  कर  दिया  जायेगा  ?

 संचार  मंत्री  शंकर  दयाल  :  और  वर्षਂ  के

 उपलक्ष्य में  तारीख  16-2-75  को  एक  डाक-टिकट  पहले  ही  जारी  किया  जा  चूका  है  ।

 विद्यार्थी  असंतोष  में  वृद्धि

 6338.  श्री  पी०  गंगादेव  7
 +  :  कया  गृह  मंत्री यह  बताने की  कृपा  करेंगे कि  : श्री  पुरुषोत्तम  काकोडकर  J

 क्या  देश  के  विभिन्न  भागों  में  विद्यार्थियों  में  संतोष  बढ़  रहा  है  :

 यदि  तो  क्या  इसका  प्रभाव  कानून  और  व्यवस्था  पर  पड़ेगा  ;

 क्या  सरकार  ने  इस  संबंध  में  कोई  उपाय  किये  कौर

 यदि  तो  तत्संबंधी मुख्य  बातें क्या  हैँ  ?

 गह  कामिक  और  प्रशासनिक  विभाग  तथा  संसदीय  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री  ओम

 :  से  :  उपलब्ध  सूचना  के  अनुसार  1974
 में

 देश
 के  कुछ  भागों  में  छात्रों  के

 आन्दोलनों  में  वृद्धि  हुई  ।  इससे  विधि व  व्यवस्था  की  सामान्य  स्थिति  पर  कुछ  मामलों  में  प्रभाव  पड़ा

 था  |  सरकार  श्र  शैक्षणिक  प्राधिकारियों  द्वारा  छात्रों  की  वास्तविक  शिकायतों  को  दूर  करने  के  लिए

 हर  संभव  प्रयत्न  किया  जा  रहा  है  ।  विधि  व  व्यवस्था  एजेंसियों  द्वारा  भी  निगरानी  रखी  जाती

 राष्ट्रीय  क्षेत्र

 र  नागा 6339.  श्री  शंकर  राव  सावंत  :
 उद्योग

 औ  रोक  पूर्ति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  ने  अब  राष्ट्रीय  क्षेत्र  नामक
 एक  नये  क्षेत्र  का  विकास  करने  का  निर्णय

 किया
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 Written  Answers  Chaitra  26,  1897  (Saka)

 ~ कासा  पाय ey  बात  aa T  a  अर यदि  तो  ्  ड

 इसके  में  इस  समय  शामिल  किये  गये  एककों  के  नाम  क्या  हैं  तथा  उनकी  क्षमता

 कितनी है  ?

 उद्योग  और  नागरिक  पति  मंत्री  टी०  ए०  :  से  :  सरकारी  क्षेत्र  के

 उपक्रम  में  सरकार  के  भाग  संबंधी नीति  औद्योगिक  नीति  1956  के  अनुसार  होती  है  ।

 उपयुक्त  मामलों  केन्द्रीय  are  राज्य  सरकारों  ने  या  तो  सीधे  हीं  axa  wae  निगमों  के  माध्यम  से

 गैर-सरकारी  पार्टियों  के  साथ  इक्विटी  में  हिस्सा  लिया  संयुक्त  क्षेत्र  में एकक  की  स्थापना  करने

 के  प्रत्येक
 प्रस्ताव  पर  सरकार

 के
 सामाजिक  कौर  आधिक  उद्देश्यों को  दृष्टिगत  रखते हुए  उनके

 गुणों  के
 आधार

 पर  पता  लगाकर  निर्णय  किया  जायेगा
 ।

 संयुक्त  क्षेत्र  के  सभी  विभिन्न  किस्मों  के  एककों

 सरकार  स्वयं  प्रबन्ध  कौर  संचालन  में  प्रभावी  भूमिका  का  सुनिश्चय  करेगी  कौर

 वास्तविक रूप  कौर  प्रणाली  का  प्रत्येक  मामलें  के  अ्रनुसार  निर्णय  किया  जायेगा  ।

 Increase  in  Pension  to  Freedom  Fighters

 6340.  Shri  Ramavtar  Shastri  2;  Will  the  Minister  of  Home  Affairs  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  demands  to  enhance  the  pension  of  freedom  fighters  and  provide  them  other
 facilities  have  been  made  by  various  freedom  fighters’  organisations,  persons  and  parliamen-
 tarians;

 (6)  if  so,  the  details  of  those  demands;  and

 (c)  the  reaction  of  Government  thereto  ?

 Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Home  Affairs  (Shri  H.  Mohsin)  2  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  and  (c)  :  The  demand  to  enhance  the  pension  of  freedom  fighters  was  considered  time
 and  again  but  could  not  be  accepted.  In  regard  to  the  demand  for  providing  other  facilities  to

 freedom  fighters,  a  statement  showing  the  various  suggestions  made  by  such  organisations,

 persons,  parliamentarians  etc.  and  our  comments  thereon  is  attached  (Annexure).

 Statement

 Suggestions  made  by  various  Freedom  Fighters’  Organisations  individuals  and  parliamentarians  in

 regard  to  facilities  to  the  Freedom  Fighters  and  their  dependent  family  members  as  on  10-4-1975

 Suggestions  made  Action  taken/comments
 No.

 od

 1.  Nomination  of  the  freedom  fighters  Nominations  of  the  members  of  policy  making  com-
 in  different  policy  framing  committee.  mittees  are  made  on  the  basis  of  individual  merit

 and  no  consideration  can  be  shown  because  the
 individual  is  a  freedom  fighter.

 2.  Fixation  of  separate  quota  for  freedom  While  as  a  matter  of  policy,  Government  have  not
 fighters  in  the  matter  of  promotion.  found  it  feasible  to  earmark  any  quota  in  favour

 of  any  particular.group  of  employees,  they  had
 issued  instructions  to  examine  the  cases  of  freedom

 fighters  sympathetically  for  the  ‘purpose  of  pro-
 motion  keeping  in  view  the  suffering  undergone
 in  the  freedom  movement.
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 16  1975  लिखित  उत्तर

 Suggestions  made  Action  taken/Comments
 No.

 3.  Extension  of  Service  beyond  the  age
 of  superannuation.

 4  Reservation  for  the  children  of  FFs  in  This  has  been  considered  by  the  Department  of
 the  posts  in  various  Government .  De-  Personnel.  It  has  not  been  found  feasible

 partments,  Banks  etc.  to  accept  the  suggestions.

 Reservation  for  the  children  of  FFs  This  concerns  the  Ministries  of  Education  and
 for  higher  technical  studies  e.g.  in  Health.
 medical  colleges,  engineering  colleges
 etc.  णा  the  anomaly  of  Schedule  Caste

 This  concerns  the  State  Governments. Reservation  of  residential  plots/flats
 at  Govt.  rates  for  the  freedom  fighters

 Free  medical  aid  to  freedom  fighters  It  has  been  suggested  to  the  State  Governments to
 and  their  families.  formulate  a  comprehensive  scheme  for  giving  free

 medical  aid  to  the  Freedom  Fighters  and  their
 families.  Some  of  the  States  have  already  started

 giving  these  facilities.  The  Ministry  of  Health
 and  Family  Planning  are  also  considering  extend-

 ing  CHS  facility  to  the  freedom  fighters  in  certain

 cities.

 Free  children’s  education.  Concerns  State  Governments.

 Free  Railway  Passes  for  visiting  Concerns  Ministry  of  Railways.
 pilgrimages.

 10  Setting  up  of  ‘Home’  in  the  State  and  This  Ministry  have  already  advised  the  State  Go-
 Centre  for  the  old  and  infirm  freedom  vernments  to  set  up  at  least  one  ‘Home’  for  such

 fighters.  Government  of ‘freedom  fighters.  Only  the

 Punjab  have  decided  to  set  up  such  ‘Home’  at
 Amritsar.  The  Government  cf  India—have  also
 set  up  one  such  ‘Home’  in  New  Delhi.

 11  Award  of  Tamrapatras  posthumously  This  Ministry  has  decided]  to  issue  Tamrapatras
 to  freedom  fighters  who  are  no  more  posthumously  only  to  freedom  fighters  who  died
 alive.  after  15th  August,  1972.

 ere  est  a

 आपातकालीन  स्थिति  बनाये  रखना

 6341.
 श्री  समर  गुह

 :
 कया  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे

 कि  :

 क्या  सरकार का  ध्यान  15  कौर  16  1975  को  देश  में  आपातकालीन  स्थिति

 बनाये  रखने  के  औचित्य के  प्रश्नों  के  बारे  में  विज्ञान  भवन  में  आयोजित  गोष्ठी  के  समाचार की  प्रो

 दिलाया  गया

 यदि  तो  इस  बारे  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 क्या  सरकार  ने  भ्रापातकालीन  स्थिति  समाप्त  करने  के  प्रश्न  पर  विचार  करने  के  लि

 देश  की  स्थिति  का  पूर्वावलोकन  किया  कौर

 यदि  तो  ऐसी  पुनर्विलोकन  के  कया  परिणाम  रहे  ?

 65



 Written  Answers  April  16,  1975

 i

 गृह  मंत्रालय  में  उपमंत्री  (sit  एफ०  एच०  :
 :

 जी  श्रीमान्‌ ।

 से  :  भारत  की  सुरक्षा  के  लिये  लगातार  धमकी  को  ध्यान में  रखते  हुए  सरकार  इस

 स्थिति  में  की  स्थिति  को  हटाना  उपयुक्त  नहीं  समझती  ।

 जलगांव  जिले  के  स्वतन्त्रता  सेनानियों  को  पेंशन  देना

 6342.  श्री  वाई०  एस०  महाजन :  कया  गृह  मंत्री यह  बताने  की  HIT  करेंगे  कि  :

 महाराष्ट्र  के  जलगांव  जिले  के  स्वतन्त्रता  सेनानियों  से  पेंशन  के  लिये  श्री  तक  कुल  कितने

 झावेदन-पत्न॒  मिले

 कितने  आवेदकों  को  oa  तक  पेंशन  दे  दी  गई  ौर

 शेष  झावेदन-पत्नों  पर  निर्णय  करने  में  विलम्ब  के  क्या  कारण  हैं  ?

 गृह  मंत्रालय  में  उपमंत्री  एच०  :  763  ।

 351  ।

 शेष  412  मामलों के  बारे  में  स्थिति  इस  प्रकार है  ——

 366  मामले  स्वीकृत  करं  दिये  गये  360  मामलों  में  प्रवेश  योजना के  अधीन  पेंशन  के

 लिए  पात्र  नहीं  पाये  गये  थे  ।  6  मामलों  में  भ्रावेदकों  ने  झ्रावेदन-पत्नर  31-3-1974  प्रात  स्वतंत्रता

 सेनानियों  को  पेंशन  की  स्वीकृति  के  लिए  झ्रावेदन-पत्नों  की  प्राप्ति  के  लिए  निर्धारित  की  गई  अन्तिम  तारीख

 के  बाद  भेजें  थे ।

 ऑ्रावेदकों  द्वारा  अपने  श्रीचंदन-पत्तों  में  राजनैतिक  यातना  के  दावे  के  सेन  में  लिखित

 शादी  न  प्राप्त  होने  के  कारण  46  मामले  फाइल  कर  दिये  गये  हैं  ।  राज्य  सरकार  से  सत्यापन  रिपोर्ट

 भेजने
 का  अनुरोध किया  गया  है  ।

 सम्बन्धित  व्यक्तियों
 से

 भी  अपेक्षित
 सुचना  प्रस्तुत करने  में  राज्य

 जिला  स्तर  की  समिति  का  सहयोग  लेने  का  अनुरोध किया  गया  है  ।  ये  मामले  तब  ही  तय  किये  जा  सकते

 हैं  जब  राज्य  सरकार  की  सिफारिशें  अथवा  स्वतंत्रता  सेनानियों  से  मांगा  गया  सबूत  प्राप्त  हो  जायेगा  |

 बिहार  सरकार  हारा  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  को  भेजे  गये  मामले

 6343.  भी  एस०
 एस०

 पुरती :  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 बिहार  राज्य
 ने  गत

 दो  वर्षों  के
 प्रत्येक  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  को  कितने  मामले

 भज
 ny

 बिहार  प्रदेश  सरकार  को  केन्द्रीय जांच  ब्यूरो  की  रिपोर्टों  सहित  कितने  वापिस

 भेजे  शौर

 केन्द्रीय जांच  ब्यूरो  ने  कितने  मामले  जांच  किये  बिना  वापस  भेजे  ?
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 26  1897  लिखित  उत्तर

 गृह  कामिक  और  प्रशासनिक  सुधार  विभाग  तथा  संसदीय  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री
 att  ओम

 से  :  मांगी गई  सुचना  नीचे दी  जाती  है
 :---

 ः
 वर्ष

 A,

 1973  1974

 4  3

 पार  eq N
 .  ae 3

 श्वास  1973
 में  राज्य  सरकार  द्वारा  भेजे  गए

 4  मामलों में  3  मामल  जांच  किए  बिना  ही  वापस

 भेज  दिए  गए  थे  1  शेष एक  मामले  केन्द्रीय  प्रेषण  ब्यूरो  द्वारा  जांच  पड़ताल  किए  जाने  के

 एक  झ्रारोप-पत्र  दायर  किया गया  है  सनौर  यह  मामला  विचारण  (  ट्रायल  )

 के  ग्रीन है  ।

 Kayamganj  Exchange

 344,  Shri  Mahadeepak  Singh  Shakya  Will  the  Minister  of  Communications  be  pleased  to
 State

 (a)  whether  Kayamganj  Exchange  is  being  linked  with  Agra  with  a  view  to  providing  faster
 communication  service  in  Uttar  Pradesh;  and

 (5)  if  so,  the  facts  thereof  ?

 The  Minister  of  Communications  (Dr.  Shanker  Dayal  Sharma)  :  (a)  Yes,  Sir.

 (q)  A  direct  trunk  circuit  between  Kayamganj  and  Agra  has  been  ordered  and  expected  to
 be  provided  shortly.  This  will  facilitate  speeding  up  of  long  distance  trunk  traffic  of

 Kayamganj.

 कोयले  के  म्यों  में  विधि

 6345.  श्रीमती  रोजा  विद्याधर  देशपांडे  :  )

 क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि
 श्री  इन्द्रजीत  गीत  J

 क्या  हाल  में  कोयला  खान  श्रमिकों  की  मजूरी  में  हुई  वृद्धि  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कोयला

 खान  प्राधिकरण  का  विचार  कोयले  के  मूल्यों में  वृद्धि  करने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  मुख्य  बातें  क्या  हैं  ;  श्र

 कोयले  के  बढ़े  हुए  प्रस्तावित  मूल्यों  के  ग्रा घार  पर  रेलवे  ,  सरकारी  क्षेत्र  के  इस्पात  संयंत्रों
 प्रौर घरल  उपभोक्ताओं  पर  कितना  झ्र ति रिक्त  भार  डाला  जायेगा  ?

 ऊर्जा मंत्रालय में  उप  मंत्री  सिद्धेश्वर  प्रसाद  ):  से  ्रंतर-मंत्रालय  समिति  ने

 जिसे  1  1975  से  कोयला खान  मजदूरों  की  मजूरी में  वृद्धि  कौर  बढ़ी  हुई  निवेश  लाभाशों

 शादी  के  फलस्वरूप  वित्तीय  स्थिति  को  ध्यान  में  रखकर  विभिन्‍न  किस्म  के  कोयले
 के

 खानः

 मुहाना  मूल्यों  में  वृद्धि  के  सवाल  पर  विचार  करने  के  लिए  1975  में में  गठित

 किया गया  श्रपनी  रिपोर्ट  सरकार  को  दे  दी  है  ।  रिपोर्टे  इस  समय  विचाराधीन है
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 चन  एएल्‍एल्‍एसएल्‍एएएए  एट  आ  नाट
 Purchase  of  Cement  against  Foreign  Cur  y  on  priority  basis

 6346.  Shri  Shrikrishna  Agrawal  Will  the  Minister  of  Industry  and  Civil  Supplies  be  pleased
 lo  state

 (a)  whether  Government  would  give  priority  to  those  purchasing  cement  in  foreign  currency
 and  considerable  success  is  likely  to  be  achieved  therein;  and

 (6)  if  so,  the  progress  achieved  so  far  therein  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Industry  and  Civil  Supplies  (Shri  B.  Maurya)  :  (a}
 The  Government  have  already  introduced  a  scheme  with  effect  from  15th  February,  1975,  for
 priority  allotment  of  cement  against  inward  remittances  of  foreign  exchange

 (6)  33  complete  applications  have  been  received  so  far  and  a  quantity  of  290  tonnes  of  cement
 has  been  released  against  foreign  exchange  remittances  equivalent  to  Rs.  1-77  lakhs

 दिल्‍ली  में  हम्पयट ध  र-यकता  टेलीफोन  एक्सचेंज

 6347,  श्री  एच०  Fo  एल०  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 क्या  दिल्‍ली  में  कम्प्यूटर-युक्त  टेलीफोन  एक्सचेंज  स्थापित  किया  जायेगा  ;  कौर

 )  यदि  तो  कब  ate  तत्सम्बन्धी  मुख्य  बातें  क्या
 ?

 संचार  मंत्री  शंकर  दयाल  :  रोक  :  जी  हां  ।  कम्प्यूटर  से  नियंत्रित  पहला

 इलेक्ट्रोनिक  एक्सचेंज  वाणिज्यिक  परीक्षण  के  लिए  राजौरी  दिल्‍ली  में  स्थापित  किया  जाएगा  ।

 आशा हैं  यह  एक्सचेंज  1977  के  प्रारम्भ  में  तैयार  हो  जाएगा  |  इस  एक्सचेंज  की  मख्य  बातें  इस

 प्रकार हैं  ——

 (1)  इसका  नियंत्रण  एक  एसे  डिजिटल  कम्प्यूटर  के  जरिए  किया  जिसका

 डिजाइन  देश  में  तैयार  किया  गया  है  जिससे  कि  आशानुकूल  टेलीफोन  काले  लगाई  जा  सकेंगी  ।

 (2)  इसके  स्विमिंग  उपस्कर  को  लगाने  के  लिए  कम  जगह  की  शझ्रावश्यकता  होगी  ।

 (3)  इस  प्रकार  के  इलेक्ट्रोनिक  एक्सचेंजों  से  काफी  लाभों  की  ara  की  जाती

 जैसे  कि  निर्माण  शौर  संस्थापन  का  कार्य  शीघ्र  हो  सकेगा  कौर  रख-रखाव  में  कम  प्रयास  करने

 पड़ा  ॥

 (4
 4)  देश  में  जो  परम्परागत  इलेक्ट्रो-मैकेनिकल  एक्सचेंज  प्रयोग में  लाए  जा  रहे  हैं  उनकी

 तुलना  में  इन  एक्सचेंजों  में  संशोधन  करने  कौर  नई  सेवाएं  देने  की  दृष्टि
 से

 प्रधिक  लचीलापन
 हैं

 ।

 बनें  एण्ड  कम्पनी  का  प्रबंध  और  उसम  रिफ्रैक्टरी  का  उत्पादन

 349,  श्री  रोबिन  सेन  :  क्या  उद्योग  और  नागरिक  पूरी  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  रिफ्रैक्टरी  एण्ड  सिरेमिक  नियतन  पश्चिम

 बंगाल  से  कोई  ज्ञापन  प्राप्त  हुमा  है

 यदि  हां
 हा ंतो  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया
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 (7)  क्या  बनें  एण्ड  कंपनी  के  प्रबंध  संचालन  कौर  रिफ्रैक्टरी  का  उत्पादन  करने  वाले

 यूनिटों  में  कोई  सुधार  gat  अर

 यदि  तो  इनमें  सुधार  करने  के  लिये  कार्यवाही  की  गई

 उद्योग  और  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  ए०  सी०  जाज॑  )  :  से  :  सरकार

 को  कामगरों  की  विभिन्न  सदस्यों  के  बारे  में  रिफ्रैक्टरी  एण्ड  सिरेमिक  aha  रानीगंज

 से  कुछ  अभ्यावेदन  प्राप्त हुए  कम्पनी  के  सीमित  संसाधनों  के  इन्दर  कामगरों  मांगों  को  पुरा

 करने  के  लिए  प्रबन्धक  भरसक  प्रयत्न  कर  रहे  हैं  ।  रिफ्रैक्टरी  एककों  के  उत्पादन  में  अच्छे  प्रबन्ध  से

 सुधार  प्रिया  है  ।  प्रबन्धक  उत्पादन  कौर  विपणन  के  विकास  की  एक  प्रावस्थाबद्ध  योजना  तैयार  कर  रहा

 है  जिसमें  काफी  पूंजी  लगानी  पड़ेगी  ।

 Pay  Scales  of  Packers  and  Helpers  in  Khadi  Gramodyog  Bhavan

 6349,  Shri  Nageshwar  Dwivedi:  Will  the  Minister  of  Industry  and  Civil  Supplies  be  pleased  to.

 state :

 (a)  whether  some  employees  have  been  working  as  packers  and  helpers  in  Khadi  Gramodyog
 Bhavan,  New  Delhi  but  are  given  a  pay  scale  of  Class  IV  employees;

 (b)  if  so,  the  number  of  such  employees  and  for  how  long  they  have  been  doing  such  a  work

 (c)  whether  any  memorandum  has  been  given  to  Government  by  Gromodyog  Bhavan  Kar-
 and machari  Union  in  this  regard  in  which  a  demand  has  been  made  for  a  fair  remuneration

 (d)  if  so,  Government’s  reaction  thereto  and  the  time  by  which  final  decision  would  be  taken
 thereon  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Industry  and  Civil  Supplies  (Shri  A.  P.  Sharma)
 (a)  Packers  and  Helpers  in  Khadi  Gramodyog  Bhavan,  New  Delhi  are  Class  IV  employees
 ind  are  given  pay  scales  admissible  to  those  posts

 17;  they (6)  Number  of  packers  and  helpers  in  Khadi  Gramodyog  Bhavan,  New  Delhi  is
 have  been  working  for  varying  periods

 (c)  and  (d)  :  The  Union  of  Khadi  Gramodyog  Bhavan  employees  submitted  a  demand  notice
 in  August,  1974  which  has  been  considered  by  the  Khadi  and  Village  Industries  Commission  and

 rejected

 किसी  भी  सरकारी  कम  चारी  के  एक  स्थान  पर  कार्य करने  की  निर्धारित  अवधि

 6350.  श्री  छत्रपति  अवधेश  :  वय  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कूफ़ा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सरकार  की  नीति  है  कि  किसी  भी  सरकारी  कम  चारी  क  क  स्थान  पर  कार्य

 करने
 की

 अवधि  तीन  वर्ष  से  अधिक  नहीं  होनी  चाहिए  ;

 क्या  सरकार  ने  इस  बारे  में  कोई  area  जारी  किया  है  ;  रोक

 यदि  तो  क्या  उसकी  एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखी  जाएगी

 गृह  कामिक  और  प्रशासनिक  सुधार  विभाग  तथा  संसदीय कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री

 ओम  :  तथा था  :  इस  झा शय  को  कि  किसी  भी  सरकारी  कम  चारी  को  एक  स्थान पर
 कार्य  करने

 की
 अ्रवधि  तीन  वर्ष  से  अधिक  नहीं  होनी  कोई  सामान्य  नीति  निर्धारित  नहीं  की  गयी
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 है  कार  इस  ग्राह्य  के  कोई  सामान्य  आदेश  भी  जारी  नहीं  किए  गए  हैं  फिर  मंत्रालयों  विभागों  द्वारा

 काय  की  अत्यावश्यकता  को  ध्यान  में  रखते  स्थानान्तरण  वर्गों  के  अ्रधिका  रियों  का  स्थानान्तरण

 किया  जाता  है  ate  कुछ  विभागों  में  कतिपय  वर्गों  के  अधिका  रियों  के  सावधिक  रूप  में  स्थानान्तरण  किए

 जाने  की
 भी प्रथा  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  |

 1975-76 में  ब्यूरो  के  लिए  वारिक  योजना

 6352.  श्री  टना  उरांव  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  wart  कि  योजना  आयोग

 द्वारा  स्वीकृत  रूप  में  त्रिपुरा  के  लिये  वर्ष  1975-76  की  वार्षिक  योजना  की  मुख्य  बातें  क्या  हैं
 ?

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 विद्या  चरण  :  त्रिपुरा  की  वार्षिक  योजना

 1975-76  के  लिए  स्वीकृत  परिव्यय  के  साथ-साथ  उसके  क्षेत्रीय  वितरण  को  दर्शाते  हुए  एक  विवरण

 सभा  पटल  पर  प्रस्तुत है
 ।  में  रखागया  ।  देखिए  संख्या  एल०  zto-9448/75  |]

 नेशनल  एग्रीकल्चरल  कोआप  स्टीव  मार्के टिंग  फेडरेशन  द्वारा  पूर्वी  क्षेत्र  में  कृषि  विपणन  के  विकास

 के  बारे  म॑  तथ्यों  का  पता  लगाने  वाला  अध्ययन

 6353.  श्री  हरि  किशोर  सिह  क्या  उद्योग  और  नागरिक  पूरी  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  fa

 क्या  नेशनल  एग्रीकल्चर  कोआपरेटिव  मार्केटिंग  फेडरेशन  ने  देश  के  उत्तर-पूर्वी  क्षेत्र  म

 कृषि  विपणन  के  विकास  के  बारे  में  तथ्यों  का  पता  लगाने  वाला  कोई  अध्ययन  किया  है  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  मूख्य  बातें  क्या  हैं  ;  शर

 इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 उद्योग  और  नागरिक
 प्रति

 मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ए०  सी०
 :  से से

 राष्ट्रीय  कृषि  सहकारी  विपणन  परिसंघ  ने  उत्तर-पूर्वी  क्षेत्र  में  कृषि  सम्बन्धी  विपणन  के  विकास  के

 सम्बन्ध  में  तथ्यों का  पता  लगाने  के  लिए  कोई  ग्रध्ययन  नहीं  किया
 देश  के  उत्तर-पूर्वी

 क्षेत्र  में  ग्लानि  गतिविधियों  का  विस्तार  करने  का  प्रस्ताव  इसके  विचाराधीन  है  ।  यह  परिसंघ  इस

 क्षेत्र  में  एक  फल  प्रोसेसिंग  यूनिट  की  स्थापना  करने  की  संभाव्यता की  भी
 जांच  कर  रहा है

 ।

 वैज्ञानिक  और  तकनीकी  जानकारी  के  आदान-प्रदान  के  भारत-श्रीलंका  समझौता

 6354.  श्री  एस०  ए०  मुरुगनन्तम  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करा  कि

 क्या  भारत  शौर  श्रीलंका ने  दोनों  देशों के  बीच  तकनीकी  कौर  वैज्ञानिक  जानकारी

 के  श्रमदान-प्रदान  के  लिए  एक  समझौते  पर  हस्ताक्षर  किये  हैं  ;
 कौर

 यदि  तो  तत्संबंधी  मुख्य बातें  क्या  हैँ  ?

 योजना  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  विद्या  चरण  शुक्ल  जी  हां
 ।

 भारत  ale  श्रीलंका

 के  बीच  विज्ञान  कौर  प्रौद्योगिकी के  क्षेत्र  में  28  1975  को  एक  करार
 पर  हस्ताक्षर हुए  थे

 ।

 करार में  तकनीकी  प्रलेखीकरण  कौर  सुचना  का
 अ्रापसी  हित  की  सदस्यों

 पर  द्विपक्षीय  वैज्ञानिक  तथा  तकनीकी  सेमिनारों  का
 वैज्ञानिकों  शर  प्रौद्योगविज्ञों  का

 प्रदान  तथा  विशिष्ट  क्षेत्रों  में  संयुक्त  अनुसंधान  कार्यक्रम  को  हाथ  में  लेना  तथा  कृषि  शौर  WA

 क्षेत्रों  में  विभिन्न  प्रौद्योगिक  प्रश्नों  को  संयुक्त  रूप  में  प्रारम्भ  करने  की  व्यवस्था  है
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 उद्यमियों  को  राज  सहायता  दिये  जाने  में
 क ि  इचनप्बय |

 6355.  श्री  जगन्नाथ  राव  जोशी  :  क्या  उद्योग
 और  नागरिक  प्रति  मंत्री  यह  बताने की

 कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  जिन  उद्यमियों  ने  चुने  हुए  पिछड़े  जिलों  में  उद्योग  चलाये  हैं  उन्हें  केन्द्रीय  योजना

 के  भ्रन्तगंत  ग्राम  राज  सहायता  दिये  जाने  में  विलम्ब  के  कारण  काफी  कठिनाइयों  का  सामना  करना

 पड़ता है  ;  कौर

 lg

 यदि  तो  प्रक्रिया  में  सुधार  करने  के  लिये  केन्द्रीय  सरकार  क्या  कार्यवाही  कर  रही

 उद्योग  और  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ए०  पी०  ate  :

 उद्यमियों  को  योजना  के  श्रन्तगंत  स्वीकृत  राज-सहायता  संबंधित  राज्य  सरकार[संघ  शासित  क्षेत्र  द्वारा

 दी  जाती  है  कौर  राज्य  सरकार/संघ  शासित  क्षेत्र  द्वारा  दी  गई  धनराशि  की  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा

 पूति  कर  दी  जाती  है  ।

 उद्यमी  को  यथाशीघ्र  राज-सहायता  देने  के  लिए  सभी  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ।

 ब्िटेनिया  बिस्किट  कम्पनी

 6356.  श्री  शशि  भूषण
 :

 क्या  उग  और  नागरिक  gta  मंत्री यह  इतने  की  कपा  करेंगे
 कि

 (  ना
 —

 )  क्या  सरकार  समझती  है  कि  ब्रिटनी  बिस्किट  कम्पनी  में  अधिकांश  विदेशी  शेयर

 होने के  बावजूद  यह  कम्पनी  स्वदेशी  क्षेत्र  में  है  ;

 यदि  तो  तकनीकी  विकास  महानिदेशालय  में  पंजीकृत  बिस्कुट  उद्योग  के  स्वदेशी

 क्षेत्र  के  प्रत्येक  यूनिट  में  कितना  उत्पादन  होता  है  शौर  उसकी  क्षमता  कितनी  है  ;

 क्या  बिस्कुट  उद्योग के  स्वदेशी  क्षेत्र  अधिकांश  यूनिटों  में  उनकी  लाइसेंस  क्षमता  से

 कम  उत्पादन  हो  रहा  है  ;  कौर

 गत  कुछ  वर्षों  से  ब्रिटेनिया  बिस्किट  कम्पनी  को  इसकी  लाइसेंस  प्राप्त  क्षमता  से  अधिक

 उत्पादन  करने  अ्रनुमति  देते  रहने  का  क्या  श्रौचित्य  है  ?

 उद्योग  और  नागरिक  पूरी  मंत्री  टी०  ए०  :  स०  ब्रिटेनिया  बिस्कुट  कण

 भारत  के  कम्पनी  1956  के  अन्तर्गत  एक  कम्पनी  के  रूप  में  पंजीकृत है  ।

 अवश्यक  जानकारी  संलग्न  विवरण में  दी  गई  है  ।  में  रखा  गया  ।  देखिए

 संख्या  एल०  ठी  ०-9449/75]  |

 हां
 ।

 मद्रास  स्थित  कम्पनी  के  एक  के  में  लाइसेंस  प्राप्त  क्षमता  से  अधिक  बिस्कुटों  का  उत्पादन

 करने  के  लिए  कम्पनी  के  विरुद्ध  कार्यवाही  करने  का  प्रश्न  विचाराधीन  है  ।
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 लाइसेंस  देने  कते  अधिकारों  का  विकेंद्रीकरण

 6357.  श्री  एस०  आर०  दामाणी :  क्या  उद्योग  और  नागरिक  पूरी  मंत्री यह
 बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  सरकार  ने  लाइसेंस  देने  सम्बन्धी  अधिका रों  का  विकेन्द्रीकरण  करने  भ्र ौर  राज्य  सरका रों

 को  इस  प्राधिकार को  सौंपने  के  प्रश्न  पर  विचार  किया है  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  तथ्य  क्या  हैं  ate  इस  प्रकार  के  निर्णय  लेने  के  क्या

 कारण  हैं  ;  कौर

 इस  बारे  में  तमिलनाडू  सरकार  द्वारा  की  गई  सांग  से  यह  निर्णय  किस  प्रकार

 भिन्न  है  ?

 उद्योग  और  नागरिक  पूरी  मंत्री  टी०  To  :  कुछ  हद  तक  विकेन्द्रीकरण  करने

 के  सुझाव  प्राप्त  हुए  हैं  ।

 ate  अभी  तक  कोई  निर्णय  नहीं  लिया  गया  है  ।

 पांचवीं  योजना  के  दौरान  केरल  में  विद्युत  उत्पादन  के  लिये  धनराशि  का  आवंटन

 6358.  श्रीमति  भार्गवी  तनकप्पन  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पांचवीं  योजना  के  दौरान  विद्युत  का  उत्पादन  करने  के  लिए  केरल  सरकार  की  श्रतुमानित

 मांग  क्या  है  ;

 योजना  आयोग  ने  इस  उद्देश्य  के  लिए  कितनी  धनराशि  आबंटित  की  है  ;  शौर

 चालू  ag  के  दौरान  इसके  लिए  कितनी  धनराशि  आबंटित  की  गई  है  ?

 उर्जा  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  (sito  सिद्धेश्वर  :  पांचवीं योजना  में  विद्युत
 के

 उत्पादन  हेतु  धनराशि  के  लिए  केरल  सरकार  की  अनुमानित  मांग  70.05  करोड़  रुपये  है  ।

 पांचवी  पंचवर्षीय  योजना  इस  समय  प्रारूप  की  अवस्था  में  है  कौर  सेक्टर-संबंधी  श्राबंटनों

 के  बारे  में  अभी  तक  कोई  भ्रान्ति  निर्णय  नहीं  लिया  गया  है  ।

 चालू  वित्त-वर्ष  के  लिए  अ्रबंटन  को  योजना  आयोग  द्वारा  अ्रत्तिम  रूप  दिया  जा  रहो

 राजस्थान  परमाणु  विद्युत  संयंत्र  से  पंजाब  को  faery
 की

 सप्लाई

 6359.  सरदार  मोहिन्दर  सिह  गिल :  क्या  ऊर्जा  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि  :

 क्या  राजस्थान  द्वारा  राजस्थान  परमाणु  विद्या  संयंत्र  से  अपने  पड़ौसी  राज्यों  को

 विद्यार्थी  न  देने  के  निर्णय  से  पंजाब  राज्य
 को

 उक्त  संयंत्र  से  विद्युत्‌  का  अपना भाग नहीं भाग  नहीं  मिल

 रहा है  ;
 शौर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण हैं  ग्रोवर  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  कीਂ  गई

 है  कि  राजस्थान  सरकार  के  इर  वैसे  से  पंजाब  में  कृषि  भ्र  उद्योग  को  हानि  न  उठानी

 पड़े ?
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 ऊर्जा  मंत्रालय  में  उपमंत्री  (sto  सिद्धेश्वर  :  पंजाब  शर

 हरियाणा  में  विद्युत  की  उपलब्धता  तथा  आवश्यकताओं  पर  विचार  करने  के  बाद  तथा  राजस्थान

 सरकार  द्वारा  इस  मामले  पर  व्यक्त  किए  गए  विचारों  को  ध्यान  में  रखते  भारत  सरकार  ने

 स्थान  परमाणु  विद्या  संयंत्र  से  कुछ  विद्युत्‌  पंजाब  कौर  हरियाणा  को  आबंटित  की  थी  ।  आबंटित

 की  गई  faa  की  मात्रा  पर  समय-समय  पर  विचार  किया  जाता  रहेगा  ।  इस  निर्णय  के
 अनुसार  विद्युत

 की  सप्लाई  के  लिए  तकनीकी  तथा  प्र  शासनिक  प्रबंध  कार्यान्वित  किए  जा  रहे  हैं  ।

 सिक्किम  का  आर्थिक  विकास

 6360.  श्री  आर०  एन०  बन  :
 क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1975-76  के  दौरान  सिक्किम  के  otf  विकास के  लिए  कितनी  धनराशि  का

 आबंटन  किया  गया  है  ;

 (zg)  क्या  सिक्किम  सरकार  ने  दोनों  देशों  के  बीच
 निकट  आर्थिक  तथा  राजनीतिक  सहयोग

 के  लिए  नए  समझौते  के  उपबन्धों  के  श्रन्तगंत  कोई  सहायता  मांगी  है  ;  भ्र

 यदि  तो  उस  पर  केन्द्रीय  सरकार  की  कया  प्रतिक्रिया  है  ?

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  विद्या  चरण  :  सिक्किम  की  वार्षिक  योजना

 1975-76  को  अभी  अंतिम  रूप  दिया  जाना है  ।  इस  पर  प्रारंभिक  विचार-विमर्श  11  से  15  मार्च

 तक  पहले  ही  किया  जा  चुका  है  ।

 ate  सिक्किम  सरकार
 के

 1974  तथा  20  1974  के  सिक्किम

 विधान  सभा  द्वारा  पारित  संकल्प  में  जैसी  व्यवस्था कं  गई  है  उसके  अनुसार  सिक्किम  सरकार

 ने  विभिन्न  पत्रों  में  विभिन्न  प्रकार  की  sites  सहायता  का  अनुरोध  किया  भारत  सरकार

 झपने  साधनों  के  भ्रन्तगंत  सिक्किम
 के

 झा धिक  एवम्‌  सामाजिक  विकास  में  तीव्रता  लाने  तथा

 सिक्किम  के  लोगों  के  कल्याण  के  लिए  सभी  प्रकर  की  सहायत  प्रदान  करने  में  सहानुभूतिपूर्ण
 रवैया  अ्रपनातीਂ  रही  है  ।

 Small-Scale  units  in  cooperative  basis

 6361.  Shri  Onkar  Lal  Berwa:  Will  the  Minister  of  Industry  and  Civil SAVEl  Supplies  be  pleased  to
 state

 (a)  whether  Government  propose  to  set  up  small-scale  industries  on  cooperative  basis;  and

 (6)  if  so,  the  outlines  thereof  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Industry  and  Civil  Supplies:(Shri  A.  Sharma)  3(a)
 and  (b)  Government  encourage  formation  of  cooperatives  in  small  industries  sector.  Such
 cooperatives  may  be  set  upby  entrepreneurs,  workers  and  artisans  in  pursuance  of  the  programmes
 formulated  by  the  State  Governments.  Such  societies  are  assisted by  the  State  Governments,
 subject  to  the  availability  of  funds  in  the  State  Plan/Budget,  in  the  shape  of  share  capital  loans,
 interest,  subsidy,  managerial  subsidy  etc.
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 विभिन्न  शहरों  में  क्रास वार  टेलीफोन  एक्सचेंज

 6362.  श्री  भागीरथ  भंवर  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 cs
 किन-किन  शहरों  में  ौर  उन  शहरों  के  किन-किन  टेलीफोन  एक्सचेंजों  में  बेल्जियम  के

 बेल
 टेलीफोनਂ

 की  क्रासवार  प्रणाली  कार्य कर  रही  है  ;  तौर

 विभिन्न  टेलीफोन  एक्सचेंज  किस  किस  तारीख  से  चालू हुए  wie  31  1975

 तक  उन्हें  वर्ष-वार  कितनी  हानि  हुई
 ?

 संचार  मंत्री  शंकर  दयाल
 गौर  |

 गर  आर  एक्सचेंज  जिनमें  बी ं०

 टी०  एम०  द्वारा  निमित  रविवार  एक्सचेंज  लगे  और  इन  एक्सचेंजों  के  चाल चालू  होने  की  तारीखें

 इस  प्रकार

 मुस्लिम
 4-2-67 मद्रास  5000  लाइन

 टक  AUS  नय  TS टंक  श्राटोमे  टिक  एक्स  000  लाइन  29-1  2-67

 बम्बई  सिटी  1000  लाइन  11-1  1-67

 कालरा  देवी  1000  लाइन  11-1  1-67

 फोट  1000  लाइन  14-8-68

 टंक  श्राटोम  टिक  एक्सचेंज  2500  लाइन  29-3-69

 करोलबाग  7000  लाइन  23-2-68 दिल्ली

 ज़ार बाग  6000  लाइन  24-3-68

 टंक  भ्राटोम  टिक  एक्सचेंज  2000  लाइन  19-4-69

 कानपुर  ट्रंक  झ्राटोम  टिक  एक्सचेंज  1000  लाइन  7-3-70

 अलग-प्रलय  एक्सचेंजों  के  लिए  लाभ  हानि  संबंधी  लख  नहीं  रखे  जात ।

 क्रास बार  उपकरणों  का  निर्माण

 6363.  श्री  सुरेन्द्र  महती :  व कया  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि  :

 क्या  वर्ष  1973  में  या  उसके बाद  संचार  विभाग  के  सचिव ने  भाई  zo ०  टी०|बी ०

 टी०  एम०  कामन  कंट्रोल  क्रास बार  सिस्टम  उपकरण  बनाने  की  सिफारिश  की  थी  शार  जिसका

 दर्जा  बढ़ाने  के  लिए  एक  कृतिक  दल  बनाया  गया  है  ;

 यदि  तो  कृतिक दल
 में  सम्मिलित  अ्रधिकारियों  के  नाम  भ्र  पदनाम  क्या  हैं  ;  श्र

 क्या  उस  दल  ने  अपना  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  कर  दिया  है  ;  रोक

 यदि  तो  उसकी  मुख्य बातें  क्या हैं  ?

 संचार  मंत्री  शंकरदयाल  :  शर  उन्नत  क्रास बार  प्रणाली
 को

 भारतीय
 परिस्थितियोंਂ  के  भ्रनुकूल  बनाने  की  दृष्टि  1973

 में  संचार
 मंत्रालय  में  भारत  सरकार  के

 सचिव  रायबरेली  के  नए  स्विमिंग  कारखाने  में  स्विमिंग  प्रणाली प्रणाली  के  उत्पादन  पर  विचार  करते

 समय  प्रत्याशी  प्रस्तावों  में  इस  प्रणाली  को  कौर  अधिक  सुधारने  अ्रौर  उन्नत  बनाने  की  दृष्टि  से
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 विभिन्न  उपाय  सुझाये  थे  कौर  कहा  था  कि  यदि  इस  प्रणाली  को  सन्त  प्रद  पाया  जाए  इसे

 म॑  उत्पादित  भारतीय  मानक  रूप  स्वीकारा  जाये  क्योंकि  निर्माण  atk  के  लिहाज से  इसके

 कई  लाभ होंगे ।

 इस  क्रास बार  प्रणाली  को  अधिक  उन्नत  बनाने  रोक
 इसके

 पाइन  का  भारतीयकरण  करने  के

 लिए  सरकार  ने  निम्नलिखित  सदस्यों  का  एक  कृतिक  दल  बनाया  है  :

 1  श्री  पी०  के०  राय

 art

 दूरसंचार  ग्रनुसंधान

 डाक-तार  नई  दिल्‍ली  |

 श्री  पी०  एस०

 उप

 दूरसंचार  अनुसंधान  केन्द्र  ।

 डाक-तार  नई  दिल्‍ली  |

 श्री  बी०  करार

 उप

 दूरसंचार  भ्रनुतंधान  केन्द्र

 डाक-तार  नई  दिल्‍ली  ।

 श्री  आर०

 दूरसंचार  अनुसंधान

 डाक-तार  नई  दिल्‍ली  ।

 श्री  कार  पी०

 मुख्य

 इण्डियन  क्रासबार

 इण्डियन
 टेलीफोन  इंडस्ट्रीज

 बंगलौर  ।

 जी  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  विद्याथियों  को  छात्र वृतियों  के  भुगतान

 a  विलम्ब

 6364.  श्री  सतपाल  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  शिक्षा  निदेशक  दिल्‍ली  के  कार्यालय  में  कर्मचारियों  की  भारी  कमी

 है  जिसके  परिणामस्वरूप  अनुसूचित  जातियों  ate  भ्रनुसुचित  जनजातियों  के  विद्यार्थियों  को  प्रति  वर्ष

 पर  छात्रवृत्तियां  नहीं  मिलती  हैं  ;

 विद्यार्थियों  को  समय  पर  छात्रवृत्तियां  देना  सुनिश्चित  करने  के  लिए  क्या  कार्यवाही

 की  गई  है  ;  कौर
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 इस  वर्ष  किस  तारीख  तक  सब  छात्रवृत्तियों  सम्बन्धी  मामलों  पर  निर्णय  ले  लिया

 जायेगा  ?

 गह  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  एफ०  एच०  शिक्षा  दिल्‍ली  के

 छात्रवृति  शाखा  में  कर्मचारियों  की  कमी है
 ।  सहायक  निदेशक  ने  इस  शाखा  के  कार्यभार

 तथा  कर्मचा  रियों  की  संख्या  का  अ्रध्ययन  किया  था  शर  दो  अ्रतिरिक्त  उच्च  श्रेणी  लिपिकों  को  वहां

 तैनात  करने  की  सिफारिश  की  थी  ।  मितव्ययता  के  कारण  ये  पद  भर  नहीं  गये  करे  ।  इससे  कार्य  में

 कोई  रुकावट  नहीं  हुई  gate  प्रतिवर्ष  सभी  पात्र  छात्रों  को  समय  पर  छात्रवृत्तियां  दी  गई  थीं  ।

 मामलों  को  समय  पर
 निपटाने

 के  लिए  कामना  रियों  को  अ्रतिरिक्त  कार्य  करने  के  लिए

 प्रतिनियुक्त  किया  गया  था  ॥

 1974-75  के  सभी  पात्र  मामलों  में  प्रक्रिया
 की

 गई  है
 भर

 उनको  वित्तीय  वर्ष  समाप्त

 होने  से  पूर्व  छात्रवृत्तियां स्वीकृत  की  गई  थी  ।  पिछले  वर्ष  के  बच  हुए  पात्र  मामलों  में
 भी  प्रक्रिया की  गई

 है  श्र  चालू  वर्ष  के  बजट  से  भुगतान  किया  जाएगा

 अनुसुचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  विद्याथियों  को  छात्रवृत्तियां  दिया  जाना

 6365.  श्री  सतपाल  कपूर  :  क्या  गृह  मंत्री यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 श्रनुसूुचित  जातियों  भर  श्रनुसुित  जनजातियों  को  छात्रवृत्तियां  देने  के  बारे  में  शिक्षा

 दिल्ली  को  इस  वर्ष  के  दौरान  मिरांडा  ear

 कालेज  ate  दौलतराम  कालेज  से  प्राप्त  झ्रावेदनपत्नों  का  संक्षिप्त  ब्यौरा  कया है  ;

 कितने  झ्रावेदन-पत्नों
 के  बारे  में

 झ्र भी  तक
 निर्णय  नहीं  लिया  गया  है  ;  भ्र ौर

 इसमें  विलम्ब
 के  क्या  कारण  हैं  ;

 पौर
 सब

 मामलों
 में

 कान
 तक

 निर्णय  लिए  जाने  की

 संभावना  है  ?

 गह  मंत्रालय  में  उप  मंत्री
 एफ०  एच ०  तीन

 कालेजों
 से  वर्ष

 1974-75

 के  दौरान  प्राप्त  झावेदनपत्नों  की  कुल  संख्या  इस  प्रकार  है

 (1)  मिरांडा  कालेज  10

 24
 (2)  इन्द्रप्रस्थ  कालेज

 (3)  दौलत  राम  कालेज  23

 श्रीजीत  आवेदन  पत्तों  की  संख्या  इस  प्रकार  e:——

 (1)  मिरांडा  कालेज  2

 4
 (2)  इन्द्रप्रस्थ  कालेज

 (3)  दौलत  राम  कालेज  eq

 इन  मामलों  में  असीम  निर्णय  लिये  जाने
 में

 देरी  के  मुख्य  कारण  इस  प्रकार  हैं

 (1)  छात्रवृत्तियों  की  स्वीकृति  के  लिय  छात्र  झपने  की  अय  बताने

 के  इच्छुक  नहीं  हैं  ।

 (2)  एक  मामले  के  पिता  कर  दाता हैं  किन्तु  कर  अधिकारियों  से  are  प्रमाणपत्र  प्रस्तुत  करने

 को  तैयार नहीं  हैं  ।
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 (3)  उन  छात्रों
 जो

 पहल  वर्ष  से  छात्रवृत्तियां प्राप्त  कर  रहे  थे  छात्रवृत्तियों के  नवीनीकरण

 के  मामलों  में  पूर्ण  सुचना  निर्धारित प्रयत्नों  में  नहीं दी  गई  थी ।  उनसे  विशेष  रूप  से

 निश्चित तारीख  तक  सुचना  देने  के  लिय  अनुरोध  किया  गया  था  किन्तु  वे  प्राग  नहीं  राय

 उपरोक्त  को  ध्यान  में  रखते  हुए  एसे  भ्रावेदन  प्व्वों  पर  श्रनुग्रहपूबंक विचार  नहीं

 किया  जा  सकता  |

 अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  के  छात्रों  को  छात्रवृति  देने  के  लिये  वेतन

 aaa  ata

 6366.  श्री  सतपाल कपूर  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि

 दिल्‍ली  में  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों के  डिग्री  पाठ्यक्रमों  के
 छात्रों

 को  छात्रवृत्तियां देने  के  लिए  शिक्षा  निदेशक  ने  भ्रावेदन-पत्न  प्राप्त  करने  की  क्या

 अन्तिम  तिथि  निर्धारित  की  है

 छात्रवृत्तियां देने  के  लिए  रुपय  750  तक  मासिक  वेतन  सीमा  जाने  के  सम्बन्ध  म

 किस  तारीख  को  आदेश  जारी  किये  गये  क्या  750  रुपये  प्रति  मास  तक  वेतन  सीमा  बढ़ाने

 सम्बन्धी  यादेश  झावेदन-पत्नों  की  प्राप्ति  की  तिथि  समाप्त  हो  जाने  के  बाद  जारी  किय  गय  थ  ;

 यदि  तो  एसे  छात्रों  से  भ्रावेदनपत्न  आमंत्रित किए  गये  थे  जो  वेतन  सीमा  बढ़ाये

 जाने  के  परिणाम-स्वरूप  छात्रवृत्तियों  के  पात्र  हो  सकते  थे ;  श्र

 यदि  तो  श्रीचंदन-पत्तों  की  प्राप्ति  के  लिए  पुनः  क्या  afters  तिथि  निर्धारित  की  गई
 थी  ax  यदि  नहीं  तो  इसके  क्या  कारण  हैं

 ?

 गृह
 मंत्रालय  में

 उप  मंत्री  एफ०  एच०  :  अनुसूचित जाति  के  छात्रों  से
 निर्धारित

 फार्म  में  स्वेदित  प्राप्त  करने  की  अंतिम  तिथि  31-8-1974  थी जो  15-9-74  तक  बढ़ा  दी

 गई  थी  |

 श्रेय  सीमा
 में  वृद्धि  करने  के  लिए  गृह  मंत्रालय  द्वारा  17-9-74  को  wae  जारी  किए

 गय  आदेश  अंतिम  तिथि  समाप्त  होने  पर  जारी  किए  गए  थे  ।

 are  सीमा  में  संशोधन  करने  के  परिणामस्वरूप  पात्र  से  15-11-74  तक
 दिल्ल

 नई  दिल्‍ली  से  प्रकाशित  होने  वाले
 हिन्दी

 तथा  उद ूa  दैनिक  समाचार  पत्तों  में  विज्ञापन  देकर  नये

 सिरे  से  भ्रावेदन  प्रपत्र  आमंत्रित  किए  गये  थे  |

 आवेदन  प्राप्त  करने की  निश्चित  afer  तिथि  15-11-74  थी  |

 Alleged  Conspiracy  to  Blow  F.C.I.  Godowns  in  Dethi

 6367.  Shri  Chandra  Shailani  Will  the  Minister  of  Home  Affairs  be  pleased  to  state

 (a)  whether  Government  have  unearthed  a  conspiracy  designed  to  blow  up  by  a  bomb  the
 Delhi  godown  of  the  Food  Corporation  of  India

 (b)  whether  some  persons  have  been  arrested  in  this  connection

 an
 (c)  if  so,  the  facts  divulged  by  the  arrested  persons  during  the  course  of  interrogations:

 (d)  atcion  taken  by  Government  in  this  regard  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Home  Affairs  (Shri  Moh asin)  :  (a)  to  (d)  A  conse
 piracy  has  been-  unearthed  wherein  some  striking  workers  of  the  Food  Corporation  of  India  were

 क्क्
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 f  ound  preparing  bombs  to  cause  harm  to  the  temporary  workers  of  the  Food  Corporation  of  In-

 dia  and  the  vehicles  which  carry  them.  It  is  not  known  whether  they  had  any  intention  to  cause

 damage  to  the  Food  Corporation  of  India’s  godown  in  Delhi.  Six  persons  have  so  far  been  arres-
 ted  for  illegally  preparing  the  bombs  while  four  others  are  still  absconding.  The  arrested  persons
 have  been  interrogated  extensively.  The  case  is  still  under  investigation.

 Cement  Factory  in  Maihar,  Satna  (M.P.)

 6368.  Shri  ७,  C.  Dixit  :  Will  the  Minister  of  Industry  and  Civil  Supplies  be  pleased  to  state:

 (a2)  whether  Government  have  under  consideration  a  scheme  to  set  up  a  cement  factory  in

 Maihar  Tehsil  in  Satna  district  (M.P.);  and

 (b)  if  so,  the  time  by  which  it  is  likely  to  be  implemented  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Industry  and  Civil  Supplies  (Shri  B.  P.  Maurya)  :

 (a)  and  (6)  :  Government  have  no  scheme  under  consideration  for  setting  up  a  cement  plant  at
 Maihar.  However,  Century  Cement,  Bombay,  have  been  granted  a  letter  of  intent  to  set

 up  a  cement  plant  at  Maihar  in  Satna  district  of  Madhya  Pradesh  for  a  capacity  of  7-50  lakh
 tonnes  per  annum.  The  scheme  is  likely  to  be  implemented  by  1978-79.

 Central  Assistance  to  Madhya  Pradesh  for  Fifth  Plan

 6369.  Shri  G.  Dixit  :  Will  the  Minister  of  Planning  be  pleased  to  state

 (a)  the  total  amount  of  Central  assistance  allocated  forthe  entire  Fifth  Plan  for  Madhya
 Pradesh;  and

 (b)  the  amount  so  far  provided  to  Madhya  Pradesh  out  of  that  assistance  and  the  purposes
 for  which  it  has  been  given  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Planning  (Shri  Vidya  Charan  Shukla)  :  (a)  The  crit-
 eria  and  prixgciples  which  will  govern  the  allocation  of  Central  assistance  to  States  during  the  Fifth
 Plan  period  for  their  respective  Fifthy  Plans  including  that  of  Madhya  Pradesh  are  under  considera-

 tion  of  the  Planning  Commission,  a  decision  regarding  which  will  be  taken  by  the  National
 Development  Council.

 (b)  An  allocation  of  Rs.  53-32  crores  as  Central  assistance  has  been  made  to  Madhya  Pra-

 desh  for  each  of  their  State  Annual  Plans  1974-75  and  1975-76.  In  1974-75,  advance  Plan  assis-
 tance  of  Rs.  6-50  crores  was  also  provided  to  Madhya  Pradesh  for  drought  relief  measures.

 हिमाचल  प्रदेश  में  पोस्टल  डिवीजनों  में  कर्मचारियों
 की

 कमी

 6370.  श्री  नारायण  चन्द  पराशर  :  क्या  संचार  मंत्री यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे

 कि  :

 क्या  हिमाचल  प्रदेश  के  पोस्टल  डिवीजनों  में  कर्मचारियों की  कमी  है  ;

 यदि  तो  इस  cade  राज्य  में  दरपे  गीत  संख्या  में  कम  चा  रियों
 की  व्यवस्था  करने के  लिए

 सरकार  ने  कया  का्येंवाही  की  है  ;

 क्या  पोस्टल  डिवीजनों  ने  मुख्य  अधिकारियों  ने  कमंचारियों
 की

 संख्या  में  वृद्धि  करने  के

 लिए  कोई  मांग  की  है  तथा  प्रत्येक  डिवीजन  के  लिए  कया  मांग
 की

 गई  है  ;  अर

 यदि  तो  इस  मांग  को  किस  तिथि  तक
 पूरा  किये  जाने

 की  संभावना है
 ?

 संचार  मंत्री  शंकर  दयाल
 :  (*)  श्र

 हिमाचल  प्रदेश  के  डाक  डिवीजनों

 में  कामना  रियों  की  कोई  ग्राम  कमी  नहीं  है  ।  सोलन  डाक  डिवीजन  की  खाली  जगहों  के  पांच

 टाइम-स्केल  कलक  ware  किए गए  हैं  ।  प्रशिक्षण  के  बाद  वे  शीघ्र  ही  कार्यभार  ग्रहण कर  लेंगे  ।
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 डी०  एच०  पो०  Ato  एस०

 6371.
 श्री

 नारायण
 चन्द  पराशर

 :
 कया  गृह  मंत्री यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  डी०  एच०  पी०  सी०
 एस०  कैडर  बनाया  गया  था  तथा  वह  हिमाचल  प्रदेश

 की
 स्थापना

 के  समय  तक  विद्यमान था  ;

 यदि  तो  हिमाचल  प्रदेश  की  स्थापना  के  समय  कितने
 ई०  To  सी

 ०
 स्थानापन्न  रूप

 में  कायें  कर  रहे  थे  ;

 भारत  सरकार  द्वारा  इस  कैडर  में
 जब

 पहली  बार  नियुक्तियां  की  गई  थी
 तब  कितने

 ई०  ्रो ०  सी०  थे  ;

 क्या  ज्वाइंट  सिविल  सर्विस  की  स्थापना  के  समय  स्थानापन्न  रूप  में  कार्य  कर  रहे  सभी  ई०

 ए०  सी ०  अधिकारियों  को  नई  सेवा  में  खपाया  गया  था  ;  शर

 यदि
 तो

 ज्वाइंट  सिविल  सर्विस  के  बचे  हुए  ऐसे  श्रधिक्वारियों के  नाम  क्या  हैं  कौर

 इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 गृह  मंत्रालय में  उप  मंत्री  एफ  ०  एच०  :  हिमाचल  प्रदेश  15  1948

 को  बनाया  गया  था  ota कि  दिल्‍ली  प्रौर  हिमाचल  प्रदेश  सिविल  सेवा  संवर्ग  का  गठन  15  1961

 को  किया  गया  था  |

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 (7)  तथा  (7)  1961  में  दल्ली  भर  हिमाचल  प्रदेश  सिविल  सेवा  की  स्थापना  के  समय  40

 अधिकारी  अ्रतिरिक्त  सहायक  art  के  रूप  में  काम  कर  रहे  थे  ।  इसके  अतिरिक्त  दो  शौर  अ्रधिकारी

 तीर्थ  अ्राधार  पर  ई०  To  सी ०  के  रूप  में  काम  कर  रहे  थे  |  इन  दो  अधिकारियों  के  सिवाय  डी०  एच०

 पी०  सी ०  एस०  1961  के  अधीन  गठित  एक  प्रवर  समिति  द्वारा  इसके  प्रारम्भिक  गठन  पर

 संवर्ग  में  नियुक्ति  के  लिए  शेष  40  अधिकारियों  के  संबंध  में  विचार  किया  गया  था  ।  उनमें  से  26

 अधिकारी  जिनकी  प्रवर  समिति  द्वारा  सिफारिश  की  गई  संवर्ग  में  नियुक्त  गये  ।  इससे  पूर्व  दो

 अधिकारी  दिल्‍ली  शौर  हिमाचल  प्रदेश  के  संयुक्त  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  संवर्ग  में  नियुक्त  किये  गये

 थे  जबकि  अन्य  3  भ्रमणकारी  सेवा  निवृत्त  हो  गये  थे  ।

 प्रवर  समिति  द्वारा  निम्नलिखित  अ्रधिका  रियों  का  अनुमोदन  नहीं  किया  गया  था  कौर  इस

 लिए  दिल्ली  श्र  हिमा चल  प्रदेश  सिविल  सेवा  संवर्ग  में  नियुक्त  नहीं  किये  गये

 1.  श्री  हरी  राम

 2.  श्री  शेर  सिह

 3.  श्री  सी०  पी०  मेहता

 4.  श्रीਂ  सुरेन  द्र  TUNG

 5.  श्री  चतर  fae

 6.  श्री  रतन  fag

 7.  श्री  सोहन  लाल

 8.  श्री  जीत  राम

 9.  श्री  एस०  कार  शर्मा
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 निम्नलिखित
 दो

 Alani था  e  tat रि ज  cat  पर  विचार  नहीं  किया  गया  था  क्योंकि  वे  केवल  तदर्थ  आधार  पर

 ई०  ए०  सी०  के  रूप में  काम  कर  रहे  थे  अ्रौर इस लिए इस  लिए  वे  पात्र  नहीं थे  at os

 1.  श्री  रमेश  कुमार

 2.  श्री  कार  सी ०  शर्मा  ।

 प्रेस  पंजीकरण  अधिनियम  का  संशोधन

 6372.  श्री
 नारायण

 चन्द
 पराशर

 :
 क्या

 सुचना  और प्रसारण मन्त्री  यह  बताने  कपा

 करेंगे कि

 क्या  प्रेस  पंजीकरण  अ्रधघिनियम  में  संशोधन  करने  का  विचार  है  ;

 यदि  तो  क्या  संशोधन  किये  जाने का  विचार  है  ;  भ्र

 संशोधनों  को  किस  तिथि  तक  क्रियान्वित  किये  जाने  की  संभावना है  ?

 सुचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  (att  cate  :  से  :  अधिनियम  में

 संशोधन  करने  के  प्रस्ताव की
 जांच  हो  रही  है  ।

 डाक  और  दूर  संचार  से  आय  में  वृद्ध

 6373.  श्री  नारायण  चन्द  पराशर
 :

 क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 x
 क्या  डाक

 ak  दूरसंचार  से
 राय

 में  वृद्धि  करने के  ई  नए  उपाय  किये  जाने का

 विचार है  ;  कौर

 यदि  तो  क्या  उपाय  किये  जाने  का  निर्णय  किया  गया  है  तथा
 वे  किस  तिथि  तक  लागू ~~

 किय  जायंगे ?

 संचार  मंत्री  शंकर  दयाल  :  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 भारी  इंजीनियरी  और  खनन  मशीनों  के  संबंध  में  प्रौद्योगिकी  की  कमो  को  सोवियत  संघ  की  सहायता

 से  पुरा  किया  जाना

 6374.  श्री  डी०  पी०  जदेजा  :  क्या  उद्योग  और  नागरिक  पूति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  भारी  इंजीनियरी  अर  खनन  मशीनों  के  संबंध  में  प्रौद्योगिकी  की  कमी  को  पुरा  करने

 के  लिए  भारत  सरकार  ने  सोवियत  संघ  से  सहायता  मांगी  है  ;  भर

 यदि  at,  तो  तत्संबंधी  तथ्य  क्या  हैं  ate  सहायता  किस  परियोजना  के  लिये  मांगी  जा

 रही है  ?

 उद्योग  और  नागरिक  पूरी  मंत्रालय  मे  राज्य  मंत्री  ए०  सी०  :  और

 भारी  इंजीनियरी  निगम  के  हेवी  मशीन  बिल्डिंग  प्लांट  भर  माइनिंग  एंड  एलाइड  मशीनरी  कारपोरेशन

 की  स्थापना  सोवियत  सहायता  से  की  गई  है  ।  यद्यपि  इन  एककों  ने  काफी हद  तक  दक्षता  कौर

 तकनीकी  जानकारी  विकसित  कर  ली  फिर  भी  सोवियत  सहयोगकर्ताश्रीं  कें  साथ  प्रौद्योगिकी

 संबंधी  नये  विकास  की  जानकारी  हेतु  भ्र  आद्य-रूप  आलेखन  डिजाइन  प्राप्त  करने  तथा  इनकी

 %@



 16  1975  लिखित  उत्तर

 उत्पादन  रूपरेखा  में  नई  aaa  के  विकास के  लिये  विशेषज्ञ प्राप्त  करने  हेतु  निरन्तर  विचार  वि  मर्द

 किया  जाता  है  ।  सोवियत संघ  की  मददਂ  सें  स्थापित  किये  गये  इन  संयंत्रों  का  पुरा  उन  तीसरे
 देशों

 की  ब्रावश्यकताओं  को
 पूरा  करने  के  लिये  जिनसे  सोवियत संघ  निविदायें  प्राप्त  उन  वाहनों

 के  निर्यात  क्रयादेश  प्राप्त  करके  जिनका  निर्माण  इन  संयंत्रों  में  किया  जा  सकता  एकदो  क्षेत्र  है

 जिसमें  रूसी  सहयोग  मांगा  जा  रहा  है  ।

 Neglect  of  Malwi  and  Nimari  Languages  by  Radio  Stations  in  Madhya  Pradesh

 6375.  Shri  C.  Dixit  ;  Will  the  Minister  of  Information  and  Broadcasting  be  pleased  to
 state

 (a)  whether  Malwi  and  Nimari  languages  are  being  neglected  by  the  Radio  Stations  in
 Madhya  Pradesh  and  these  are  not  being  propagated  as  much  as  they  should  be;  and

 (5)  if  so,  the  reasons  the  refor  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Information  and  Broadcasting(Shri  Dharam  Bir  Sinha):
 (a)  No,  Sir.  All  India  Radio  Indore  broadcasts  programmes  in  Malwi  and  Nimari  daily  to
 serve  the  areas  where  Malwi  and  Nimari  speaking  people  live.  All  India  Radio,  Bhopal  also
 broadcasts  folk  songs  in  these  two  dialects  from  time  to  time;  All  India  Radio  does  not  pro-
 pagate  any  language  as  such  but  uses  languages  and  dialects  in  its  programmes  for  establishing
 communication  with  the  people  and  for  reflecting  the  culture  of  the  area,

 (6)  Does  not  arise.

 कोका  कोला  कस्सेन्ट्रेट  की  उपयोगिता

 क
 6376.  श्री  भाल जी भाई  राव जी भाई  परमार  क  क्या  उद्योग  और  नागरिक  gta  मंत्री

 यह  बताने  की  कपा  करेंग  कि  :

 यदि  कोका  कोला  कंसट्रेट  के  संयोजन  के  बारे  में  सरकार  को  मालूम  नहीं है  तो  जनता  के

 लिये  इसकीਂ  उपयोगिता  का  निर्णय  करने  हेतु  क्या  मानदंड  ब्७ अपनाय  गये  थे  ;  और

 उद्योग  शर  विनियमन  )  1951  की  प्रथम  अनुसूची  में  इस  उद्योग

 को  रखने  के  लिये  जनहित  को  किस  प्रकार  ध्यान  में  रखा  गया  है  ?

 उद्योग  और  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  टी०  ए०  :
 कोका  कोला  कॉन्सन्ट्रेट

 मिश्रण  को  निरपेक्ष  रख  उद्योग  ate  विनियमन  )
 1951  पहली  अनुसूची  की

 वस्तु ग्र ों  के  अ्न्तगंत  नहीं  भ्राता  है  ।

 उद्योग  और  विनियमन )  1951  की  पहली  झ्रनुसुची  में  शामिल  किए

 गए  उद्योगों  में  वे  उद्योग  करात ेहैं  जिनका  नियंत्रण  संघ  द्वारा  संसद  द्वारा  कौर  कानून  जनहित  में

 घोषित  किया  गया  है  ।

 कोका  कोला  |... विल वीवा: हंसेंट्रट  से  संघटक  तत्व

 6377.  श्री  भाल जी भाई  रावजीभाई  FAT  उद्योग  और  नागरिक  पूरी  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कोकी कोला  निर्यात  निगम  द्वारा  प्रस्तुत  किये  गये  ग्रोइन-पत्र  की
 तारीख

 कौर  अन्य  मुख्य

 बातें  क्या  हैं  ;
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 क्या  श्रावेदन  पत्रप्रनुमति  पत्र  तकनीकी
 विकास  प्रदनिदेशालम  भ्रमणा  उनके  मंत्रालय

 अथवा  किसी  अन्य  मंत्रालय  को  प्रस्तुत  किया  गया  था  स्वी  कृति  की  तारीख  शहरों  संख्या  कया  कितनी

 सेंस  क्षमता  प्रदान  की  गई  इस  बारे  में  मुख्य  शर्तें क्या  हैं  कौर  इसे  मंजूरी  किस  मंत्रालय  ने  दी  है  कौर

 यह  मंजूरी  किन-किन  उपबन्धों  के  wets  दी  गई  ;

 क्या  इस
 स्वीकृति  को  देते  समय  सरकार

 कोका  कोला  कन्सल्टेन्ट  के  संघटक  तत्वों  का  ब्यौरा

 प्राप्त  करने  कौर  कम्पनी  हारा
 यह  ब्यौरा  न  देने

 की  स्थिति  में  उनके  arse  को  नामंजूर  करने

 में  सक्षम थी  ;  शौर

 यदि  हां  ,  तो  कोका  कोला  कन्सल्टेन्ट  के  संघटक  तत्वों
 के

 बारे  में  कोई  ब्यौरा  क्यों  प्राप्त  नहीं

 किया  गया  ?

 उद्योग  और  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  में  राज्य  संतरी  बी ०  पी०  :  ae

 सान्द्रण  बनाना  एक  ऐसी  वस्तु  समझी  गई  है  कि  जो  उद्योग  तथा

 1951  की  प्रथम  सूची  के  अ्रन्तगंत नहीं  प्रति  है  ।  मे
 ०

 कोका  कोला  एक्सपोर्ट  कारपोरेशन  का  सान्द्रण

 बनाने  के  लिए  28  1957
 का  आवेदन  उस  समय  उद्योग  श्र  वाणिज्य  में  प्राप्त

 हुमा  था  ।  इस श्रावेदनਂ  के  उत्तर  में  का  रपोरेशन  को  निम्नलिखित  शर्तों  पर  भारत  में  सांद्रण  बनाने  के  लिए
 1958  में  स्वीकृति  दी  गई  थी  :

 1.  संयंत्र  शौर  उपकरण  विदेशी  कम्पनी  ढारा  दिए  जाएंगे  तर

 2.  उत्पादन की  मात्रा  इतनीਂ  होगी  जिससे देश  में  बोत॑लें  भरने  के  चार  विद्यमान  संयंत्रों  क

 जरूरतों  को  पुरा  किया जा  सके  कौर  इन संयंत्रों  में  पेय  बनाने  के  लिए जिन  ger  कच्चे

 माल  के  रायात  की  ग्रा वश्य कता  होगीਂ  उसके  लिए  समय  समय  पर  विदेशी  मुद्रा  को  ध्यान  में

 रखकर  अनुमति  ढी  जाएगी  |

 तदनुसार  कोका  कोला  सान्द्रण  बनाने  के  लिए  साइट्स  फल  से  पेय  बनाने  का  निगम  का  प्रस्ताव  जो  उनके

 13  1964  के  पत्न  द्वारा  प्राप्त  sat  था  तत्कालीन  उद्योग  ale  पूर्ति  मंत्रालय  के

 Ta सं०  15  भराई ०  (1)  दिनांक  26  1964  दौरा  निम्नलिखित  शर्तों  पर

 स्वीकार  किया  गया  था  ।

 1.  उन्हें मूल  पेय  ग्रा धार पर  निर्माण  करने के  लिए  संयंत्र  और  उपकरणों  का  आयात  करने  के

 लिए  विदेशीਂ  मुद्रा  की  श्रावश्यकता  नहीं  होगी  ।

 2.  मृत  पेय  mare  का  निर्माण  करने  के  लिए  भ्रपेक्षित  किसी  कच्चे  माल  का  आयात  करने  के

 लिए  श्राश्वयक  विदेशी  मुद्रा  की  पूर्ति  कोका  कोला  सांन्द्रणों  का  निर्यात  करने  लिए

 उन्हें  स्वीकृत  निर्यात  उत्पादन  हकदार  से  कीਂ  जाएगी  |

 इन  स्वीकृति  पत्तों  में  क्षमता  का  कोई  aire  नहीं  किया  गया  था  ।

 शर  वर्ष  1958  श्र  1964  में  स्वीकृति देने  के  प्रयोजन  से  कोका  कोला  कौर

 area  सान्द्रण ों  का  निर्माण  करने  संबंधी  ब्यौरे  प्राप्त  करने  की  आवश्यकता  नहीं  समझी  गई  थी  ।
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 26  1897  )  लिखित  उत्तर

 6378,  श्री  रानेन  सेन  क्या  उद्योग
 और

 नागरिक  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे

 किः

 क्या  प्रौद्योगिक  विकास  ate  नागरिक  पूर्ति  राज्य  मंत्नी  को  उत्तर  बंगाल  में  सिलीगुड़ी

 में  हाल  में  एक  ज्ञापन  दिया  गया  था  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  तथ्य  क्या  हैं  ;  श्र

 पांचवीं  योजना  अवधि  में  उत्तर  बंगाल
 के  विकास  के  लिये  सरकार  का  क्या  प्रस्ताव

 ?

 उद्योग  और  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बी०  पी०  :  नहीं  ।

 प्रश्न ही  नहीं  उठता  ।

 उत्तर  बंगाल  के  सभी  जिले  जिनमें  कूच  जलपाइगुड़ी  माल्दा
 प्रौढ़

 पश्चिम

 सम्मिलित  हैं  उद्योगों  के  विकास  के  लिए  रियायती  दर  पर  वित्त  प्राप्त  करने  के  पात्र

 fra  दृष्टि  से  पिछड़े  क्षेत्र  चुने  गये  हैं  ।  पश्चिम  बंगाल  का  पांचवीं  योजना  का  भ्रान्ति  परिव्यय  1077

 करोड़ रु०  निश्चित  किया  गया  है  जिसमें  उत्तर  बंगाल  के  पिछड़े  क्षेत्रों  के  विकास  की  16  करोड़ रुपए  की

 राशि  भी  शामिल है
 ।

 इसके  अलावा  बंगाल  के  दीनाजपुर  जिले  के  पश्चिमी  भाग  में
 2500  तारों

 की  एक  स्पिनिंग  मिल  स्थापित  करने  की  एक  योजना  है  ।

 एच०  ई०  Ato  रांची  में  नियम  का  पद

 6379.  श्री  योगेंद्र  कया  उद्योग  और  नागरिक  पुत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  एच०  ई०  सी०  के  प्रबंधक  नियर  प्रोफेशनल  के  पद  के  लिये  विज्ञापित

 मानदण्डों  के  अतिरिक्त  मानदण्डों  पर  लिखित  परीक्षा  और  इन्टरव्यू  लेना  चाहते  हैं  जिसके  wei

 विश्वविद्यालय के  भ्रावेदकों  को  सम्मिलित नहीं  कर  रहे  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  तथ्य a  कारण  क्या  हैं  ;

 क्या  रांची  विश्वविद्यालय  के  उम्मीदवारों  ने  अरपना  असन्तोष  व्यक्त  करते  हुए  प्रबंधकों

 को  ज्ञापन  प्रस्तुत  किया  है  ;

 यदि  तो  उस  पर  क्या  प्रतिक्रिया है  ?

 उद्योग
 और

 नागरिक  पूरी  मंत्रालय  मे  राज्य  मंत्री
 ato  नहीं

 ।  सभी

 आवेदक  जो  विज्ञापित  योग्यताएं  पुरी  करते  परी  क्षा/साक्षात्कार  के  लिए  बुलाए  जाते  हैं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  |

 हां  ।

 उपर्युक्त भाग  के  उत्तर  को  ध्यान  में  रखते  हुए  अ्रसंतोष का कोई का  कोई  कारण  नहीं
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 कंडबरों  को  आयात  संपूर्ति  लाइसेंस

 6380.  श्री  सतपाल  कपूर  कया  उद्योग  और  नागरिक  पति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि

 के  रायात  संपूर्ति  लाइसेंस  में  कमी  कर  at  गई  है

 निर्यात  में  श्रायात  की  मात्रा  का  वास्तविक  मलय  बया  है

 पूर्व  प्रख्यात  का  हक  किस  झ्राधार पर  निर्धारित किया  गया  था

 चूंकि  आयात  संपूर्ति  लाइसेंसों  में  कमी  कर  दी  गई  है  क्या  भारतीय  मण्डी  की  आवश्यकता

 को  पुरा  करने  के  लिये  उन्हें  तथा  लाइसेंस  दिये  जायेंगे  ;  श्र

 यदि  तो  स्थानीय  श्रावश्यकताझं  को  किस  प्रकार  पुरा  किया  जायेगा
 ?

 उद्योग  और  नागरिक  पूरी  मंत्रालय  मं  राज्य  मंत्री  ato  पो ०  सौय )  हां  ।

 शौर
 :

 कोको  बीन्स  शादी  जैसी  श्रायातित  के  मूल्य  नियति

 मूल्य  को  ध्यान
 में  रखते  हुए  ग्रायात  प्रतिपत्ति जो

 60
 प्रतिशत  निर्धारित

 की  गई  थी  कम  करके  25

 प्रतिशत  करदी  गई  है  ।.

 (a)  ate  (=)  निर्यात पर  दिए  जाने  वालें  प्रतिपूर्ति  लाइसेंसों के  बजाय  उन्हें  नीति  के  मुताबिक

 वास्तविक  उपयोक्ता  लाइसेंस  दिए  जा  रहे  हैं  ।

 चुराई  गई  हिन्दु  देवी-देवताओं  की  मूतियां  तथा  अन्य  प्राचीन  कलाकृतियां

 6381.  श्री  रोबिन  कसौटी  :  कया गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 गत  तीन  वर्षों  में  भारत  के  विभिन्न  स्थानों  से  हिन्दु दवी  देवत  की  कितनी  छतियां

 तथा  अन्य  प्राचीन  कलाकृतियां चराई  गई

 चोरी की  गई  कुल  कितनी  मृ रतियां  ste  oe  प्राचीन  कलाकृतियां  wa  तक  बरामद

 की  गई  हैं  ;  और

 इस  सम्बन्ध  में  कुल  कितने  व्यक्तियों  को  गिरफ्तार  किया  गया  तथा  दण्डित  किया  गया  झर

 इसमें  कितने  विदेशी  व्यक्तियों  का  हाथ  है
 ?

 गह  मत्रालय  म  उप  मंत्री  एफ०  एच०  :  से  केन्द्रीय जांच  ब्यूरो  को
 उपलब्ध  सुचना  के  अ्रतुसार, च्झ  गत  तीनत  वर्षों  में  हिन्दु  देवताओं  तथा  देवियों  की  3145  मूर्तियां  चुराई

 गई  थी  1103  मूर्तियां  बरामद  की  गई  थी  ।  इस  संबंध में  518  व्यक्ति  गिरफ्तार  किये  गये  प्रौढ़  148

 को  सजा  दी  गई  ।  16  विदेशी  maa थे  ।

 केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  हारा  जांच

 6382.  श्री  रोबिन  कसौटी  :.  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करा  कि

 1973-74  के  दौरान तथा  दिसम्बर  1974  के  प्रीत  तक  विभिन्न  राज्यों  शर  संघ  राज्य

 क्षेत्रों  में  केन्द्रीय जांच  ब्यूरो  को  कितने  मामले  सौंपे  गय े;
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 केन्द्रीय जांच  ब्यूरो  ने  31  1975  के  तरन्त  तक  राज्यवार  तथा  संघ  राज्य  क्षेत्रवार

 कुल  कितने  मामलों  का  निपटान  किया  ;  aix

 केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  द्वारा  किसी  मामले  के  निपटाने  के  लिए
 कितना

 समय  लिया

 जाता है  ?

 गृह  मंत्रालय  कामिक  और  प्रशासनिक  सुधार  विभाग  तथा  संसदीय  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री

 ओम  :  पहली  197  3  से  1974  के  wes  तक  की  अवधि  में  विभिन्न
 राज्यों  तथा  संघ  राज्य  क्षेत्रों  द्वारा  केन्द्रीय जांच  ब्यूरो को  सौंपे  गये  49  मामलें  केन्द्रीय जांच  ब्यूरो  द्वारा

 दर्ज  किये  गए  थे  |

 31  1975  के  तरन्त  तक  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  द्वारा  33  मामले  निपटाए  गए  ।

 राज्यवार  तथा  संघ  राज्य
 क्षेत्रवार  न्  नीचे  दिए  गए  हैं  :

 राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  निपटाए  गए  राज्य/संघ राज्य  क्षेत्र
 मामलों  की

 मामलों
 की

 संख्या सख्या

 10  तमिल  ats

 11 बिहार  उत्तर  प्रदेश

 गुजरात  12  प्रदेश

 जम्मू व  कश्मीर  13  पीढ

 मध्य  प्रदेश  14  दिल्ली

 महू  o  15.  दमन  तथा  दीव पय

 उडीसा  16  मिजोरम

 पजाब च्  17  पांडिचेरी

 किसी  साधारण  करार  सी ०  मामले की  जांच  उसके  दर्जे  करने  कैमरा  महीने

 के
 भीतर  पुरी  कर  ली  जाती  है  ।  जटिल  मामलों  जहां  पूछताछ  विभिन्न  स्थानों  पर  की  जानी

 होती  है  अ्रथवा  जिन में  भारी  भरकम  प्रलेखों  की  संवीक्षा  करनी  होती  है  अथवा  जिनमें  विशेषज्ञों  की  राय

 प्राप्त  करनी  आवश्यक  होती  या  विशेष  स्थानों  पर  बहुत  बड़ी  संख्या  में  साक्षियों  की  जांच  करनी  होती

 है  प्रिया  जिनमें  कुछ  साक्षियों  को  कठिनाई  के  साथ  ही  हाजिर  किया  जा  सकता  तो  किसी  किसी  जांच  में
 झाठ  मास  से  भी  afer  लग  जाते  जो  की

 जाने
 वाली  जांचों  के  विशेष  स्वरूप  कौर  उसकी  अपेक्षाओं

 पर  frat करता  है  1

 केरल  राज्य  इलेक्ट्रोनिक्स  विकास  निगम  द्वारा  बिजली  के  ट्रांजिस्टर ों  और  इंटीग्रेटिड  सीटों  के  उत्पादन

 के  लिए  लाइलेंस  की  मांग

 6383.  श्री  वयालर  क्या  इलेक्ट्रानिकी मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  केरल  राज्य  इलेक्ट्रानिक्स  विकास  निगम  ने  बिजली  के  ट्रांजिस्टर ों are  इंटीग्रेटिड

 सीटों  के  उत्पादन  के  लिये  लाइसेंस  मांगा  है  ;
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 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  आवेदन  पत्र  की  वर्तमान  स्थिति  कया  है  ;  शीर

 क्या  यह  रह  कर  दिया  गया  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 प्रधान  ऊर्जा  इलेक्ट्रानिक्स  अंतरिक्ष  योजना  मंत्री  तथा  विज्ञान

 और  प्रौद्योगिकी  मंत्री  इन्दिरा  wieit) :  से  केरल  राज्य  इलेक्ट्रानिक्स  विकास

 निगम  ने  10  लाख  बिजली  के  ट्रांजिस्टर ों शौर  10  लाख  एकीकृत  परिपथों  की  निर्माण-क्षमता  के  लिए

 लाइसेंस  प्राप्त  करने  के  निमित्त  एक  आवेदन  पत्न  26-10-74 को  भेजा  था  ।  लाइसेंस  प्रदायी  समिति  ने

 इस  प्रस्ताव पर  3-2-1975  को  विचार  किया  तथा  निर्यात  विपणन  की  व्यवस्था  के  संबंध  में  तथा  केरल

 इलेक्ट्रानिकी  विकास  निगम  को  इस  तथा  अन्य  परियोजनाओं  के  वित्त-पोषण  की  व्यवस्था  के  संबंध

 में  wife  विशिष्ट  सूचनाओं  के  अभाव  में  इस  प्रस्ताव
 को

 रद्द  कर  दिया
 ।

 निगम  ने
 wa  प्रस्ताव

 के  इस

 प्रकार रद  किए  जाने  के  विरुद्ध  12  1975  को  wees पेश  किया  है  ।  इस  भ्र भ्या वेदन  पर

 विचार  करने  के  प्रयोजन  से  इलेक्ट्रानिकी  विभाग  ने  लाइसेंस  प्रदायी  समिति  द्वारा  विशिष्ट  रूप  से  उ

 गये  मुद्दों  पर  निगम  से  कौर  आगे  सूचना  मांगी  है  ।

 परमाणु  नीति  में  परिवर्तन

 6384.  श्री  अरविंद  एम०  क्या  परमाणु  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  सरकार  का  विचार  परमाणु  नीति  में  परिवर्तन  करने  का  है  ;  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  प्र  क्या  परिवहन  किये  जाने
 का

 विचार  है
 ?

 प्रधान  परमाणु  ऊर्जा  इलेक्ट्रानिक्स  अन्तरिक्ष  योजना  मंत्री  तथा  विज्ञात

 और  प्रौद्योगिकी  मंत्री  इन्दिरा  :  नही ंi

 यह  प्रश्न  उठता  ही  नहीं  ।

 विदेशों  कोचर  फिल्‍मों  के  आयात  का  सरकारीकरण

 6385.  चौंधरी
 राम  प्रकाश :  कया  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने

 की
 कृपा  करेंगे  कि

 :

 क्या  सरकार  का  विचार  विदेशी  फीचर  फिल्मों  के  आयात  को  झपने  अ्रधिकार  में

 लेने का  है  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  तथ्य हैं  ;  कौर

 क्या  सरकार  का  विचार  फिल्मों  के  उनके  विषय  श्र  उन  देशों के  बारे  में  जिनसे

 इनका  रायात  किया  जाना  मार्गदर्शी  सिद्धान्त  बनाने  का  है  ?

 सुचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  धमंवीर  :  तथा  भारत  में  फीचर

 फिल्मों का ग्रायात का  रायात  3-8-1972 से  राज्य  व्यापार  निगम  के  माध्यम  से  तथा  27  3  से  फिल्म

 वित्त  निगम  के  माध्यम  से  किए  जाने  की  व्यवस्था  की  गई  थी  ।

 फिल्मों  की  रायात  नीति  की  मुख्य  विशेषतायें  हैं  ।  गुण  तथा  व्यापारिक  दृष्टिकोण  पर  जोर

 देते  हुए  सार्वभौमिक  झ्राधार  पर  बिना  भेदभाव  के  आयात  |
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 897
 Use  of  English  in  Departments  under  Ministry  of

 Energy

 *6386.  Shri  Sudhakar  Pandey  :  Will  the  Minister  of  Energy  be  pleased  to  state  :

 (a)  the  number  of  departments  of  his  Ministry  which  still  send  their  letters,  circulars,  memo-
 randa  to  the  offices  under  them  in  English;

 (6)  the  number  of  officers  and  employees  in  these  departments  who  write  their  notes  on  files
 in  English;

 (c)  whether  instructions  have  been  given  to  these  officers  and  employees  by  Government  for
 use  of  Hindi  in  all  their  work;  and

 (a)  if  so,  the  reasons  for  non-compliance  of  those  instructions  and  the  action  taken  in  this
 regard?

 The  Minister  of  Energy  (Shri  K.  Pant):  (a)  to  (d)  Under  the  provisions  of  Official

 Languages  (Amendment)  Act,  1967  and  instructions  issued  thereunder,  English,  in  addition  to

 Hindi,  continues  to  be  used  for  all  the  official  purposes.  Accordingly,  every  employee  can  do
 official  work  in  English  or  Hindi.  Documents  specified  under  section  3(3)  of  the  Act  are  being
 issued  bilingually.  Officers  and  employees  are  encouraged  to  use  Hindi  in  official  work.

 विभिन्न  अधिनियमों  a  और  की  परिभाषा

 6387.  श्री  हेमचन्द  भाई  क्या  उद्योग  और  नागरिक  पति  मंत्री  यह॒  बताने

 की  कृपा  करेंगे

 उद्योग  कौर  1951  में  उल्लिखित  फैक्ट्री  की

 परिभाषा  कहां  से  ली  गई  झ्र ौर  फैक्ट्रिज  1948  में  फैक्ट्री  की  कया  परिभाषा  है  ;

 नियुक्त  श्रमिकों  के  संबंध  में  इन  दोनों  ग्र धि नियमों  में  दी  गई  परिभाषाओं  में

 विष् रमता  के  क्या  कारण  है  तथा  कौन-सी  परिभाषा  सही  कौर

 उद्योग  ate  विनियम )  अधिनियम  के  मामले  में  लागू  होने  वाले  सिद्धांत

 के  समर्थन  में  अधिनियम  शौर  नियमों  का  ब्यौरा  क्या

 उद्योग  और  नागरिक  पूरी  मंत्री  Yo  ए०  :  से  उद्योग

 झर  की  धारा  में  कारखाने  की  परिभाषा  इस  प्रकार  गई

 है  जिसमें वह  सीमा  या  उसका
 परकोटा  शामिल  है  जिसके  किसी  भाग  में  (1)  बिजली  की

 सहायता  से  ama  fe  उसमें  पिछले  बारह  महीनों  के  किसी  एक  दिन  पचास  या  उससे  श्रमिक

 मजदूर काम  कर  रहे  हों  अथवा  उन्होंने  काम  किया  हो  ;  या  (2)  बिजली  की  सहायता

 फिर  पिछले  बारह  महीनों  के  किसी  एक  दिन  एक  सौ  waar  उससे  अधिक  श्रमिक  कार्य

 कर  रहे  हों  भ्रथवा  पहले  कर  चुके  जबकि  इस  परिसर  के  किसी  भाग  में  बिजली की

 सहायता  से  कोई  निर्माण  कार्य  न  किया  जा  रहा  निर्माण  ara  हो  रहा  हो  भ्रमणा  सामान्य

 रूप  से  एसा  a  किया  जा  रहा  हो  ।  कारखाना  1948 की  धारा  2  के

 वह  परिसर  जिसमें  उसका  परकोटा  शामिल  में  (1)  जहां  दस  अथवा  अधिक

 मजदूर  काम  कर  रहे  हों  या  पिछले  बारह  महीनों  में  किसी  दिन  कार्य  किया  शर  उसके

 किसी  भाग  में  बिजली  की  सहायता  से  निर्माण  काय  किया  जा  रहा  हो  अथवा  सामान्य  रूप  से

 किया  गया  अथवा  (2)  जहां  बीस  या  अधिक  मजदूर  काम  कर  रहे  हों  पिछले

 बारह  महीनों के  किसी  दिन  काम  किया  गया  हो  कौर  उसके किसी  भाग  में  बिजली की  सहायता
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 बिना  निर्माण  कार्य  किया जा  रहा  हो  श्रथवा  सामान्य  रूप  से  किया  गया  कहा
 जाता  परन्तु  इसमें  खानें  कौर  रेलवे  रनिंग  शेड  शामिल  नहीं  हैं  जबकि  खान
 1952  शामिल  है  ।

 कारखाना  अधिनियम  ate  उद्योग  श्रधितियम  में
 '
 कारख़ाना

 शब्द  की  परिभाषा  में  meat  होने  का  कारण  इन  दोनों  अ्रधिनियमों  द्वारा  प्राप्त  किये  जाने  वाले
 विभिन्‍न  उद्देश्य  भी  भिन्न-भिन्न  कारखाना  1948  कारखानों  में  श्रमिकों  की

 स्थिति
 का

 विनियमन
 करने  वाले  कानून  में  संशोधन  करने  समुचित  करने के  लिए  बनाया

 गया  जबकि  उद्योग  शौर  1951  कुछ  उद्योगों  का  विकास

 झर  विनियमन  करने  के  लिए  बनाया  गया  था  जिन  पर  केन्द्र  का  नियंत्रण  रखना  लोकहित

 की
 दुष्टि  से  श्रेयस्कर  समझा  जाता  है  ।

 सी ०  ओ०  बी०  लाईसेंस  के  लिए  पात्रता

 6388.  श्री  हेमचन्द  भाई  क्या  उद्योग  और  नागरिक  पति  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  1973  की  अधिसूचना  में  यह  स्पष्ट  उल्लेख  है  कि  यदि  किसी  कम्पनी  पर

 विदेशी  नियंत्रण  है  तो  उसे  कोई  छूट  नहीं  मिलेगी  तथा  वह  लघु  क्षेत्र  में  कार्य  नहीं  कर

 (a  क्या  इस  झधियुत्तता  में  fryer  श्रमिकों  की  संख्या  के  बारे  में  कोई  उल्लेख  नहीं

 यदि  तो  क्या  ato
 प्रो ०  बी०

 लाइसेंसों  के  लिये  पात्रता  की  जांच  के
 लिये

 श्रमिकों  की  संख्या  संयंत्र  सनौर  मशीनरी  में  वास्तविक  पूंजी  निवेश को  कसौटी  माना

 जायेगा  |

 उद्योग  और  नागरिक  पूरी  मंत्री  टी०  ए  से  16-2-1973

 की  अधिसूचना  की  शर्तों  के  अनुसार  विदेशी  स्वामित्व वाली  उनकी  शाखाएं  या

 सहायक  कम्पनियां  अथवा  जिनमें  चुकता  इक्विटी  शेयर  पूंजी  का  so  प्रतिशत  से  afar

 भाग  प्रत्यक्ष  या  अप्रत्यक्ष  रूप  से  विदेशी  उनकी  शाखों  या  सहायक

 wear  नागरिकों  या  विदेशों  में  रहने  वाले  भारतीयों  का  उद्योग  कौर

 1951  के  लाइसेंस  उपबन्धों  से  छूट  प्राप्त  करने  की  पात्र  नहीं

 उक्त  की  धारा  (3  में  परिभाषित  किया  गया  है  कि  ऑद्योगिक  उपक्रम

 से  आशय  wats  उद्योग के  उस  उपक्रम  से  है  जो  waar  अधिक  कारखाने  चलता  हो

 कौर  वे  किसी  व्यक्ति  azar  सरकार  अथवा  प्राधिकरण  से  संबंघित  हो ं।

 अधिनियम  के  धारा  के  अनुसार  परकोटा  सहित  ऐसे  परिसर  को  जिसके  किसी

 भाग में  निम्नलिखित  निर्माण  कार्य  कियां  जा  रहा  हो  अथवा  सामान्य  रूप  से  किया  गया

 कारखाना  कहते  हैं

 (1)  बिजली
 की  सहायता  पचास  अथवा  अधिक

 श्रमिक
 कर  रहे  हों  अथवा

 पिछले  बारह  महीनों के  किसी  दिन  काम  किया  हो  ;  अथवा
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 (2)  बिजली  की  सहायता  के  बिना  से
 श्रथवा

 अधिक  श्रमिक  काम कर  रहे

 हों  ava  पिछले  बारह  महीनों  में  किसी  दिन  काम  किया  हो  उपबंध  यह  है

 कि  पारिंद्र  के  किसी  भाग  में  बिजली  की  सहायता  से  निर्माण  कार्य न  किया

 जाता हो  ।

 उद्योग  श्र  1951  के  उपबन्धों  कौर  उसके  भ्रन्तर्गत

 जारी  की  गई  अधिसूचनाएँ  अधिनियम  में  दी  गई  भाषा  के  श्रतुसार उपक्रम  पर  लागू  होते

 जारी  रहने  के  लाइसेंस  देते  सरकार  सभी  सम्बंधितਂ  पहलूओं  पर  विचार

 करती  है  जिसमें  उपक्रम  के  संयंत्र  और  मशीनरी पर  fear  गया  निवेश  a  उसमें  काम  करने

 वाले  श्रमिकों  की  संख्या  भी  शामिल  हैं  ।

 लाइसंस  समिति  हारा  सक्षमता का  प्रश्न  उठाना

 6389.  श्री  हेमचन्द  भाई  चावड़ा
 :

 क्या  उद्योग  और  नागरिक  पूरी  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंग  कि

 लाइसेंस  समिति  दुबारा  गत
 दो  वर्षों  में  सक्षमता  का  प्रश्न  कितने  मामलों  में  उठाया

 गया  था  अर  एसी  कंपनियों का  ब्यौरा  क्या  उनके  प्रावेदन  पत्तों की  संख्या  कौर

 क्या  है

 क्या  सक्षमता  का  प्रश्न  पशयपत्न  जारी  करने  के  बाद
 अ्रथवा

 इसके  पुर्व  आता  है

 यदि  यह  प्राशयपत्न  जारी  करने  के  जाता  है  तो  क्या  तकनीकी  विकास  महानिदेशालय

 प्रशासनिक  मंत्रालय  कौर  wer  संबंधित  विभागों  दुबारा  प्रस्तावों  की  जांच  पर्याप्त  नहीं  है

 इन  विभागों  को  प्रस्तावों  जांच  कसने  के  अधिकार देने  के  क्या  कारण

 ;  शौर

 क्या  यह  लाइसेंस  समिति  राज्य  राधिका  तकनीकी  प्रशासनिक

 मंत्रालय  कौर  अन्य  संबंधित  विभागों  की  सिफारिशों  के  विरुद्ध  व्यवस्था  देती  है  site  यदि
 तो  एसा  किस  प्राधिकार  नियम  ate  प्रक्रिया  के  अन्तर्गत  किया  जाता

 उद्योग  और  नागरिक  पति  मंत्री  ete  एं०  लाइसेंसिंग  समिति  मांग

 स्वीकृत/श्रधिष्ठापित  क्षमता  कच्चे  माल  की  उपलब्धता  विदेशी  मुद्रा  at  श्रावक  कौर  उसकी

 जावक  प्रौद्योगिकी  प्रस्ताव  के  तकनीकी  आधिक  मुद्दे  प्रार्थी  की  पृष्ठभूमि  श्र  अनुभव
 कर के

 जटिल  प्रकार  के  क्षेत्रों
 की

 तथा  बहुत  भ्रमित  fafiratera  वाले  क्षेत्रों  का  aa  तथ्यों

 पर  विचार  करती  है  ।  एक  आवेदक  की  तकनीकी gear  प्रत्य  प्रकार  की  क्षमता  उन  अनेक
 तथ्यों  में  से  एक  हैँ  जिनको  ध्यान  में  रखकर  समिति  सिफारिशें  करती  है  ।  व्यावहारिक  रूप

 में  एक  ही  मामले  में  झ्र नेक ों  विचाराधीन  बातें  लिखित  होती  हैं  ।  एसे  मामलों  को  gar  छांट

 पाना  कठिन  होता  जिन  मामलों  को  समिति  सरकार  ने  केवल  सक्षमता  के  आधार  पर

 रद  कर  दिया  मामलों
 को

 छांट  पाना  संभव  नहीं  पाया  गया  है  ।  फिर  भी  1974
 की  अवधि

 में
 281  आवेदन  निर्णीत  आवेदनों  के  so  प्रतिशत  के  बराबर  इस

 आधार
 पर

 te  किए  गए
 थे  कि

 उनके  द्वारा  प्रस्तुत  की  गई  विस्तृत  योजना  उचित  रूप  से

 तैयार  नहीं  की  गई  थी  तथा  उन्हें  तकनीकी  दृष्टि  से  सम्भाव्य  नहीं  पाया  गया
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 लाइसेंसिंग  समिति  के  समक्ष  किसी  श्रावेदन  के  गुणावगुण  आशय  पत्न  जारी  करने

 से  पूर्व  ही  विचारार्थ  ताते  हैं  ।  लाइसेंसिंग  समिति  प्रस्ताव  अपनी  सिफारिश  तकनीकी  विकास

 के  महा  निदेशालय  तथा  सम्बन्धित  मंत्रालय  द्वारा  की  गई  जांच  के  आधार  पर  तथा  समिति  की

 बैठकों  के  सदस्यों  जिसमें  तकनीकी  विकास  ate  प्रशासनिक  मन्त्तालयों  के  प्रतिनिधि  भी

 लित  होते  हैं  द्वारा  व्यक्त  किए  गए  विचारों  के  आधार  पर  करती  है

 उद्योग  विकास  कौर  विनियमन  श्रधितियम  के  अंतगर्त  बनाए  गए  नियमों  तथा

 लाइसेंस  आवेदनों  को  निपटाने  के  लिए  निर्धारित  प्रक्रिया  में  लाइसेंसिग  समिति  के  विचारार्थ

 प्रस्तुत  किए  जाने  के  पूर्व  प्रस्ताव  की  तकनीकी  प्राधिकरणों  ate  प्रशासनिक  मंत्रालयों  द्वारा  जांच

 करने  का  प्रावधान  किया  गया  है  ।

 लाइसेंसिंग  समिति  विभिन्‍न  प्राधिकरणों  द्वारा  की  गई  सिफारिशों  पर  कौर  समिति

 की  बैठकों  में  उपस्थित  प्रतिनिधियों  द्वारा  व्यक्त  किए  गए  दृष्टिकोणों  पर  विचार  करती  है  ।

 समिति  की  सिफारिशों  में  इसकी  बैठकों  में  निश्चित  किए  गए  दृष्टिकोण  निहित  होते

 पंजाब  में  शिक्षित  बेरोजगारों  की  संख्या

 6390.  श्री  रघुनन्दन  लाल  भाटिया  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 fa

 पंजाब  में  शिक्षित  बेरोजगारों  की  अद्यतन  संख्या  कितनी  और

 उन्हें  रोजगार  के  अवसर  उपलब्ध  करने  के  लिए  बनाई  गई  योजना  की  मुख्य

 बातें क्या  हैं  ?

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  विद्या  चरण  शुक्ल )  रोज़गार  कार्यालयों  के

 चाल  रजिस्टरों  के  अनसार  30  जन  1974  को  पंजाब  में  शिक्षित  बेरोज़गारों  की  संख्या

 106637  थी

 केन्द्रीय  तथा  राज्य  योजनागत  स्कीमों  के  झ्र ति रिक्त  शिक्षित  रोजगार  व्यक्तियों

 के  वास्ते  रोजगार  अवसरों  की  व्यवस्था  करने  के  विशेष रूप  से  उनके  लिए  स्व-रोज़गार

 अवसरों  की  व्यवस्था  करने  के  वर्ष  1974-75  में  रोजगार  प्रोत्साहन  कार्यक्रम  प्रारम्भ  किया

 गया  इस  कार्यक्रम  के  पंजाब  राज्य  में  60.  22  लाख  रुपय  के  परिव्यय की  5  स्कीमें

 स्वीकार  की  गई  है  जिनकी  रोज़गार  क्षमता  1625  इन  स्कीमों की  मुख्य-मुख्य  बातें  श्रनुवन्ध

 मे ंदी  गई  1975-76  में  राज्य  सरकार को
 उन  स्कीमों

 को  पूरा  करने  के  लिए  केंद्रीय  सहायता

 प्रदान  की  जाएगी  जिनका  कार्यान्वयन  1975  के  में  प्रारम्भ  किया  गया  था  |

 विवरण
 बाण

 स्कीम का  नाम  परिव्यय  रोजगार क्रम

 रुपये )  क्षमता

 (1)  (2)  (3)  (4)

 1.  स्वरोजगार  स्कीमें

 1.  मूल  पूंजी/उपांतधन|शिंयर  पूजी

 सहायता  है

 के  मामध्य  से

 30.94  820
 स्व-रोजगार

 AICTE
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 26  1897  )  लिखित  उत्तर

 ना

 1

 कलाल  me

 2.  अ्रौद्योगिक/वाणिज्यिक  बस्तियों  के  द्वारा  स्व-रोजगार

 18.  00  200

 SS

 जोड़  48.94  1020

 a

 2.45
 संगठन  को  सुदृढ़  करने  का  व्यय

 सला

 जोड़  51.39  1020

 ॥ है|  प्रशिक्षण  च्च् स्कोमं

 3.  गर  सरकारी क्षेत्र  रोज़गार  सुनिश्चित

 करने  के  लिए  प्रशिक्षण  5.10  400

 4.  स्व-रोज़गार के  लिए  प्रशिक्षण .  2.  25  150

 s

 नहों  हीं  ene  a  frat FES)

 पे

 vat  तस्करी प्  जब  के  लोगों को |  लिए  अऋ ०  Fo

 प्रशिक्षण  0.33  55

 लि  NS  SS  a  PS SS

 जोड़  7.68  605

 1.15 प्रासंगिक व्यय
 लिलि  Gal  SO,  OE  एए

 जोड़  न  8.  83  605

 60.22  1625

 a  Sr  nt
 कुल  जोड़  (1)  +  (II

 अललाया  ET  A  लक  SS  PD  GAAS  लाला  SSS  SSS  HE  SG

 महाराष्ट्र  को  बिजली  परियोजनाओं  को  स्वीकृति

 6391.  श्री  बसंत  साठे  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 महाराष्ट्र  की  उन  बिजली  परियोजनाओं  का  ब्यौरा  क्या  है  जिनकी  अभी  तक

 स्वीकृति  नहीं  मिली  है

 )  परियोजनाओं  की  स्वीकृति  न  दिए  जाने  के  कारण क्या  हैं  ;

 क्या  सरकार  ने  हाल  में  महाराष्ट्र  की  कुछ  बिजली  परियोजनाओं  की  स्वीकृति

 दी  है  शर  यदि  तो  उनका  ब्यौरा  कया  है

 महाराष्ट्र  में  ऊर्जा  के  भ्र काल  का  सामना  करने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  गई
 ?
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 ऊर्जा  मंत्रालय  में
 उपमंत्री  (Sto  सिद्धेश्वर  :  से

 विवरण  एक

 विद्युत  परियोजनाओं  के  ब्यौरों  तथा  उनकी  वर्तमान
 स्थिति  को  सुचित  करता

 है  ;

 विवरण  हाल  में  स्वीकृत  की  गई  विद्युत  परियोजनाओं  तथा  उन  की  क्षमताश्रों  को

 सुचित  करता  है  ।

 पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  1988  म०  वा०  अतिरिक्त  उत्पादन  जिसमें

 988  मै०  वा०  सतत  स्कीमों  तथा  1000  Ho  वा०  नई  स्कीमों  की  शामिल  को  चाल  करने

 का  कार्यक्रम  बनाया  गया  जिससे  महाराष्ट्र  राज्य  में  विद्युत्‌  श्रावश्यकताएं पूर्ण  हो

 जाएंगी  |

 विवरण

 विद्युत  परियोजनाश्रों  के  ब्यौरों नप प  ं  तथा  उनकी  वर्तमान t  स्थिति  को  सुचित  करने  वाला

 विवरण

 र्म  स्कीम का  नाम  प्रतिष्ठापित  वर्तमान  स्थिति

 क्षमता स०

 1  3  4

 1.  गिरना जल  विद्युत  परियोजना  23.5  इन  प्रस्तावों  के  संबंध  में  संजो -

 2.  रवाना  जल-विद्या  परियोजना  1x10  मत  प्राक्कलन  1973
 में  प्राप्त  हुए  थे  कौर  उनकी

 जांच  की  जा  रही  है  ।  इन

 स्कीमों  पर  तकनीकी  सलाहकार

 समिति  दवारा  दिनांक

 28-8-7  3  को  प्रायोजित  अपनी

 बैठक  में  विचार  किया  गया  था

 और  इन्हें  स्वीकार्य  पाया  गया  ।

 3,  कास-जल-विद्युत  परियोजना  1X11.4  स्कीम  संबंधी  ब्यौरों  पर  परियोजना

 प्राधिकारियों  के  साथ

 30-5-73  को  विचार-विमश

 किया  गया  था  कौर  यह  स्वीकार

 किया  गया  था  कि  परियोजना

 स्थल  पर  उपलब्ध  उच्च  शीर्ष

 का  लाभ  उठाने  के  लिए

 सरकार  दवारा  इस  स्कीम

 को  एक  पम्पित  संचयन  स्कीम

 के  रूप  में  नया  रूप  दिया

 जाएगा  ।  संशोधित  स्कीम

 की रिपोर्ट  प्रतीक्षा  की

 जा  रही  है  ।

 92



 16  1975
 —_——

 1  2  4

 1x6  स्कीम  संबंधी  ब्यौरे  पर 4.  वे तरना  जल-विद्युत  चरण-दो

 योजना  प्राधिकारियों  के  साथ

 30-5-73  को  विचार-विमर्श

 किया  गया  था  are  यह  निर्णय

 लिया  गया  था  कि  इसे

 अर्थिक  दृष्टि  से  व्यवहार्य

 बनाने  के  लिए  पूंजी  गत  लागत

 को  कम  करने  के  उद्देश्य

 राज्य  सरकार  दुबारा  प्रस्ताव

 को  नया  रूप  दिया  जाएगा  ।

 5.  सहस कुंड  बहुद्देश्यीय  परियोजना  2X  254+1X  10  प्रारम्भ  में  ने  एक

 बहुद्देश्यीय  परियोजना  के  रूप

 में  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किया  था  t
 ~
 म मंत्रालय

 30-5-  1973  को  अनियोजित

 बैठक  में  यह  निर्णय  लिया

 गया  था  कि  इस  स्कीम  को

 एक  जल-विद्युत्‌  aft

 योजना  के  रूप  में  नया

 रूप  fear  sean  ।  संशोधित

 स्कीम  की  प्रतीक्षा  की

 जा  रही है

 6.  जल सिधी  जल-विद्युत्‌  परियोजना  6६757.  नमदा  जल  विवाद  के  अन्तरगत

 aaa  बांध  के  क्

 अर ०  एल  ०  के  संबंध  में

 निर्णय  लिए  जाने  तक  स्कीम

 की  जांच  का  का र्थे  स्थगित

 रखा गया  है

 स्कीम  के  ब्यौरों  के  में

 तत्कालीन  सिंचाई
 कौर  विद्युत

 में  30-5-1973

 को  बिचार  किया  गया

 था  ait  यह  निर्णय  लिया

 प्रा  था  कि  प्रस्ताव  की  जांच

 a  कार्य  फिलहाल  स्थगित

 रखा  जाए  ।
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 7.  परली  तापीय  विस्तार  1>  110  स्कीम  तकनीक  सलाहकार  समिति

 की  दिनांक  19-9-1974  को

 हुई  don  में  प्रस्तुत की  गई
 थी  परन्तु  कोयले  की  उपलब्धता

 at  विद्युत्‌ केन्द्र  के  स्थल

 तक  उसकी  ढुलाई  में

 नाइयां  होने  के  कारण  इसे

 स्वीकार नहीं  पाया  गया  था

 8.  खापरखेड़ा  विस्तार  1X  120  कोयले  की  उपलब्धता के  संबंध

 में  केन्द्रीय बिजली  प्राधिकरण

 दू वारा हैश  स्कीम  की  जांच  की

 जा  रही है

 4X  200+--1>( 500  कोयले  के  उत्खनन  तथा  शीतलन 9.  ताप-विद्युत्‌  केन्द्र

 जल  की  उपलब्धता के

 संबंध  में  केन्द्रीय  बिजली

 प्राधिकर  दवारा  महाराष्ट्र

 राज्य  बिजली  बोर्ड  की  सलाह

 से  प्रस्ताव की  जांच  की  जा

 रही है  ।

 10.  उमरेर  ताप-विद्युत्‌  केन्द्र  2X  200  जांच  की  जा  रही है  ।

 11.  नवा  शेवा  ताप-विद्युत्‌  केन्द्र  4  >  500  गे  रिपोर्ट  की  जांच  की  जा

 रही  है

 ठप्प  1:  उपर्युक्त  स्कीमों में  से  कोई  भी  स्कीम  पांचवीं  योजना  के  दौरान  लाभ

 देते  वाली  स्कीमों में  शामिल  नहीं  की  गई

 विवरण

 महाराष्ट्र में  हाल  में  स्वीकृत  की

 विवरण गई  परियोजनाओं

 को  सूचित  करने  वाला

 1  2
 a

 3
 ee

 4

 1x  35%  वा०  1973  स्वीकृत

 +1X10  की

 कोराडी  ताप-विद्युत्‌  केन्द्र  विस्तार  3X  200  म८  वा०  जून  1973  में  स्वीकृत  की

 गई  |

 नासिक  ताप-झा  केन्द्र  विस्तार  1X  म  वा०  "  सिद्धांत  रूप  म  1974  में

 1X  200 म<८  वा०  ~
 स्वीकृत  की  गई  ।

 भुसावल
 दाप गिंचत

 केन्द्र  विस्तार
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 44.0  आन  प्लानिंग  पैनल  स्टाफ  सुनਂ  शीक  के  अंतगर्त  छपा  समाचार

 6392.  भी  बसन्त  साठे  :  क्या
 योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि  1

 क्या  सरकार
 का  ध्यान  17  1975  के  टाइम्सਂ  में  छह  खान

 पेनल  स्टाफ  सूनਂ  शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार  की  are  दिलाया  गया  है  ;

 यदि  तो  उसमें  की  गई  टिप्पणियों पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  कौर

 ऐसी  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  जिससे  कर्मचारियों  का  उपयोग  राज  की  अपेक्षा
 अधिक  सोहेल हो  ।

 योजना  मंत्रालय  म  राज्य  मंत्री  विद्या  चरण  :

 शौर  समय-समय  पर  कर्मचारियों  की  स्थिति  की  समीक्षा  की  जाती  है

 आर  जब  आवश्यक  होता  है  उसमें  परिवर्तन  किया  जाता  है  ।

 नेयवेली  लिग्नाइट  परियोजना  का  विस्तार

 6393.  श्री  आर०  दी ०  स्वामीनाथन  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  तमिलनाडु  में  नेयवेली  लिग्नाइट  परियोजना  के  विस्तार  सम्बन्धी  प्रस्ताव  को

 केन्द्रीय  सरकार  ने  अनुमोदित  कर  दिया  है  ;

 यदि  तो  विस्तार  की  रूपरेखा  क्या

 विस्तार  की  कुल  लागत  क्या  होगी
 भर

 इसमें  कितनी  विदेशी  मुद्रा  होगी ;  ak

 क्या  उर्वरक  संयंत्र  के  स्टाक  )  कच्चे  माल  में  परिवहन  करने  a  लिए

 परियोजना  के  पूंजीगत  आधार  का  भी  पुनर्गठन  करने  का  विचार

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  सिद्धेश्वर  प्रसाद )  :  a  नेवेली  लिग्नाइट

 खान की  उत्पादन  क्षमता  को  बढ़ाकर  प्रति  वह  65  लाख  टन  लिग्नाइट  अधिकतम  क्षमता  तक

 करने  की  योजना  को  केन्द्रीय  सरकार  ने  स्वीकृति  दे  दी  इस  उत्पादन  स्तर  पर  निगम  की

 सभी  औद्योगिक  ताप  बिजली  उर्वरक  संयंत्र  तथा  कोयला-ईट  एवं

 करण  संयंत्र  अपनी  भ्र धिक तम  क्षमता  काम  करने  लगेंगे  ।  है  कि  प्रावस्था  क्रम  से

 उपकरणों  की  प्राप्ति  पर  यह  परियोजना  1980-81  तक  पूरी हो  जाएगी ।

 1974-75  के  मूल्यों  के  आधार  पर  कुल  लागत  87  करोड़  रुपये  होने  का

 मन  जिसमें  40.25  करोड़  रुपये  की  विदेशी  मुद्रा  शामिल  है

 नेवेली  लिग्नाइट  निगम  के  पूंजी-प्राकार  को  1-4-74  से  पहले  पुनर्गठित

 कर  दिया  गया  यह  काम  39.18  करोड़  रुपये  के  बकाया  योजनागत  ऋणों  को  इक्विटी

 में  बदलकर तथा  1974-75  के  बीच  देय  गैर-योजना  ऋणों  को  पुनर्भदायगी  को  5  वर्ष  के

 लिए  स्थगित  कर
 1978-79

 के  बीच  देय  कर  दिया  गया  किन्तु  इस  पूंजी  आधार  का

 पुनर्गठन  का  उस  प्रस्ताव  से  कोई  संबंध  नहीं  है  जो  नेवेली  उवंरक  संयंत्र  के  फोड-स्टाक  को

 लिग्नाइट
 से

 इंधन  तेल  में  दलने  से  संबंधित  है  जिस  पर  अलग  से  विचार  किया  जा  रहा
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 बड़े  पैमाने  पर  उपयोग  आवश्यक  वस्तुओं  की  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  के  माध्यम  से

 सप्लाई

 6394.  श्री  इन्द्रजीत  गीत  क्या  उद्योग  और  नागरिक  पुत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 wut  कि

 बड़े  पैमाने  पर  उपयोग  की  आवश्यक  की  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  के

 माध्यम  से  सप्लाई  किये  जाने  की  योजना  को  लागू  करने  की  दिशा  में  wa  तक  कितनी  प्रगति

 हुई

 सरकार  ने  इस  उद्देश्य  के  लिए  किन  विशिष्ट  को  ध्यान में  रखा  wk

 को  चरण वार  लागू  जायगा  श्र  तो  इसके कब

 तक  चाल  होने  की  संभावना  है
 ?

 उद्योग  और  नागरिक  पुत  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ए०  सी०  जानें  )  से

 ग्रामीण  तथा  शहरी  इलाकों  में  लगभग  2.13  लाख  उचित  मूल्य  की  दुकानें  आवश्यक  वस्तु झ्र ों

 का  वितरण  कर  रही  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  का  विस्तार  करने  तथा  उसे  मजबूत

 बनाने  के  बारे  में  राज्य  सरकारों  के  नागरिक  पूर्ति  wie  सहकारिता  मंत्रियों  के  क्षत्रिय

 सम्मेलनों में  हाल  में  चर्चा  की  गई  थी  ।  सर्वसम्मत  राय  यह  थी  कि  प्रारम्भ  में  महानगरों  तथा

 बड़े  शहरी  खानों  शभ्रौद्योगिकਂ  तथा  बागानी  क्षेत्रों  के  मजदूरों  के  रहने  वाले  इलाकों

 पहाड़ी  इलाकों  ate  बार-बार  शत्रुभाव  अथवा  कमी  से  ग्रसित  होने  वाले  जिलों  के  ग्रामीण

 जैसे  जरूरतमंद  क्षेत्रों  में  बुनियादी  आवश्यकता  की  aequi  के  वितरण  को  प्राथमिकता

 दी  जानी  चाहिए  ।  इन  सम्मेलनों  में  हुई  चर्चा  के  mere  पर  कार्यवाही  आरम्भ  कर
 दी

 गई

 है  |

 विदेशी  गुप्तचर  संगठनों  के  लिये  काम  करने  वाली  एजेंसियांਂ

 6395.  श्री  बालकृष्ण  वेन कन्ना  नायक
 :  क्या  गृह  मंत्री यह  बताने  की  कृपा रेंग  कि  :

 ~
 भारत  उन उन  **कवर  एजेंसियोंਂ  के  नाम  क्या  हैं  जो  विदेशी  गुप्तचर  संगठनों के

 लिये  काम  कर  रही  हैं  जैसा  कि  गत  दो  वर्षों  में  विभिनन  पत्रिकाओं  ak  पत्तों  में  समय-समय

 पर  प्रकाशित  होता  रहा  है  ;

 यदि
 तो

 सरकार  ने  इन  एजेंसियों  के  संबंध  में  कार्यवाही की  ग्रोवर

 इसके  क्या  परिणाम  निकले
 ?

 गह  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  (st  एफ०  एच०  :  एसे  संगठनों के  नामों

 की  एक  सूची  प्लान  इन  संगठनों  के  विरुद्ध  लगाये  गये  आरोपों  को  सिद्ध
 |
 करने  के  लिए

 सरकार  के  पास  कोई  सुचना  नहीं  है  ।.

 wie  राष्ट्रीय  हितों  ate  सुरक्षा  की  शझ्रावश्यकताओओं  को
 ध्यान  में  रखते  हुए

 विदेशी  गुप्तचर  एजेंसियों  की  गतिविधियों  के  संबंध  में  अत्यधिक  सतकंता  बरती  जाती  है  ।
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 विवरण

 ग उन  संगठनों  के  नाम  जो  विदेशी  गुप्तचर  संगठनों  की  कथित  एजेन्सियों

 1  .  डिवाइन लाइट  मिशन  ॥
 re  .  श्राईश्रोस्फेरिक  रिसने  दिल्‍ली

 3.  इन्डियन  कैथलिक  रिलीफ  सर्विस  आर्गेनाइजेशन

 4  .  अन्तर्राष्ट्रीय  टेलीफून  तथा  टेलीग्राफ  क०  टी०  gto  श्राफ यू०  एस०  To)  |

 v &  झ्रानेस्टी  इन्टरनेशनल  ।

 यह  सूचना  1973  के  प्रारम्भ  से  प्रैस  में  प्रकाशित  हो  रही  रिपोर्ट  से  ली  गई

 नयी  दिल्ली  में  घरेलू  उपभोग  के  लिये  कोयले  को  गेस  की  सप्लाई

 6396.  श्री  पी०
 बेंकटासुब्बया  :

 क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  नथी  दिल्‍ली  में  घरेलू  उपयोग  के  लिए  कोयले  की  गैस  सप्लाई

 करने  की  कोई  योजना  बनाई  है  ;

 क्या  इसे  पहले  ही  व्यवहारिक  रूप  दिया  जा  रहा  है  कौर  यदि  तो  wa  वह

 किस  स्तर  पर  है  ;

 ह र
 क्या  पैट्रोलियम  गेस  की  तुलना  में  कोयले  की  गैस  बहुत  सस्ती  अर

 यदि  तो  योजना  को  शीघ्रता  से  चालू  न  करने  के  क्या  कारण  है ं?

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  सीधे  ate  नई  दिल्‍ली  में

 कोयला  गैस  सप्लाई  करने  की  कोई  योजना  नहीं  है  ।

 कोयला  गैस  की  लागत  प्रत्येक  संयंत्र  पर  भिन्न  भिन्न  होगी  तथा  कोयले  की

 संयंत्र  की  पूंजीगत  लागत  कौर  वितरण-व्यवस्था  पर  पूंजीगत  संयंत्र  की

 परिचालन  लागत  शादी  कई  कारकों  पर  निसार  होगी  ।  अतः  किसी  संयंत्र  से  प्राप्त  कोयला

 गैस  के  मूल्य  की  द्रव-पैट्रोलियम  गस  के  साथ  तभी  तुलना  की  जा  सकती  है  जब  ऐसे  संयंत्र

 की  परियोजना  रिपो  तैयार  हो  जाए  ।

 ~
 किसी  नगर  में  गैस  संयंत्र  लगाने  के  लिए  विभिन्‍न  यथा-भारी  पूंजीनिवेश

 की  उत्पादन  क्षेत्रों  से  कोयले  की  ऐसे  संयंत्र  के  दायरे  के  लोगों  को

 आधिक  स्थिति  उपकरणों  में  पूजी  लगाने  की  उनकी  पाईप  लाइन  शादी  बिछाने  में

 सम्बदुध  नगर  को  उपयुक्तता  को  ध्यान  में  रखना  है  ।

 Loss  incurred  due  to  Attack  on  Ghanoodih  Colliery  of  Bharat  Coking  Coal

 Limited

 6397.  Shri  Chandra  Shailani:  Will  the  Minister  of  Energy  be  pleased  to  refer  to  the  reply
 given  to  Unstarred  Question  No.  4078  on  the  19th  March,  1975  regarding  attack  on  Ghanoodih

 colliery  of  Bharat  Coking  Coal  Ltd.  and  state  the  total  amount  of  loss  incurred  on  this  account?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Energy  (Prof.  Siddheshwar  Prasad):  ‘The  loss  in

 coal  production  on  this  account  is  estimated  to  be  about  1,000  tonnes.
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 पश्चिम  बंगाल  राज्य  सरकार  हारा  अपने  नियत  ण  में  ली  गई  सुती  कपड़ा  मिलों  का  प्रस्ताव

 6398.  श्री  शक्ति  कुमार  सरकार :  क्या  उद्योग  और  नागरिक  पति  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  पश्चिम  बंगाल  सरकार  दवारा  अपने  नियंत्रण  में  ली  गई  सूती  कपड़ा

 मिलें  वित्तीय  तथा  प्रबंध  संबंधी  समस्याओं  के  कारण  बंद  होने  वाली  है  ;

 यदि  तो  नियंत्रण  में  लेने  के  बाद  प्रत्येक  मिल  का  प्रबन्ध  ढांचा  कया
 है  ;

 मिलों  के  प्रबन्ध  में  राज्य  सरकार  के  कितने  शभ्रधिकारी  भाग  ले  रहें  शर

 अरन्य  राज्यों  में  ऐसे
 मामले  में  प्रबंध  का  कौन  सा  तरीका  काम  में  लाया  जाता

 उद्योग  और  नागरिक  पति  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बी०  पी०  :  विभिन्न

 जिनमें  लाभकारी  मशीनों  की  खराब  बिजली  की  समूचे  उद्योग

 में  उत्पादों  की  मांग  में  पर्याप्त  संस्थागत  वित्त  की  अनुपलब्धता  सम्मिलित  के

 कारण  पश्चिम  बंगाल  में  कुछ  मिलों  की  वित्तीय  स्थिति  बिगड़  गई  उनके  कार्यों  में  सुधार

 करने  के  लिए  झ्रावश्यक  कदम  उठाए  जा  रहे

 तथा  संकटग्रस्त  कपड़ा  मिलों  के  राष्ट्रीयकरण  के  पश्चात्‌  मिलों

 को  उनके  आकार  भर  स्थापना  स्थल  को  ध्यान  में  रखते  हुए  उचित  रूप  से  समूहबद्ध  किया

 गया  सारे  देश  में  एक  समान  अधार  पर  प्रबन्ध  के  कार्यक्रम  कौर  सभान्वित  ढ़ांचे

 का  सुनिश्चय  करने  के  लिए  उन्हें  नेशनल  टेक्सटाइल  कारपोरेशन  के  क्षेत्रीय  सहायक

 निगमों  के  अधीन  रखा  गया  है  इस  नीति  के  पश्चिम  बंगाल  में  14  राष्ट्रीयकृत  कपड़ा

 मिलों  शौर  पुर्व  क्षेत्र  में  स्थित  4  oa  मिलों  को  कलकत्ता  स्थित  एक  सहायक  निगम  को

 स्थानान्तरित  कर  दिया  गया  इनमें  से  कुछ  मिलों  के  लिए  पश्चिमी  बंगाल  सरकार  के

 चार  भ्रमणकारी  इस  समय  मुख्य  कार्यकारी  भ्र धि कारियों  का  कार्य  कर  रहे

 वैज्ञानिक  सहयोग  के  बारे  में  भारत-सोवियत  समझौता

 6399.  श्री  आर०  वी०  स्वामीनाथन
 \  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कलपा  करेंगे  कि  :

 सरदार  स्वर्ण  सिह  सोखो

 क्या  भारत  तर  सोवियत  संघ  ने  19  1975  को  वैज्ञानिक  सहयोग  के

 एक  समझौते  पर  हस्ताक्षर  किये  हैं  ;

 यदि  तो  समझौते  की  मुख्य  बातें  क्या

 क्या  इस  समझौते  के  अ्रन्तगंत
 दोनों

 देश  22  क्षेत्रों  में  सहयोग  करने  के  लिये

 सहमत  हो  गए  हैं  ;  भर

 यदि  तो  समझौते  की  क्रियान्विति  कंब  आरम्भ  हो  जाएगी ?

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  विद्या
 चरण  :  जी  किन्तु

 1972  में  हस्ताक्षरित  अनुप्रयुक्त  विज्ञान  शरीर  प्रौद्योगिकी  संबंधी  भारत-सोवियत  समझौते  के
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 अनुसरण  में  भारत  sie  सोवियत  संघ  के  विज्ञान  wie  प्रौद्योगिकी  के  क्षेत्रों  में  सहने

 संबंधी
 एक  पंचवर्षीय  (1975-80)  कार्यकारी  कार्यक्रम  पर  19  मान  1975  को  नई  दिल्ली

 में
 '

 हस्ताक्षर  हुए  |

 इस  कार्यक्रम  में  सहारा  मशीनरी

 मौसम  निर्माण  यंत्रीकरण  एवं  नियंत्रण  के  क्षेत्रों  में
 सहयोग

 शामिल

 sorry कार्यक्रम  में  एमएलडी  मौसम  विज्ञान  अर  लाइट  इरडा  के  क्षेत्रों  में  संयुक्त

 संधान  परियोजनाओं  की  भी व्यवस्था  की  गई

 जी

 यह  पहले  हीं  area  हो  चकी है  ।

 बम्बई  में  विदेशी  मुद्रा  भेजे  जाने  वाले  गिरोह का  पकड़ा  जाना

 6400.  श्री  नवल  किशोर  शर्मा

 श्रीमती  रोजा  विद्याधर  देशपांडे  ह  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने की  कपा  करेंगे

 ail  Mo  Ato  स्वामीनाथन

 कि

 wir  बम्बई  में  भारवहन  निदेशालय  ने  मार्च  1975  क  रे
 सप्ताह  में  विदेशी

 मुद्रा  के  रूप  में  20  लाख  अमरीकी  डालर  भेजने  वाले  किसी  गिरोह  को  पकड़ा  था

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  सम्पूर्ण  तथ्य  क्या  श्योर

 दोषी  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  कया  कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 गह  कार्मिक  और  प्रशसनिक  सुधार  विभाग  तथा  संसदीय  काय  विभाग  में

 स
 नत

 yaaa  निदेशालय  ने  12  मान  1975 राज्य  मंत्री  ओस

 को  बम्बई  में एक  व्यक्ति  के  आवासीय  तथा  व्यापारिक  परिसर  की  तलाशी  ली  थी  वहां

 से  कुछ  झींसी  प्रलेख  पकड़े  गये  जिनसे  यह  संकेत  मिलता  है  कि  इस  व्यक्ति  ने  लगभग

 40,140  अमेरिकन  डालर  की  विदेशी  मुद्रा  कपटपूर्ण  ढंग  से  विदेश  भरी  थी  ।  तदनुसार

 उसे  गिरफ्तार  कर  लिया  गया  ate  उसे  चीफ  मै टोपा लिटन  मजिस्ट्रेट  बम्बई  के  समक्ष

 श  किया  जिसने  उसे  20  1975  तक  पुलिस  हिरासत  में  रखने  का  fears  दिया  ।

 20  1975  को  इस  व्यक्ति  को  विदेशी  मुद्रा  संरक्षण  एवं  तस्करी  गतिविधि
 निरोधक

 अधीन  1974  के  ग्रीन  हिरासत  में  गया  था  ।  वह  तभी  तक  हिरासत में  re

 गरोबों  समाप्त  करना

 6401.  श्री  एम०  रास  गोपाल  रेड्डी  :
 क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंग

 कि

 क्या  सरकार  का  ध्यान  देश  में  गरीबी  समाप्त  करने  में  सरकार  के  असफल  रहने

 के  बार  में  भारत  के  भाव  राष्ट्रपति  श्री  वी०  वी०  गिरि  द्वारा  दिये  गये  वक्तव्य  की  कौर

 दिलाया  गया  ai

 यदि  तो  इस  बार  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया
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 योजना  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री
 विद्या  चरण  at

 देश  में  गरीबी  we  बेरोज़गारी  के  बारे  में  भूतपूर्व  राष्ट्रपति  ने  चिन्ता  व्यक्त

 की  सरकार  उससे  सहमत  इन  सदस्यों  का  समाधान  विनियोजन  की  दर  में  वृद्धि

 उत्पादन  के  समस्त  बिकास  में  तेजी  लाने  के .साथ  साथ  इसी  we  लिए

 गार-उन्मुख  उत्पादन  कार्यनीति  अपनाने  alt  चुने
 हए

 खाने-पीने  के  सामान  लिए  पर्याप्त

 सार्वजनिक  वसूली  ate  वितरण  प्रणाली  स्थापित  करने  में  विगत  तीन  वर्षों

 में  कतिपय  अप्रत्याशित  आन्तरिक  कौर  ग्रन्तरराष्ट्रीय  गतिविधियों  के  कारण  अर्थव्यवस्था  में

 विकास  की  समस्त  दर  में  लक्ष्यों  की  तुलना  में  काफी  गिरावट  गई  कपि  कौर

 शिक  उत्पादन  के  स्तर  घट  जाने  के  वित्तीय  संसाधन  ast  मात्रा  मं  घट  गय

 जिससे  वास्तविक  विनियोजन  निम्न स्तरों  पर

 फिर  सरकार  इन  समस्याओं  के  प्रति  सजग  है  कौर  जसा  कि  पांचवीं  योजना

 प्रारूप  में  बताया  गया  इनके  समाधान  के  लिए  निरन्तर  प्रयत्न  करती  रहेंगी  ।

 यह  उल्लेखनीय  है  कि  गरींबी  का  समाधान  अल्पावधि  में  नहीं  किया  सकता  शौर  इसके

 लिए  विनियोजन  तर  उत्पादन  के  स्तरों  में  काफी  वृद्धि  करने  के  साथ  साथ  ऊपर  उल्लिखित

 समुचित  नीति  उपाय  अपनाकर  काफी  समय  तक  सतत  प्रयत्न  करने  की  ऑ्रावश्यकता है  |

 aaa  रोहतास  इंडस्ट्रीज  डालमिया-नगर  द्वारा  विदेशी  मुद्रा  विनियमों  का  उल्लंघन

 6402.  श्री  ज्योतिर्मय  ag:  क्या  प्रधान  मंत्री  रोहतास  डस्टिन  लिमिटेड

 डालमिया  नगर  द्वारा  विदेशी  मुद्रा  विनियमों  के  उल्लंघन  के  बारे  में  12  1975  के

 प्र तारांकित  प्रश्न  संख्या  2987  के  उत्तर  के  सम्बन्ध में  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि

 सम्बन्धित  फर्म  के  विरुद्ध  विशिष्ट  आरोप  क्या

 इस  सम्बन्ध  में  यदि  कोई  कायंवाही  की  गई  है  तो  वह  क्या

 गृह  कामिक  और  प्रसानिक
 सुधार

 विभाग  तथा  संसदीय  कार्य  विभाग  मं  राज्य  मंत्री

 ओम  मेहता )  तथा  मैसर्स  रोहतास  इन्डस्ट्रीज
 लिमिटेड  डालमिया  नगर

 के  विरुद्ध  प्राप्त  शिकायत  में  बहुत  से  ada  हैँ  ।  आरोपों  के  ब्यौरों  को  बताया  चल

 रही  जांचों  के  हित  में  नहीं  जिन  दो  आरोपों  का  विदेशी  मद्रा  विनियमत  अधिनियम  की

 fst  से  प्रथम-दुष्टता  सम्बन्ध  उनकी  प्रवचन  निदेशालय  द्वारा  जांच  की  जा  रही  यदि

 इन  दो  शभ्रारोपों  के  संदर्भ  में  विदेशीਂ  मुद्रा  विनियमों  के  किसी  उल्लंघन  का  पता  चलेगा  तो

 इस  मामले  में  जांच  पड़तालों  के  परिणामों  को  देखत  संबंधित  कानूनों  के  संगत  उपबन्धों

 के  भ्र तु सार  झाग  कारवाही  की  जाएगी  ।  इस  शिकायत  के  अधिकतर  अरन्य  ara  का  संबंध

 एसे  मामलों  से  जिनका  सम्बन्ध  वाणिज्य  मंत्रालय  से  है  कौर  उनकी  जांच  उसी  मंत्रालय

 द्वारा की  जा रही

 करार  तथा  नवगांव  स्थित  कागज  परियोजनाओं  के  लिए  ईरान  से  सहायता

 6403.  श्री  राम  क्या  उद्योग  और  नागरिक  पति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि

 क्या  हिन्दुस्तान  कागज  निगम  द्वारा  कचार  तथा  नवगांव  में  आरम्भ  की  गई  छपाई

 के  सफेद  कागज  की  दो  परियोजनाओं के  बारे  में  ईरान  से  सहायता  मांगी  गई  शौर
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 इन  दो  परियोजनाओं  के  लिये  योजना  आयोग  द्वारा  कितनी  सहायता  दिए  जाने
 न

 की  संभावना  a

 x
 मामल उद्योग  और  नागरिक  git  मंत्री  टी०  vo  :  (*)  पौर

 पर संबंधित  प्राधिकारियों  से  विचार  विमर्श  चल  रहा

 Deficit  Budgets  of  Union  Territories

 6404.  Shri  Shankerrao  Savant  :  Will  the  Minister  of  Home  Affairs  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  Union  Territories  have  shown  deficit  in  their  budgets  this  year;

 (6)  the  extent  of  the  deficit  in  each  case;  and

 (c)  what  assistance,  if  any,  is  proposed  to  be  given  by  the  Centre  to  such  Union  Territories?

 Out The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Home  Affairs  (Shri  F.  H.  Mohsin)  :  (a)  to  (c)
 of  nine  Union  Territories,  only  three  namely  Goa,  Daman  and  Diu,  Mizoram  and  Pondicherry
 have  got  separate  Consolidated  Funds  and  Budgets  of  their  own.  Revenues  of  these  U.Ts  are

 Central  assistance  is credited  to  and  their  expenditure  is  met  from  their  Consolidated  Funds.

 given  in  the  forms  of  Grants-in-aid  and  Loans  to  meet  the  expenditure  in  excess  of  their  revenues.

 There  is,  therefore,  no  deficit  in  a  technical  sense  as  regards  these  Union  Territories.  Provisions
 for  Grants-in-aid  and  Loans  made  in  the  Central  Budget  for  these  U.Ts  in  B.E.  1975-76  are  as

 indicated  below  :

 (Rs.  in  thousands)

 a  et  as  cr  mg शश
 Total Grants-in-aid  Loans

 ना लिपि  शए

 2,73,86 Goa,  Daman  &  Diu  12,43,40  1  amyl  न्ज्ज्प्य  25,17,26

 Mizoram  20,  66,64  4,03,04  24,69,68

 Pondicherry  5,38,65  2,54,70  7,93,35  nt

 Total  :  19,31,60 38,48,69
 57,80,29 कगिााएएल्‍ल्‍एयएतएत  ey

 The  remaining  six  Union  Territories  do  not  have  separate  Consolidated  Funds  and  Budgets
 of  their  own.  The  receipts  and  expenditure  of  these  Union  Territories  form  part  of  the  receipts.
 and  expenditure  of  the  Central  Government.  Hence  even  in  the  technical  sense  there  is  no  ques-
 tion  of  these  U.Ts.  having  any  deficit.

 टीमों  के  लिए  बैटरियां  बनाने  वाली  कंपनियां

 6405  श्री  एन०  आर०  बे कारिया  गि प्
 है  पूरी  मंत्री  यह  बताने

 श्री  अरविद  एम०  पटेल  \
 १  कता  उद्योग  और  AT

 की  कृपा  करेंगे कि  :

 उन  कम्पनियों  के  क्या  नाम  हैँ  जो  भारत  में  erat  के  लिए  बैटरियां  बनाती .

 गत  तीन  वर्षों  कितना  उत्पादन  और

 किन  देशों  को  कितने  मूल्य  के  उत्पादों  का  निर्यात  किया

 उद्योग  और  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बी०  पी०  :  से

 एक  विवरण  संतान  है  ।
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 a a

 विवरण

 a
 erat  के  लिए  बैटरियों  का  उत्पादन  करने  वाली  भारत  में  निम्नलिखित  नौ  कम्पनियां

 1.  मे  यूनियन  कार्बाइड  इंडिया  कलकत्ता

 3  मद्रास  कौर

 में ०  जीप  फ़लैश लाइट  एण्ड०  इलाहाबाद

 में ०  एस् ट्रे ला  बेटी  बम्बई

 4  म०  हैवरो  एण्ड  बम्बई

 शे  Ho  तोशिबा  aaa
 एरनाक्लम

 6  मे  पंजाब  ग्रात्तन्द  चण्डीगढ़

 मठ  जिस  इलेक्ट्रानिक्स  गाजियाबाद

 8  Ho  इण्डो  नेशनल  मद्रास

 म॑०  लखनपाल  नेशनल  बड़ौदा

 उनका  1972,  1973  कौर  1974  में  उत्पादन  6370,  6310  भ्र ौर  6300  लाख

 तग  वार्षिक  रहा  है  ।

 निर्यात  के  प्रमुख  देश  शौर  इन  देशों  wt  किए  गए  निर्यात  का  मूल्य  fara  प्रकार

 GY  ES  टीटी  Ye

 क्७  देश का  नाम  निर्यात  मूल्य

 स०  लिपटा

 रु०  में )

 कि  व  क  य  य  अ  SY  य  अ  ि  अ  oe  ge  द  SSPE  OGY  ee

 1971-72  1972-73

 SS  NE  NS  TT

 इण्डोनेशिया  3.  15  तागा

 बंगलादेश  73

 14  95 मलेशिया

 थाईलैण्ड  80  00

 दक्षिण  यमन  51  12

 मालवी  55  33

 बया  55  31

 75  10  39  20 सूडान

 यू०  एस०  एस०  कार  90  17  56

 10  जमन  जनवादी  गणराज्य  89  67

 64  78 11  साइप्रस

 ee  ee  Se  ne  RE  SS  RS  A  LT
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 आंसु का  के  प्रयोग  पर  सर्वोच्च  न्यायालय  का  निर्णय

 6406.  श्री  प्रसन्ञाभाई मेहता  :  कया  गह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  20  1975  को  सर्वोच्च  न्यायालय  द्वारा  दिये  गयें

 इन  fata  की  amt  गया  है  यदि  के  अधीन  नज़र बन्द  करने  के  अनेक

 कारणों  में  से  किसी  एक  का  सम्बन्ध  नजज़रबन्दी  उद्देश्य  से  हो  सम्पूर्ण  नज़रबन्दी  आदेश

 दुषित  हो  जाता  और  नज़रबन्दी  व्यक्ति  को  रिहा  करना

 यदि  तो  क्या  उनके  मंत्रालय  ने  निर्णय  पर  विचार  किया  है

 यदि  at,  तो  उसकी  क्या  प्रतिक्रिया

 क्या  सम्बन्धित  राज्य  सरकारों  अथवा  प्राधिकारियों  को  कोई  मागं दर्शी  सिद्धान्त

 जारी  किये  गये  ax

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  है ं?

 गह  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  एफ०  एच०  :  शौर

 सन्दर्भ  1974  की  रिट  याचिका  स०  नाथ  विस्वास  बनाम  पश्चिम  बंगाल

 राज्य-म  20-3-1975  को  उच्चतम  न्यायालय  द्वारा  fea  गय  निर्णय  की  झोर  इस  मामलं

 में  पश्चिम  बंगाल  में  प्राधिकारियो ंने  लोक  व्यवस्था  बनाये  रखने  के  प्रतिकूल  ढंग  में  काम  करने

 से  श्री  सतिन्द्र  नाथ  विश्वास  को  रोकने  के  उद्देश्य  से  उसे  झांसा  के  अधीन  नज़रबन्दी  किया

 था  ।  न्यायालय  ने  कहा  कि  सारा  श्रादेश  विकृत  कर  दिया  गया  था  क्योंकि  नज़रबन्दी  के  बहुत

 से  mart  में  से  एक  आ्राधार  का  सम्बन्ध  में  गड़बड़ी  करने  से  नहीं  बल्कि

 व  व्यवस्थाਂ  से  सम्बन्धित  था  कौर  इसलिए  नज़रबन्दी  के  उद्देश्य  से
 उसका  कोई  सम्बन्ध

 नहीं  था  |  तदनुसार  न्यायालय  ने  नज़र बन्द  व्यक्ति  की  रिहाई  के  आदेश  दिये

 से  :  fara  की  प्रति  सभी  राज्य  सरकारों  शर  संघ  राज्य  क्षेत्र  प्रशासनों  को

 उनके  मार्गदर्शन  कौर  नज़रबन्दी  करने  वाले
 प्राधिकारियों

 को  आवश्यक  अनुदेश  जारी  करने

 के  लिए  भेजी  जा  रही

 उच्चतम  न्यायालय  और  उच्च  न्यायालयों  के  मुख्य  न्यायाधीश  और  न्यायाधीशों  को  प्रदान  की

 गई  सुरक्षा

 6407.  श्री  पी०  जी०  मावलंकर  :  FAT  गह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 क्या  भारतीय  उच्चतम  न्यायालय  शौर  उच्च  न्यायालयों  के  माननीय  मुख्य

 धीश  att  अन्य  न्यायाधीशों  को  उचित  सुरक्षा  प्रदान  कीं  गई  कौर

 यदि  तो  तत्सबन्धी  मुख्य  रूपरेखा  क्या  है
 ?

 गृह  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  एफ०  एच०  :  तथा  उच्चतम  न्यायालय

 झ्र ौर  उच्च  न्यायालयों  के  न्यायाधीशों  की  सुरक्षा  के  सरकारें प्रशासन  सुरक्षा  को

 विशिष्ट  खतरों  को  श्यान  में  रख  कर  आवश्यक  प्रबन्ध  करते  हैं

 Memorandum  by  Members  of  Adivasi  Meena  Samaj,  Delhi

 6408.  hri  Lalji  Bhai  :  Will  the  Minister  of  Home  Affairs  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  a  memorandum  was  given  to  the  President  recently  on  he ena ह  of  the  members  of
 Adivasi  Meena  Samaj  resi  ling  in  Delhi  requesting  for  providing  similar  facilities  as  are  provided
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 to  the  tribal  people  in  Rajasthan  for  schools,  colleges,  libraries,  handicra  ft  centres  and  other  kinds
 of  grants  for  them;  and

 (6)  if  so,  the  steps  proposed  to  be  taken  by  Government  for  the  welfare  of  this  Samaj  ?

 (6)  Does  not  arise.

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Home  Affairs  (Shri  H.  Mohsin):  (a)  No,  Sir.

 अवर  सचिवों  और  इससे  ऊंचे  पदों  पर  नियुक्ति के  लिए
 सिफारिश  किये

 गये  अनु  सुचित

 जाति जनजाति  के  श्रेणी  एक  के  सेवा  अधिकारी

 6409.  श्री  अर्जुन  श्रीपत  कस्तूरे  :
 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  कीं  कृपा  करेंगे  कि :

 विभिन्‍न  मंत्रालयों  विभागों  ने  af  1974  म  wax

 सयुक्त  अतिरिक्त  सचिव  att  सचिव  के  पर  नियुक्त  करने  के  लिए  केन्द्रीय  सेवा

 श्रेणी  एक  के  कितने  अधिकारियों  की  सिफारिश  की  थी  कौर  कार्मिक  विभाग  द्वारा  विभिन्न

 स्तरों  के  पदों  के  लिये  तालिका  में  वास्तव  में  कितने  अधिकारी  रखे  गय  ;  कौर

 म्रनुसूचित  जाति  att  अनुसूचित  जनजाति  केन्द्रीय  सेवा  के  श्रेणी  एक  के  कितने

 भ्रमणकारी  कार्मिक  विभाग  द्वारा  निर्धारित  पात्रता  के  मानदण्ड  पर  पूरे  उतरते  थे  कौर  उपरोक्त

 भाग  में  कितने  अधिकारी  सम्मिलित  किये  गये  ate  वे  मंत्रालयवार/विभागवार  कुल
 संध्या  के  कितने  प्रतिशत

 गह  कामिक  और  प्रशासनिक  सुधार  विभाग  तथा  संसदीय  कायें  विभाग  में  राज्य

 मंत्री  ओम  :  तथा  :
 सूचना  एकत्रित  की  जा

 रही
 है

 कौर  इसे  सदन  के

 पटल  पर  रख  दिया  जाएगा  ।

 महाराष्ट्र  में  चीखली  और  मेहर  स्थित  टेलीफोन  एक्सचेंजों  का  कार्यकरण

 6410.  श्री  अर्जुन  श्रीपत  कस्तूर  :
 क्या  संचार

 मंत्री  यह  बंताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  महाराष्ट्र  के  बुला डा ना  जिले  में  चिखली  मेहकर  स्थित  टेलीफोन

 एक्सचेंजों  के  कार्यकरण  के  बारे  में  शिकायतें  मिली  हैं  ;  atk

 यदि  तो  क्या  सुधारात्मक  उपाय  करने  का  विचार

 संचार  मंत्री  शंकर  दयाल  :  जी  हां  ।  चीखली  कौर  मेहकर

 स्थित  टेलीफोन  एक्सचेंजों  के  कार्यकरण  के  बारे  में  कुछ  शिकायतें  प्राप्त  हुई  हैं  ।

 ट्रंक  में  सु  लाने  के  लिए  जो  उपचारात्मक  उपाय  किए  जा  रहे  हैं  वे

 इस  प्रकार  हैं  —

 (i)  चीखली  शर  खामगांव  चीखली  अझर  कोला  के  बीच  अतिरिक्त  सीटों

 की  व्यवस्था  करना  |

 Gi)  मेहर  भर  चीखली  के  बीच  अतिरिक्त  सीटों  की  व्यवस्था  करना

 (iii)  दुल डा ना  कौर  मल्का पुर  तथा  मल्का पुर  झ्र  कोला  के  बीच  सीटें  की  संख्या

 में  वृद्धि  करके  बुलाना  से  कोला  के  यातायात  को  चिखली  के  बजाय  मल्का पुर

 के  मार्ग  से  भेजना
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 फिल्‍मों  के  निर्माण  के  लिये  सोवियत  संघ  से  समझौता

 6411.  Fo  े मालघ्ा  सुचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे

 क्या  सोवियत  संघ  से  फिल्मों  के  निर्माण  सम्बन्धी  कोई  समझौता  शुभ्रा  है  ;

 यदि  तो  समझौते  की  मुख्य  बातें  क्या  कौर

 ये  फिल्में  किस  प्रकार
 की

 होंगी  कौर  किन  क्षेत्रों  से  सम्बन्धित होंगी  ?

 सुचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  धर्मवीर  से

 नहीं  ।  पिछले  वर्ष
 के  चिल्ड्रन  फिल्म  बम्बई  ate

 मास्को  के  बीच  मास्को  में  नामके एक  बाल  फीचर  फिल्म  संयुक्त  रूप

 से  बनाने  हेतु  एक  करार  े ठ्झ्ा  था  ।  इसी  फिल्म  के  वितरण  के  लिये  सोसाइटी ने  सोवेक्सपोर्ट

 फिल्म
 मास्को  से  भी  एक  करार  किया

 सेवाओं  में  मुसलमानों  का  प्रतिनिधित्व

 6412.  किसी  के०  च्द्रप्पन  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  सरकारी  सेवाओं  में  मुसलमान  अल्पसंख्यकों  का  पर्याप्त  प्रतिनिधित्व

 रखने  की  नीति  पर  विचार  कर  रही  ak

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया

 गह  कौशिक  और  प्रशासनिक  सुधार  विभाग  तथा  संसदीय  काय  विभाग  में  राज्य  मंत्री

 ओम  (a)  तथा  संविधान  के  भ्रनुच्छेद  16(1)  में  राज्य के

 अधीन  रोजगार  शारिवा  किसी  भी  पद  पर  नियुक्ति  से  संबंधित  मामलों  में  सभी  नागरिकों  के

 लिए  अवसर  की  समानता  की  व्यवस्था  भ्रनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  ख़ादिम  जातियों

 के  लिए  सरकार  के  अधीन  सेवायों  में  आरक्षण  की  व्यवस्था  केवल  संविधान  के

 16  (4)  के  अधीन  ही  की  गई

 सरकारी  सेवाशर्तों  में  अल्पसंख्यक  जिनमें  मुसलमान  भी  सम्मिलित  के  बेहतर

 प्रतिनिधित्व  के  प्रश्न  पर  1968  में  हुए  मुख्य  मंत्रियों  के  एक  सम्मेलन  में  विचार-विमर्श

 किया  गया  था  ।  तत्कालीन  गृह  मंत्री  द्वारा  यह  बतायाਂ  गया  था  कि  किसी  भी  अल्पसंख्यक

 समुदाय  के  लिये  सेवा  में  भ्नारक्षण  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  आवश्यकता  यह  देखने  की  है  कि

 कुछ  समुदायों  के  प्रति  कोई  भी  पक्षपात  न  जाए  कौर  यह  कि  अल्पसंख्यक जातियों  के

 सदस्यों  को  उचित  अवसर  दिये  जाएं  ।  केन्द्रीय  सरकार  इसी  नीति  का  अनुसरण  कर रही है  ।

 व  1974-75  में  पाकिस्तानी  जासूसों  को  गिरफ्तारी

 6413.  श्री  तवल  किशोर  गृह  मंत्री  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  ।

 क्या  देश  के  विभिन्न  भागों  में  भारी  संख्या  में  पाकिस्तानी  जासूस  गिरफ्तार
 किये  गये हूँ  ;

 वर्ष  1974-75  में  कुल  कितने  पाकिस्तानी  जासूस  गिरफ्तार  किये  किन

 क्षेत्रों  में  गिरफ्तार  किये  गये  ate  प्रत्येक  स्थान  से  कितने-कितने  व्यक्ति  गिरफ्तार  किये  भ्र ौर
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 उनके  विरुद्ध  wa  तक  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  और  इस  सम्बन्ध  में  एहतियाती

 तौर  पर  क्या  उपाय  किये  गये  हँ
 ?

 गुह  मंत्रालय  में  उपमंत्री  श्री  एच०  (%)  से  राज्य  सरकारों

 तथा  संघ  राज्य  क्षेत्रों  से  अब  तक  प्राप्त  सूचना  के  अनुसार  1-1-1974  से  31-3-1975  की

 अवधि  में  आन्ध्र  असम  मध्य  तमिलनाडु  पश्चिम

 ama  राज्यों  तथा  अन्दमान  व  अरुणाचल  दादरा  व  नगर  हवेली

 दमण  व  लक्षद्वीप  तथा  पांडिचेरी  संघ  राज्य  क्षेत्रों  में  कोई  पाकिस्तानी  जासूस

 गिरफ्तार  नहीं  किया  गया  1974  के  दौरान  एक  पाकिस्तानी  जासूस  हरियाणा  में  तथा

 एक  दिल्‍ली  में  गिरफ्तार  किया  गया  था  ।  दोनों  को  न्यायालयों  द्वारा  सजा  दी  गई  थी  ।  शेष

 राज्यों  तथा  संघ  राज्य  क्षत्रों  से  सुचना  रानी  maar  सकता  बरती  जा  रहीਂ  है

 मोटर  गाड़ियों  के  टायरों  तथा  ट्यूबों  के  निर्माण  के  लिए  लाइसेंस

 6414.  श्री  नवल  किशोर शर्मा  :  क्या  उद्योग  और  नागरिक पति  मंत्री  :  यह  बनने  को  कृपा

 करेंग  कि

 गत  तीन  वर्षों  में  मोटरगाड़ियों  के  टायरों  कौर  ट्यूबों  के  निर्माण  के  लिए  किन

 पार्टियों  को  औद्योगिक  लाइसेंस  दिए  गए  उन  लाइसेंसों  की  क्षमता  क्या  है

 क्या  उनमें  से  कोई  पार्टी  एकाधिकार  निर्बिन्धा  व्यापार  प्रक्रियाएं  अधिनियम  के

 gaia  wat  हैं  शौर  यदि  a,  तो  उससे  संबंधित  विवरण  क्या  है

 क्या  सरकार  को  पत्ता  है  कि  कुछ  पार्टियों  को  दिए  गए  लाइसेंसों में  से  कुछ  द्रव्य

 पार्टियों को  दे  दिये  गए  हैं  ;  शर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  इस  मामले  में  क्या  कार्रवाही  की  गई

 है  अ्रथवा की जानी की  जानी  है
 ?

 उद्योग  और  नागरिक  पति  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  बी०  पी०  गत

 तीन  वर्षों  (1972  से  1974  में  मोटरगाड़ी  के  टायरों  कौर  ट्यूबों
 का  निर्माण  करने

 के  लिए  जिन  पार्थियों  को  औद्योगिक  लाइसेंस  जारी  किए  गए  हैं  उनके  नाम  कौर  उनकी  क्षमता

 निम्न  प्रकार
 ————  ee  008  a  ll

 पार्टी  का  नाम  वार्षिक  क्षमता

 के  टायर  शौर
 ट्यूब

 मोदी  रबर  मोदी  नगर  4,  00,000  प्रत्येक

 म०७  मद्रास रबर  फिक्की  लि  गोवा  4,  00,000  प्रत्येक

 जय स्वी  टायसन  लि  ०,  हैदराबाद  80,000  टायर

 70,000  द्य ५ 5५

 Ho  प्रीमियर  टायर्स  लि  बंबई  3  00,000  प्रत्येक

 Ho  विक्रांत  aaa  ०  मसूर  4,00,000  प्रत्येक

 Ho  Fo  |... है  एण्ड०  प्राण  कलकत्ता  4,00,000  प्रत्येक

 Ho  तमिलनाडु  रबर  लि०  मद्रास  4,  00,000  प्रत्येक
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 ये  लाइसेंस  उन्हें  पहले  जारी  किए  गये

 गए  हैं  ।

 उपर्युक्त  7  पार्टियों  में  से  मै०  मोदी  रबर  लि०  Ho  जे०  Ho  इंडस्ट्रीज

 प्रा०  एम०  कार  टी०  पी०  अ्रधिनियम  की  धारा  26  के  wats  पंजीकृत  हैं

 उन्हें  दिए  गये  लाइसेंसों  का  ब्यौरा  निम्नलिखित  --

 a  SY  ES  ट  कार  ए  ए  Se

 पार्टी का  नाम  लाइसेंस  जारी  लाइसेंस  स्थापना  स्थान

 करने  की

 a om Vale

 eS  SS  |  SS  ES  SSN  SNES  SRN  SSS  SPE

 1.  म०  मोदी  रबर  4-3-1972  नया  उपक्रम  जिला  मेरठ  उ०  Yo

 2.  मठ  जे  ०के०  एण्ड ०  प्रा ०  लि०  25-2-1974  नया  उपक्रम  जिला  उदयपुर

 कलकत्ता  स्थान  ।

 ललाट  लॉन  RR td SRS Saeed Me SR SN ee  a

 टिप्पणी  क्षमता  भाग  के  उत्तर  में  बताई जा  चुकी

 सरकार  के  पास  कोई  जानकारी  नहीं  है
 ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता ।

 केन्द्रीय  सरकार  कर्मचारी  उपभोक्ता  सहकारी  समिति  लिमिटेड  को  दिय  गये  ऋण  का  चुकाया  जाना

 6415.  श्री  नवल  किशोर  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 केन्द्रीय  सरकार  कर्मचारी  उपभोक्ता  सहकारी  समिति  लिमिटेड  को  किस  प्रयोजन

 के  लिये  ऋण  दिया  गया

 क्या  उक्त  समिति  को  अरब  ऋण  चुकाने  के  लिये  कहा  गया  यदि  तो

 इसके  क्या  कारण  है
 ;

 क्या  जिस  प्रयोजन  के  लिये  ऋण  दिया  गया  वह  सिद्ध  हो  गया  यदि  नहीं

 तो  समिति को  ऋण  चुकाने  के  लिये  कहने  का  क्या  औचित्य  कौर im

 क्या  सरकार  अपने  निर्णय  पर  पुनः  विचार  करेगी  कौर  ऋण  को  सहायता  के

 रूप  में  बदल  देगी  ?

 गह  कामिक  और  प्रशासनिक  सुधार  विभाग  तथा  संसदीय  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री

 ओस  :  समिति  को  ऋण  इसलिए  दिया  गया  था  कि  उसके  पास  अरपना

 कारोबार  चलाने  के  लिए  आरम्भिक  स्टेज  पर  पर्याप्त  पूंजी  हो  सके
 ।

 तथा  समिति  को  वर्ष  1963-64  तथा  वो  1964-65  में  30  लाख

 रुपये  का  afar  ऋण  के  रूप  में  किश्तों  में  दिया  गया  था
 ।

 इन  ऋणों
 की

 पूरी  अदायगी

 इनके  प्राप्त  होने  के  पांच  वर्ष  के  भीतर  की  जानी  थी  ।  परन्तु  इस  अवधि  में  समिति  केवल  6

 लाख  रुपये  ही  चुका  सकी  ।  समिति  की  वित्तीय  हालत  अ्रसंतोधजनक  होने  के  कारण  ऋणों
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 अदायगी  को  ake  क  प्रतिरोध  पर  वर्ष  1966  से  वर्ष  -afaay  अकल  जाना  निरसित
 किया  गया  है ।  सम्पूर्ण  ऋणों  को  पुरी  धनराशि  वर्ष  1974-75  के  दौरान  अन्तिम  रूप  से

 चुकाई  जानी  थी  ।

 जिस  उद्देश्य  के  लिए  समिति  को  ऋण  दिया  था  वह  पूरा  हो  गया  है  ।  समिति

 ने  वर्ष  1971-72  के  भाग  के  वर्षों  से  लाभ  कमाना  आरम्भ  कर  दिया  वर्ष  1973-74

 के  दौरान  समिति  को  8.63  लाख  रुपये  का  शुद्ध  लाभ  ent  i  समिति  की  वित्तीय  हालत

 में  काफी  सुधार  gar  है  कौर  सरकार  ने  समिति  को  वर्ष  1974-75 से  ऋण  की  2  लाख

 रुपये  की  वार्षिक  किश्तों  में  चुकाने  को  कहा  है  ।

 सरकार  ऋण  की  सहायता  के  रूप  में  बदलने  का  कोई  विचार  नहीं है

 समय  प्रदेश  में  जमाल  सीमेंट  फैक्ट्री  पर  प्रतिबंध

 6416.  श्री  गंगा  चरण  दीक्षित  |

 क्या
 उद्योग  और  नागरिक  git  मंत्री  यह  बताने ot

 राम  सहाय  पांडे  ि

 की  कृपा  करेंगे  कि

 (  न  )  क्या  सीमेंट  नियंत्रक
 ने

 वर्ष  1973.  और  1974  म॑  जमाल  सीमेंट  मध्य

 पर  इस  झा शय  के  कोई  प्रतिबन्ध  लगाये  थे  कि  मध्य  प्रदेश  में  किसी  भी  को  रेल

 द्वारा  सीमेंट  नहीं  भजा  जाना  चा

 2
 यदि  तो  इस  प्रकार  भेदभाव  पूर्ण  प्रतिबन्ध  जाने  कारण

 और

 क्या
 मध्य

 प्रदेश  में  उपभोक्ताओं  को  सड़कें  मार्ग  से  सीमेंट  मिलता  है  जो
 wer

 राज्यों  की  तुलना  में  लगभग  8  रु०  प्रति  बोरी  मंहगा  पड़ता  है  जहां  वह  रेल  से  भेजा  जाता

 उद्योग  और  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बी०  पी०  wiz

 :
 सीमेंट  के  उत्पादन  की  दृष्टि  से  मध्य  प्रदेश  अपनी  खपत  से  भ्रमित  सीमेंट  का  उत्पादन

 करने  वाला  राज्य  राज्य  में  उत्पादन  की  कुल  श्रधिप्ठापित  क्षमता  30.  00  मी०  टन

 प्रतिशत  से  अधिक  जबकि  * राज्य  कोटा  अंतगर्त  इसे  वार्षिक  आवंटन  5°00

 लाख  मी
 ०

 टन  से  कम  किया  जाता  जमाल  कारखाने  में  ही  10,  8  लाख मी०  टन  प्रतिवर्ष

 उत्पादन  होता  है  ,  राज्य  में  उत्पादित  सीमेंट  का  पर्याप्त  wa  राज्यों भेजना

 पड़ता  है  ।  उपलब्ध  रेल  परिवहन  सुविधायें  सबसे  पहले  शरीक  दूरी  वाले  राज्यों  को  सीमेंट

 जैसा कि भेजने  में  काम  में  लाई  जाती  हैं  किन्तु  माल  डिब्बों  की  angie  सुलभ  होती

 पिछले  दो  महीनों  में  रहा  है  तो  राज्य  meat  रेल  से  भी  सीमेंट  भेजा  जाता  है

 सड़क  सीमेंट  भेजने  वा  खुदरा  मूल्य  पर  ठीक-ठीक  क्या  प्रभाव  पड़ता  है  इसका

 राज्य  सरकार  से  पता  लगाया  जा  रहा  फिर  इसे  कस  करने  की  दृष्टि  से  100

 मीटर  प्रौढ़  तीन  सौ  किलोमीटर के  बीच  की  दूरी  में  सड़क से  सीमेंट  भेजने  के  मामले  में  faa

 मान  रेल  भाड़  के  झ्रनरूप  125  प्रतिशत  के  बराबर  तथा  300  किलोमीटर  से  अधिक  की

 दुरी  के  लिए  150  प्रतिशत  ae  सीमेंट  विनियमन  लेखें  से  भाड़े  में  छूट  दी  जा  रही
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 दिह  पुलिस  में  इंस्पेक्टरों  को  पदोन्नति

 6417.  श्री  ज्योति मंथ  बसु  :  कया  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि

 :

 क्या  दिल्‍ली  प्रशासन  ने  12  इंस्पेक्टरों  की  तदथें  आधार  पर  पुलिस  डिप्टी

 सुपरिन्टैन्डेन्ट  के  रूप  में  पदोन्नति  करने  का  निर्णय  किया

 यदि  तो  क्या  उक्त  निर्णय  विभागीय  पदोन्नति  समिति  के  निदेश  के  बिना

 किया गया  है  ;  कौर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या  है  ?

 गह  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  एफ
 ०  एच०  मोहसिन )

 :  जी  ।

 और  :
 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 आकाशवाणी  से  प्रत्येक  भाषा  में  प्रतिदिन  कार्यक्रम  प्रसारण  के  लिये  निर्धारित  समय

 6118.  श्री  ज्योतिमंय  ag:  सुचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 श्राकाशवाणी  से  प्रत्येक  भाषा  विशेषकर

 मलयालम  शौर  बंगाली
 में

 प्रति  दिन  कार्यक्रम  प्रसारण  के  लिये

 कुल  कितना  समय  निर्धारित  है  ;

 संगीत
 कार्य

 समाचारों  wit
 अन्य

 कार्यक्रमों  के  प्रसारणों  के  लिये  क्रमशः

 कितना-कितना  समय  दिया  जाता  र

 गत  वर्षों  में  प्रत्येक  भाषा  में  कार्यक्रम  के  प्रसारण  कुल  कितनी

 धनराशि  खर्च  की  गई  ?

 सुचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  में  उपमंत्री  धर्मवीर  :  मूल  रूप  से

 कार्यक्रम  प्रसारित  करने  वाले  आकाशवाणी  के  42  केन्द्रों  से  उनकी  प्राथमिकता  सेवाओं  के

 mata  निर्दिष्ट  भाषाओं  में  प्रसारित  मूल  कार्य  क्रमों  की  औसतन  कुल  दैनिक  अवधि

 एक  में  दी  गई

 समाचार  कौर  wer  कार्यक्रमों  को  दिए  जाते  वाली  अवधि

 दो  में  दी  गई

 चूंकि
 आकाशवाणी  दवारा  किये  जाने  वाले  व्यय  का  ब्यौरा  भाषा-वार  नहीं  रखा

 गर्त  यह  सुचना  देना  संभव  नहीं  होगा

 विवरण

 दैनिक  अवधि

 =:  eye So

 स०  भाषा  घट  मिनट

 (1)  (2)  (3)  (4)

 1.  अंग्रेजी  24  29

 2.  हिन्दी  116  15
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 Written  Answers  April  16,  1975

 (1)  (2)  (3)  (4)

 3.  उद  19  09

 मराठी  12  02

 गुजराती  14  46

 तमिल  18  00

 तेलग  20  00 we

 उड़िया  12

 असमिया  08

 10  मलयालम  10  15

 11  बगला  28  02

 कटार ge  SE  A  ee  पाटिल RS  PD  ए  लए  SS

 विवरण

 अ  ree  ane  ne  तिल  SS ए  एएए  एएए  ए  we  न्

 संगीत  समाचार  राय

 een  ea  eat  ed  mney  PAO  ta  ee  ead  mn  are  eal  लपटाए

 भाषा  मिनट  घट  मिनट घंटे
 सलिना  पिए oe  निए  Se  RS  ocean  a ee eC  एलएल  हा

 भ्रंग्रेजी  9  00  2  13  13  16

 हिन्दी  62  22  3  00  50  53

 17  1  45  8  07

 50  28  4  44

 गुजराती  01  50  7  55

 तमिल  31  138  11  11

 तेल  चके  39  00  11  21 wu

 उड़िया  45  10  17

 असमिया  चके  51  45  32

 मलयालम  34  10  31

 17  34  15  13

 पि ere  aa  ह... .अकणणण्ण्ण  AR  a
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 26  1897  )  लिखित  उत्तर

 सोवियत  संघ  द्वारा  अन्तरिक्ष  से  एक  कृत्रिम  छोड़ने  की  योजना

 6419.  श्री  राजदेव  fag:  क्या  परमाणु  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  कृपा  करेंग  कि

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  मास्को  सांइटीफिक  रिसने  इन्स्टीट्यूट  श्राफ  स्ट्रक्चरल

 फिजिक्स  की  लेनिनग्राड  में  ure  जीवन  व्यतीत  करने  की  स्थिति  बनाया  रखने  के  लिए  गत  वर्ष  के

 wet  H  म्रन्तरिक्ष  से  कृत्रिम  ga  छोड़ने  की  योजना  कौर

 यदि  तो  क्या  इस  क्रिया  को  देखने  के  लिए  हमारे  ऊर्जा  वैज्ञानिकों  में  से  कोई

 उपस्थित  था  ?

 प्रधान  ऊर्जा  इलेक्ट्रानिक्स  अन्तरिक्ष  योजना  मंत्री

 तथा  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  मंत्री  इन्दिरा  सरकार  को  इस  सम्बन्ध

 म  कोई  जानकारी  नहीं

 यह  प्रश्न  उठता  ही  नहीं  ।

 सय  को  किरणों  पर  निर्भरता  के  परीक्षण  के  लिए  फिरती  प्रयोगशाला

 6420.  श्री  राजदेव  सिह  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि

 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  अमरीकी  सरकार  की  एजेंसियों

 शर  एक  औद्योगिक  फर्म  भवनों  को  तथा  ठंडा  करने  के  मामले  में  की  किरणों  की

 शक्ति  निरंतरता  के  बारे  में  परीक्षण  करने  के  लिए  व्यक्त  रूप  से  चलती-फिरती  एक

 श्रयोगशाला  पर  कार्य  कर  रहे

 यदि  तो  कया  हमारे  परमाणु  वैज्ञानिक  एक  वैकल्पिक  खत्म  न  होने  वाले

 ऊर्जा  संसाधनों  का  पता  लगाने  में  लग  कौर

 यदि
 तो  इस  संबंध  में  क्या

 परिणाम  निकले
 ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सिद्धेश्वर  प्रसाद )  :  )  नहीं ।

 ate  ऊर्जा  के  प्रमुख  नवीकरणीय  स्रोत  सूखे  ak  भू-तापीय  ऊर्जा

 वायु  तथा  ज्वारीय  शक्ति  जलीय  संसाधनों  का  जल-विद्युत  शक्ति  के  उत्पादन

 के  fac  पहले  ही  समायोजन
 किया  जा  रहा  नवीकरणीय  स्रोतों  का  विकास  करने

 के  लिए  भी  अनुसंधान  विकास  संबंधी  प्रयत्न  किय  जा  रहे  oh  तक  इन  स्रोतों

 का  वाणिज्यिक  संभव  नहीं  हो  सका

 विक्रम  साराभाई  स्पेस  सेंटर  निमित  रॉकेट  मोटर  चम्बल  बनाने  की  मशीन

 6421.  श्री  राजदेव  fag:  क्या  अन्तरिक्ष  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि

 क्या  त्रिवेंद्रम  स्थित  विक्रम  साराभाई  स्पेस  सेंटर  ने  एक  मशीन  बनाई है  जो

 राकेट  मोटर  चेम्बर  बना  सकती  है

 यदि  तो  क्या  यह  मशीन  राकेटों  के  अतिरिक्त  औद्योगिक  प्रयोजनों  के  लिए

 यब  भी  बना  सकती  है

 यदि  तो  क्या  सरकार  इसका  उत्पादन  वाणिज्यिक  आधार  पर  करने  पर

 विचार  करेगी
 ?
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 प्रधान  उर्जा  इलेक्ट्रानिक्स  अन्तरिक्ष  योजना  मंत्री  तथा

 विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  मंत्री  इन्दिरा  :  हां  ।

 जी  हवा

 ऐसा  कोई  विचाराधीन  नहीं

 भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  तथा  अन्य  केन्द्रीय  सेवा  परीक्षाओं  में  क्षेत्रीय  भाषाओं  का  प्रयोग

 6422.  श्री  भाउसाहेब  घामकर  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  22  1975  के  इंडियन  एक्सप्रेस  में  टंग्स

 नाट  पापुलर  फार  राई ०  To  एस०  एक्जामिनेशन्सਂ  शीर्षक  के  श्रन्तगंत  समाचार  की

 दिलाया  गया  ak

 यदि  तो  उसमें  की  गई  टिप्पणी  के  बारे  में  सरकार  की  प्रतिक्रिया  क्या

 a

 केन्द्रीय  सेवा  परिवारों  में  क्षेत्रीय  भाषाओं  का  प्रयोग  बढ़ाने  के  लिए  क्या

 वाही  की  गई

 गृह  कामिक  और  प्रशासनिक  सुधार  विभाग  तथा  संसदीय  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री

 ओस  :  जी  at,  श्रीमान ।

 तथा  :  यह  समाचार  वर्ष  1972-73  की  संघ  लोक  सेवा  आयोग  की

 तेईसवीं  रिपोर्ट  में  छपी  सामग्री  पर  शझ्राधारित  आयोग  ने  सामान्य  ज्ञान  तथा  निबन्ध  के

 प्रश्न  पत्तों  के  लिए  भारतीय  ae  के  माध्यम  का  प्रयोग  करने  वाले  भ्र ौर  इन  भाषियों

 को  ए  ऐच्छिक  विषयों  के  रूप  में  भ्र पना ने  वाले  उम्मीदवारों  को  प्रतिशतता  में  कमी  के

 भारतीय  भाषियों  के  विकास  में  प्रगति  का  WATT  उनका  स्नातकोत्तर  स्तर  पर

 विद्यालयों  द्वारा  शिक्षा  के  माध्यम  के  रूप  में  प्रयोग  करने  का  अभाव  बताये  आयोग  की

 तेईसवीं  रिपोर्ट  के  भ्रनुसार  विश्वविद्यालयों  द्वारा  क्षेत्रीय  भाषाओं  के  प्रयोग  में  विकास  का  पता

 लगाने  ate  कला  तथा  विज्ञान  के  विषयों  में  एच्छिक  विषयों  के  लिए  क्षेत्रीय  भाषियों

 का  माध्यम  के  रूप  में  प्रयोग  करने  के  सबंध  में  प्रारम्भिक  कार्य  हाथ  लेने  के  एक

 भ्रनुसंधान  एकक  की  स्थापना  की  गई  है  ।  अयोग  यह  भी  पड़ताल  कर  रहा  है  कि  क्या  वर्तमान

 पिलिन  ऑ्रोरियेंटेड  स्कीम  में  कोई  परिवर्तन  किये  जाने  से  क्षेत्रीय  भाषाओं  की  परीक्षा  के  माध्यम  के  रूप  में

 लागू  करने  में  सहायता  मिल  सकती है  ।  भर्ती  की  कार्यविधि  तथा  चयन  पद्धति  के  सम्बन्ध  में
 डाक्टर

 डी  ०एस०  कोठारी  की  अध्यक्षता  में  हाल  ही  में  गठित  समिति  को  भेज  गए  विचारार्थ  विषयों  अन्य  बातों

 के  साथ-साथ  के  साथ  साथ  संविधान  को  आठवीं  भ्रनुसूची  में  सम्मिलित  सभी  भाषाओं  को

 भारतीय  प्रशासन  सेवा  इरादी  परीक्षा  के  लिए  माध्यम  के  रूप  में  प्रयोग  करने  के  बार ेमें सरकार  के  निर्णयों

 को  कार्यान्वित  करने  के  लिए  आवश्यक  उपायों  का  सुझाव
 है

 देना  भी  सम्मलित  है  ।

 विदेशी  मुद्रा  पर  रोक

 6423.  श्री  प्रसन्न  भाई  मेहता

 श्री  सरजू  पाण्डे
 कया  गृह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि  :

 क्या  सरकार  ने  समाचारपत्रों  के  माध्यम  से  देश  के  राष्ट्रीय  जीवन  में  विदेशी  मुद्रा  के  प्रयोग

 पर  रोक  लगाने  के  लिए  कानून  बनाने  का  कोई  निर्णय  किया
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 16  1975  लिखित  उत्तर

 यदि  तो  इस  मामले  में  प्रति  निर्णय  कब  तक  किया

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  विदेशी  स  सरकारें  विज्ञापनों के  माध्यम  से  श्रथवा
 roa imeuine

 ara  को  छापने  के  लिए  बढ़ी-चढ़ी  दरों  पर  भुगतान  करके  भारत  में  समाचारपत्न ों  को  संसाधन  प्रदान

 कर  रही

 यदि  तो  इस  मामले  में  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ?

 गह  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  एफ०  एच०  :  से  हमारी  संसदीय

 राजनैतिक  शैक्षणिक  तथा  wea  स्वयं-सेवी  संगठनों  साथ  ही  राष्ट्रीय  जीवन  के  महत्वपूर्ण

 क्षेत्रों  में  एक  स्वेता  सम्पन्न  गणतंत्रात्मक  लोक  तंत्र  के  मूल्यों  के  अनुरूप  व्यक्तियों  का  कार्य  करना

 सुनिश्चित  करने  की  दृष्टि  से  विदेशों  से  aa  वाले  धन  का  विधेयक  24  1973

 को  राज्य  सभा  में  प्रारम्भ  किया  गया  था  श्री  यह  विधेयक  संसद  के  दोनों  सदनों  की  संयुक्त  समिति

 के  पास है  ।  इसमें  विदेशों  से  धन  प्राप्त  करने  तथा  विदेशी  झ्रातिथ्य  को  स्वीकार  करने  तथा  उसके

 प्रयोग  को  नियमित  करने  की  व्यवस्था  है  ।

 केंद्र-राज्य  सम्बन्ध

 6424.  श्री  प्रसन्न भाई  क्या  गृह  मंत्नी  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि  :

 क्या  सरकार  ने  केन्द्र-राज्य  सम्बन्धों  के  बारे  में  प्रशासनिक  सुधार  आयोग  की  सिफारिश

 को  स्वीकार  कर  लिया

 प्रशासनिक  सुधार  आयोग  ने  अपने  प्रतिवेदन  में  कौनसी  सिफारिशें  कीं  तथा  किस  az

 तक  वे  उसके  विचारों  से  सहमत

 क्या  वर्तमान  उपबन्ध  केन्द्र  तथा  राज्य  के  बीच  पैदा  होने  वाली  किसी  स्थिति  का  मुकाबला

 करने  के  लिए  अथवा  किसी  समस्या  को  सुलझाने  के  लिए  पर्याप्त  नहीं

 यदि  तो  क्या  इस  सम्बन्ध  में  कोई  परिवहन  विचाराधीन  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  कया  है  ?

 गह  मंत्रालय  में  उपमंत्री  एफ०  एच०  :  से  केन्द्र-राज्य  सम्बन्ध

 पर  प्रशासनिक  सुधार  अयोग  का  प्रतिवेदन  8-8-1969  को
 सदन  के  पटल  पर  wa  दिया  गया  था  ।

 प्रतिवेदन  की  सिफारिश  do  2  झर  21  पर  सरकार  के  निर्णय  20-12-1972  को  सदन में  रख  दिये

 गए  थे  ।  सिफारिश  सं०  1,  3-11,  13-15,  18-20  झर  22  पर  सरकार  के  निर्णयों  का  एक  विवरण

 सदन  के  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।  में  रखा  गया  |  देखिए  संख्या  एल०  0/7  5]

 सिफारिश  सं०  12,  16  कौर  17  सरकार  के  विचाराधीन है  ।

 सी०  आई० ए  ०  द्वारा  भारतीयों  को  आसूचना  संबंधी  प्रशिक्षण  दिये  जाने  के  बारे  में  प्रेस

 समाचार

 6425.  श्री  प्रसस्भभाई  मेहता

 थ्री  राम  सहाय पांडे  गया  गृह
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  14  1974
 के  हिन्दुस्तान टाइम्स  में  भाई  ए०

 ने  भारतीयों  की  आसूचना  सम्बन्धी  प्रशिक्षण  दियाਂ  (ato  ई०  Wo  कोच्ड  इंडियन्स  खान

 शीर्षक  के  grata  प्रकाशित  समाचार  की  कौर  दिलाया  गया  है  ;
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 (&  यदि  तो  कया  उनसे  प्रति  पाने  वाले  हमारे  ग्रासूचना-व्यक्तियों  में  से  lo  भाई

 ए०  एजेन्ट  बहुत  भ्रमर तक  पैठ  हुए

 यदि  तो  सी०  भाई  ए०  द्वारा  हमारे  लोगों  को  यह  प्रशिक्षण  कब  दिया  गया

 ्

 क्या  प्रशिक्षण  पाने  के  लिए  हमारे  व्यक्तियों  को  water  भेजा  गया  था  ?

 गह  कामिक  और  प्रशासनिक  सुधार  विभाग  तथा  संसदीय  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री

 ओम
 :  से  सरकार  ने  सम्बद्ध  समाचार  देखा  उसमें  लगाए

 झ्रारोप  ठीक  नहीं  हैं  ।

 भारत  में  दैनिक  समाचार पत्तों  को  संख्या  और  उनकी  बिन्नी

 6426.  श्री  बालकृष्ण  वेंनकन्ना  नायक  :  क्या  सुचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंग  कि

 भारत  में  दैनिक  समाचारपत्न ों  की  कुल  संख्या  कितनी

 उनकी  कुल  कितनी  बिक्री  होती  कौर

 सबसे  ग्रसित  बिकने  वाले  पहले  दस  समाचारपत्रों  की  बिक्री  कितनी  होती  है  तथा  उनके

 नाम  क्या  हूँ  ?

 सुचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  (ai  धर्मवीर  fag):  पौर  31

 1973  को  भारत  में  दैनिक  समाचारपत्रों की  कुल  संख्या  830  थी  ।  इसमें  फिलहाल  केवल  610

 समाचारपत्न ों  की  खपत  संख्या  उपलब्ध है  कौर  31-12-73  को  उनकी  संख्या  94  लाख  36

 हजार  थी

 31  1973  को  सबसें बड़े  10  दैनिक  समाचारपत्रों  की  खतप  संख्या  इस

 प्रकार  थी

 अनन्द  बाजार  कलकत्ता  3,  01,717

 मलयालम  मनो  मलयालम  कोट्टायम  2,  07,045

 बंगला  कलकत्ता  1,  90,110

 नव  भारत  हिन्दी  दिल्‍ली  1,85,357

 टाइम्स  फ  बम्बई  1;  76,895

 हिन्दी  दिल्‍ली  1,  56,829

 हिन्दुस्तान  अंग्रेजी  दिल्‍ली  1,  53,075

 स्टेट्स  रंगरेजी  कलकत्ता  1,  52,931

 मलयालम  एर्नाकुलम  1,50,201

 10  मराठी  बम्बई  1,  45,620

 हरियाणा  में  टेलीफोन  एक्सचेंज  तथा  सार्वजनिक  टेलीफोन  केंद्र  खोलना

 6428.  चौधरी  राम  प्रकाश  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हरियाणा  राज्य  में  अन्य  राज्यों  की  अपेक्षा  डाकघरों/(टलीफोन  एक्सचेंजों  तथा

 सार्वजनिक  टेलीफोन  केन्द्रों  की  संख्या  अपेक्षाकृत  कम  कौर
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 (a)  यदि  तो  वर्ष  1975  में  राज्य  के  विभिन्न  भागों  में  खोले  जाने  वाले  नये  डाकघरों|
 टेलीफोन  एक्सचेंजों/सावेजतिक  टेलीफोन  केन्द्रों  संबंधी  तथ्य  क्या  हैं  ?

 संचार  मंत्री  शंकर  दयाल  हरियाणा  राज्य  में  श्रखिल  भारतीय  ग्रोवर

 की  तुलना  में  एक  टेलीफोन  एक्सचेंज  कौर  सार्वजनिक  टेलीफोन  घर  से  सेवा  पाने  वाली  औसत

 अ्राबादी  शोर  क्षेत्र  इस  प्रकार  हैं  :--

 भारतीय

 औसत
 आ

 (i)  सेवा  पाने  वाली  झ्राबादी

 प्रति  डाकघर  4,696  '  4,687

 प्रति  टेलीफोन  एक्सचेंज  107,665  115,716

 प्रति  सार्वजनिक  टेलीफोन  घर  83,093  106,927

 (ii)  सेवा  पाने  वाला  क्षेत्र

 प्रति  डाकघर  20,80  27,37

 ay  किलोमीटर  वर्ग  किलोमीटर

 467  1789 प्रति  लीटेफोन  एक्सचेंज

 वर्ग  किलोमीटर  वर्ग  किलोमीटर

 प्रति  सार्वजनिक  टेलीफोन  घर  369  1396

 at  किलोमीटर

 (1)  डाकघर

 साधनों  के  उपलब्ध  होने  कौर  डाकघरों  को  खोलने  के  लिए  निर्धारित  मानदंडों  के  भ्रनुसार

 औचित्य  सिद्ध  होने  पर  नये  डाक  घर  खोले  जाएंग

 (ii)  टेलीफोन  एक्सचेंज  और  सार्वजनिक  टेलीफोन  घर

 साधनों  के  उपलब्ध  होने  पर  हरियाणा  राज्य  में  1975  के  दौरान करीब  10  टेलीफोन  एक्सचेंज

 we  करीब  20  सार्वजनिक  टेलीफोन  घर  खोलने  का  प्रस्ताव है  ।

 मारुति  हैवी  ब्हीकल्स  लिमिटेड  को  रोड  रोलरों  के  लिये  औद्योगिक  लाइसेंस  दिया  जाना

 6429.  श्री  मधु  लिमये  :  कया  उद्योग  और  नागरिक  पूरी  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मारुति  हैवी  व्हील्स  लिमिटेड  को  रोड  रोलरों  को  एसेम्बली  करने/निर्माण  करने

 के  लिए  कोई  शभ्रौद्योगिक  लाइसेंस  दिया  गया

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  कया

 क्या  इन  रोड  रोलरों  का  कोई  परीक्षण  किया  गया  था  तथा  क्या  केन्द्रीय  अथवा  राज्य

 सरकार  के  किसी  विभाग  sear  एजन्सी  ने  सार्टिफिकेट  जारी  किया

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  र

 मारुति  फैक्ट्री में  wa  तक  कितने  रोड  रोलरों को  एसेम्बल|निर्माण  किया  गया है  ?
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 उद्योग  और  नागरिक  पूति  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  To  सी०  से

 चूंकि  भारत  सरकार  ने  रोड  रोलरों  का  निर्माण  करने  के  लिए  उपर्युक्त  कम्पनी  को  कोई  औद्योगिक

 सेंस  नहीं  दिया  है  इसलिए  पुछ  गए  प्रश्न  के  बारे  में  भारत  सरकार  को  कोई  भी  जानकारी  नहीं  है  ।

 औद्योगिकरण  के  लिये  तमिलनाडु  को  लाइसेंस  अधिकार

 6431.  श्री  एम०  राम  गोपाल  रेड्डी  :  क्या  उद्योग  और  नागरिक पुर  मंत्री यह  बताने  की  कृपा

 करेंग कि  :

 क्या  तमिलनाडू सरकार  ने  राज्य  के  तीब्र  औद्योगीकरण के  लिए  लाइसेंस  अधिकार  मांगा
 mix

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  प्रतिक्रिया  क्या  है
 ?

 उद्योग  और  नागरिक  पति  मंत्री  टी०  ए०  :  कौर  उद्योग  कौर  नागरिक

 qa  मंत्रालय  को  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  था  ।

 पांचवीं  योजना  में  दुर्गापुर  परियोजना  लिमिटेड  के  छठ  एकक  का  निर्माण

 6432.  श्री  रोनेन  सेन  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पश्चिम  बंगाल  के  मुख्य  मंत्री  ने  दुर्गापुर  परियोजना  लिमिटेड  के  छठे  एकक  का  निर्माण

 ara  पांचवी  योजना  में  शामिल  करने  के  बारे  में  योजना  आयोग  से  अनुरोध  किया  और

 यदि  तो  उस  पर  क्या  निर्णय  किया  गया  है
 ?

 योजना  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  विद्या  चरण  :  ate  दुर्गापुर

 योजना  बिजलीघर में  110  मेगावाट  सेट  स्थापित  करने  के  लिए  योजना  आयोग  के  अनुमोदन के  बारे

 पश्चिम  बंगाल  के  मुख्य  मंत्री  ने  प्रन रोध झ  किया  है  ।  परियोजना  की  wants  लागत  31,52  करोड़

 रुपये की  है  समान  पूंजी  कैपीटल )  के
 रूप  में  राज्य  की  योजना  प्रारूप  में  5  करोड़  रुपये

 का  प्रावधान  किया  गया  है  कौर  बाकी  राशि  की  व्यवस्था  राज्य  सरकार  की  वित्तीय  संस्थानों  से  करनी

 इस  परियोजना  के  लिए  ठोस  वित्तीय  प्रतिबद्धता  के  अभाव  योजना  आयोग  ने  राज्य  सरकार

 द्वारा  कार्यान्वयन  के  लिए  इस  स्कीम  को  कभी  तक  श्रतुमोदित  नहीं  किया  है  ।

 Production  and  Exhibition  of  Films  by  Film  Finance  Corporation

 6433:  Shri  M.  Daga  :  Will  the  Minister  of  Information  and  Broadcasting  be  pleased  to

 State

 (a)  whether  the  Film  Finance  Corporation  itself  has  started  production  as  well  as  exhibi  -

 tion  of  good  films,  and  if  so,  the  names  of  the  places;  and

 (b)  the  expenditure  incurred  thereon  so  far  and  the  total  turnover  thereof  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Information  and  Broadcasting  (Shri  Dharam  Vir

 Sinha)  :  (a)  The  Film  Finance  Corporation  have  not  yet  started  production  of  films.  They  have,

 however,  started  exhibition  of  films  on  a  regular  basis  at  the  Akashvani  Cinema,  Bombay.  Exhi-

 bition  of  films  was  also  arranged  at  Maharashtra  Rangayan  Auditoruim,  Delhi,  during  February-

 May,  1974.

 (b)  The  revenue  and  expenditure  of  account  of  exhibition  of  films  at  Bombay  and  New

 Delhi  were  as  below  :

 Revenue  te  at  at  nt  me mpenGit
 ure

 Rs

 Bombay  :  14,26,650  14,40,686

 (72-73  to  74-75)
 Delhi  7,568  85,345
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 Investigations  into  Attack  on  Chief  Justice  of  India

 6434.  Shri  M.  C.  Daga
 Shri  Madhu  Dandavate  1  Will  the  Minister  of  Home  Affairs  be  pleased
 Sardar  Swaran  Singh  Sokhi  to  state
 Shri  Bishwanath  Jhunjhunwala

 (a)  whether  the  culprit  who  attempted  on  the  life  of  the  Chief  Justice  of  India  on  the  20th

 March,  1975  in  Delhi  has  since  been  traced  and  if  so,  who  was  he  and  why  did  he  do  so

 (6)  whether  any  other  person  was  also  involved  in  it  andif  so,  his  particulars  and  the
 action  taken  against  him

 (c)  whether  the  case  has  been  handed  over  to  CBI;  if  so  when:  and

 (d)  wheher  the  grenades  found  in  the  case  are  of  Indian  or  foreign  origin  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Home  Affairs  (Shri  F.  H.
 Mohsin)  :  (a)  No,  Sir.

 (b)  The  investigation  is  in  progress  The  particulars  of  person/persons 15  involved  have  not
 been  found

 (c)  No,  Sir

 (2)  The  grenades  found  are  of  Indian  origin

 छोटे  पैमाने  के  उद्योगों  का  केन्द्रीयकरण

 6435.  शी  विजयपाल  सिंह  :  क्या  उद्यीग  और  नागरिक  पूरी  मंत्री  बताने की  कृपा  करेंग

 वि  उन  राज्यों  के  नाम  क्या  हैं  जहां  छोटे  पैमाने  के  प्रौद्योगिक  एककों  का  केन्द्रीयकरण  अधिक  है
 ?

 उद्योग  और  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ए०  पी०  :  कुल  पंजीकृत  लघु

 एककों में  से  लगभग  79  प्रतिशत  एकक  पश्चिम  उत्तर  थ्रो  घ्
 मध्य  गुजरात प्रो  दिल्‍ली में  स्थित  हैं  ।  ब्यौरा  निम्न प्रकार  है  :

 योग  के  न्यस्त
 नावक  काका

 ऋप ०  राज्य  पंजीकृत  एककों  केन्द्रीयकरण

 To  की  संख्या  की
 प्रतिशत

 पश्चिम  बंगाल  42993  10  51

 उत्तर  प्रदेश  41203  10  07

 तमिलनाडु  40218  9  83

 आराधन  प्रदेश  40114  9  80

 ट्  35762  8  74

 पजाब  35658  71

 मध्य  प्रदेश  29375  18

 24919  09

 गुजरात  22789  5  56

 10  दिल्ली  12115  3  00

 es  ce  re  की  ee  SSਂ  oa  PR  fone  ee

 कुल  लोग  :--

 409239 राज्यों  100,  00
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 Retirement  of  I.C.S.  Officers

 6436.  Shri  Shankar  Dayal  Singh  ;  Will  the  Prime  Minister  be  pleased  to  state  the  names  of
 LCS.  officers  at  present  and  their  dates  of  retirement  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Home  Affairs  and  in  the  Deptt.  of  Personnel  and  A.R.
 and  Department  of  Parliamentary  Affairs  (Shri  Om  Mehta)  :  A  statement  is  attahced.

 Statement
 a  आ

 Name  of  the  officer  Cadre  to  which  the  Date  of  retire-  Remarks
 efficer  belongs  ment

 {Shri

 1.  N.K.  Rustomji  Assam-Meghalaya  15-5-1977  (AN)
 2.  D.R.  Kohli  Do.  6-6-1977  (AN)
 3.  K.  Balachandran  Do.  17-12-1976  (AN)
 4  R.B.  Vaghaiwalla  De,  23-1-1977  (AN)
 5:  S$.K.  Mallick  Do.  28-2-1977  (AN)
 6.  B.D.  Pande  Bihar  16-3-1975  (AN)  Given  extension  of

 service  up  to  the
 end  of  the  Budget
 Session  of  f  Par-

 liament.
 7.  H.C,  Saria  Do  Given  extension  of 31-3-1973  (AN)

 service  till  the

 President’s  rule  in

 Gujarat  is  over.
 P.  Aggarwal  Do  29-11-1975  (AN)

 9,  T.P.  Singh  Do  20-1-1976  (AN)
 10.  J.C.  Mathur  D»  15-7-1975  (AN)
 11.  V.M.M.  Nair  Do  7-10-1977  (AN)
 12.  L.R.  Dalal  Gujarat  16-2-1976  (AN)
 13.  Kewal  Singh  31-5-1973  (AN)  Given  extension  for

 Haryana
 two  years.

 14.  5,  Vohra  Do.  14-6-1976  (AN)
 Do. 15.  N.K.  Mukarji  8-1-1979  (AN)

 16.  M.  Gopala  Menon  Kerala  25-12-1977  (AN)
 17.  R.P.  Naik  .  Madhya  Pradesh  19-12-1978  (AN)

 Maharashira  18-5-1975  (AN) a.  aso.  NSU
 19°  D.D.  Sathe  Do,  22-9-1976  (AN)
 20.  M.G.  Pimputkar  Do.  1-1-1977  (AN)

 Uttar  Pradesh  4-5-1975  (AN) 21.  Govind
 Narain

 Do:  1-7-1975  (AN)
 23.  B.D.  Sanwal  Do  24-3-1975  (AN)  Given  extension  of

 service  until

 further  orders.

 24.  B.B.  Lal  Do.  29-1-1975  (AN)  Given  extension  of

 service  for  2

 years.
 25.  M.A.  Quaraishi  Do.  23-7-1975  (AN)
 26.  M.G.  Kaul  Do.  15-1-1979  (AN)
 27.  Virendra  Kumar  Do,  29-4-1978  (AN)
 28,  HN.  Ray  .  Wert  Bengai  5-12-1976  (AN)
 29.  N.C,  Sen  Gupta  Do.  6-7-1976  (AN)
 30,  M.M.  Ser  Do,  13-12-1977  (AN}
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 तुलु  भाषा  को  प्रोत्साहन

 6437.  श्री  पी०  रंगानाथ  शिनाय  :  कया  गृह  मंत्नी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :--

 क्या  तुलु  भाषा कर्नाटक में  दक्षिण  ware  जिले  के  दक्षिणी  भागों  ak  केरल  में

 कासरगोड  के  उत्तरी  भागों  में  अधिकांश  लोगों  द्वारा  बोली  जाती

 सरकार  ने  तुलु  भाषा  को  तथा  तुलु  भाषा  भाषियों  को  प्रोत्साहन  देने  के  लिए  क्या

 कार्यवाही  की  है  ?

 गह  मंत्रालय  में  उपमंत्री  एफ०  एच०  :  तथा  तथ्य  मालूम  किये

 जा
 रहे  हैं  प्रौढ़  प्राप्त  होने  पर  सभा-पटल  पर  रख  दिए  जाएंगे  |

 आवश्यक
 वस्तुओं

 की  सार्वजनिक  वितरण  पद्धति  के  संबंध  में  पंजाब  द्वारा  मांगी  गई  सहायता

 6438.  न  रघुनन्दन  लाल  भाटिया  :  क्या  उद्योग  और  नागरिक  पूरी  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंग  कि  :

 क्या  झ्रावश्यक  वस्तु भ्र ों की  सार्वजनिक  वितरण  पद्धति  को  बेहतर
 बनाने

 के
 सम्बन्ध

 में  पंजाब  सरकार  को  गम्भीर  कठिनाईयों कां  सामना  करना  पड़  रहा

 क्या  इस  सम्बन्ध  में  किसी  सहायता  के  लिए  पंजाब  सरकार  ने  केन्द्र  से  अनुरोध  कियां

 ak

 यदि  तो  क्या  केन्द्र  ने  इस  सम्बन्ध  में  कोई  सहायता  या  कोई  अनुदेश  दिये  हैं  ?

 उद्योग  और  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  vo  सो०  :  से

 अवश्यक  वस्तुभ्नों  का  वितरण  बढ़ाने  के  बारे  में  नागरिक  पूर्ति  शौर  सहकारिता  विभाग  द्वारा  20  दिसम्बर

 1974  को  नई  दिल्‍ली  में  आयोजित  उत्तरी  क्षेत्र  के  नागरिक  पूर्ति  शौर  सहकारिता  राज्य  मंत्रियों
 के  सम्मेलन  में  पंजाब  सरकार  के  प्रतिनिधि  ने ग्रामीण  इलाकों  में  वितरण  प्रणाली  लागू  चीनी  की

 खुली  बिक्री  समाप्त  वनस्पति  पर  से  मूल्य  नियंत्रण  ग्रामीण  इलाकों  में  डीजल
 की  सप्लाई

 करने  के  लिए  उपयोगी  पम्प  प्रौढ़  आवश्यक  भेषजों  पर  वितरण  नियंत्रण  करने  कौर  कोयले  के

 आवंटन  में  वृद्धि  करने  का  सुझाव  दिया  था  ।  उत्तरी  परौ  सत्य  क्षेत्रों  में  हुए  सम्मेलनों की  सर्वसम्मत

 राय  के  भ्र नू सार  यह  निर्णय  किया  गया  है  कि  जरूरतमंद  जिनमें  बार-बार  अभाव  अथवा  कमी
 से

 प्रभावित  होने  वाले  जिलों  के  पहाड़ी  तथा  ग्रामीण  इलाके  भी  शामिल  में  बुनियादी  आवश्यकताओं  की

 वस्तु झ्र ों  के  वितरण  को  प्राथमिकता
 दी

 जानी  चाहिए  ।  जनता  के  कमजोर  वर्गों  के  हित  में  यह  निर्णय

 किया  गया  है  कि  चीनी  की  लेवी  जिसके  श्रतुसार  चीनी  उत्पादन  का  65 प्रतिशत भाग  उचित

 मूल्य  की  दुकानों  के  माध्यम  से  नियत  मूल्य  पर  वितरण  हेतु  आवंटित  किया  जाता  को  जारी  रखा  जाए  ।

 वनस्पति  पर  से  मूल्य  नियंत्रण  हटा  दिया  गया  है  कौर  बाजार  में  वनस्पति  की  उपलब्धता  बढ़  गई  है  ।

 राज्य  सरकार  से  शभ्रनुरोध  किया  गया  है  कि  वे  उपयोगी  पम्पों  की  अतिरिक्त  संख्या  सुचित  करे  जो  उन

 इलाकों  में  खोले  जाने  हैं  जहां  ऐसे  पम्प  नहीं  आवश्यक भेषजों  के  बारे  में  निर्णय  पैट्रोलियम  तथा

 मंत्रालय  द्वारा  हाथी  समिति  की  सिफारिशों  के  sare  पर  किया  जाएगा  |  साफ्ट  कोक  के  बारे

 में  राज्य  सरकार  से  भ्रनुरोध  किया  गया  है  कि  वह  वर्ष  भर  की  अपनी  आवश्यकता  सुचित  ताकि

 आवश्यकता  के  अनुसार  करने  के  लिए  शझ्रावश्यक  कार्यवाही  की  जा  सके  |
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 पंजाब  के  लियें  197  5-76  की  योजना  के  लिये  निधि  का  उत्तर re

 6439.  शी  रघुनन्दन  लाल  भाटिया  :
 क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 केन्द्रीय  सरकार  का  विचार  वित्तीय  ag  1975-76  के  दौरान  पंजाब  को  कितनी

 निधि  देने  का  ate

 इन  निधियों  को  किन  विकास  परियोजनाओं  पर  aq
 किया

 जाएगा  ?

 ~
 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (att  विद्या  चरण  :  शर  qa

 1975-76  में  163.30  करोड़  रुपये  के  म्रनुमोदित  योजना  परिव्यय  के  लिए  धन  उपलब्ध

 करने  के  लिए  पंजाब  सरकार  को  20.  64  करोड़  रुपये  की  केन्द्रीय  सहायता  आवंटित  की

 गई  राज्यों  को  योजना  के  लिए  केन्द्रीय  सहायता  समेकित  श्रनुदान|ऋण  के  रूप  में

 aaa  परियोजनाओं  कौर  कार्यक्रमों  के  लिए  न  देकर  समस्त  वार्षिक  योजना  के  लिए  दी  जाती है  ।

 पंजाब  में  उद्योगों  को  बिजली  की  सप्लाई

 6440.  श्री  रघुनन्दन  लाल  भाटिया  :  कया  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  fF

 क्या  पंजाब  को  विशेषकर  गत  तिमाही  में  उद्योगों  को  चलाने  के  लिए  पुरी

 बिजली  मिलती  रही  पौर

 यदि  तो  उन  उद्योगों  की  संख्या  कितनी  है  जिनको  बिजली  की  कमी  के

 कारण  पुरी  क्षमता  से  नहीं  चलाया  जा  सका  श्र  राज्य  में  बिजली  की  कमी  को  दूर  करने

 के  लिए  क्या  कार्यवाही  at  गई

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  उपमंत्री  (sito  सिद्धेश्वर  श्र  पंजाब  मं

 उपलब्ध  ऊर्जा  की  wie  उसकी  मांग  के  बढ़  जाने  के  कारण  उद्योगों  उपभोक्ताओं

 पर  कुछ  विद्युत्‌  कटौतियां  लागू  की  गई  उन  उद्योगों  की  सख्या  का  निर्धारण

 करना  संभव  नहीं  जो  केवल  विद्युत  की  के  कारण  अपनी  पुरी  क्षमता
 से

 कार्य  नहीं

 कर  क्योंकि  इसमें  कई  ora  कारण  भी  निहित  पंजाब  की  मदद  करने  के  उद्देश्य

 बदरपुर  ताप-विद्या  केन्द्र  से  सीमा  तक  राहत  की  व्यवस्था  की  जा

 रही  गुरु  नानक '  पाप-विद्युत्‌  केन्द्र  पर  दूसरे  यूनिट  को  शी  चालू  करने  के  लिए

 प्रयत्न  किये  जा  रहे  राजस्थान  परमाणु  विद्युत  परियोजना--चम्बल  प्रणाली  के  भाखड़ा

 प्रणाली  के  साथ  एकीकृत  प्रचालन  द्वारा  राणाप्रताप  परमाणु  विद्युत  केन्द्र  से  विद्युत  की  सप्लाई

 करने  के  भी  उपाय  किए  जा  रहे

 केन्द्रीय  स्तर  पर  फिल्म  सलाहकार  बोर्ड  की  स्थापना

 6441.  श्री  शक्ति  कुमार  सरकार

 श्री  शंकर  नारायण  सिंह  देव  \
 :  क्या  सुचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने की

 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  फिल्म  क्षेत्र  के  विख्यात  व्यक्तियों  को  लेकर  केंन्द्रीय  स्तर  पर

 एक  फिल्म  सलाहकार  बों  स्थापित  करने  की  कोई  योजना  बनाई  कौर

 120



 16  1975  लिखित  उत्तर

 NX
 ar -  ्  तो  तत्सम्बन्धी  मूल  रूप-रेखा  क्या

 सुचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  में  उपमंत्री  धर्मवीर  :  नहीं

 प्रश्न  नहीं  उठता
 ।

 जमीन  लोकतन्त्रात्मक  गणराज्य  का  फिल्म  समारोह

 6442.  श्री  शक्ति  कुमार  सरकार
 §  :

 क्या  सुचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की
 at  zat  राव

 कपा  करेंगे  कि

 क्या  जमीन  लोकतन्त्रात्मक  गणराज्य  फिल्म  समारोह  हाल  ही  में  हम्ना

 क्या  इस  समारोह  के  लिए  कोई  उचित  प्रचार  नहीं  किया  यदि

 तो  उसके  क्या  कारण

 क्या  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  राज्यों  में  इन  फिल्‍मों  को  दिखाने  के  बारे  में  कोई  प्रबन्ध

 नहीं  किये  जबकि  अन्य  सभी  क्षेत्रों  में  फिल्म  समारोहों  का  आयोजन  किया  कौर

 यदि  तो  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  के  राज्यों
 में

 फिल्म  समारोहों  का  श्रायोजन  क्यों  नहीं
 किया  जाता  ?

 सुचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  में  उपमंत्री  धर्मवीर
 :  हां  ।

 यह  1975  में  दिल्‍ली  में  हम्ना  था  ।

 रेडियो  तथा  sea  माध्यमों  के  माध्यम  से  उचित  प्रचार  किया

 गया  था  |

 तथा  फिल्म  समारोहों  का  आयोजन  सीमित  संख्या  में  नगरों  में  ही  किया

 जा  सकता  बयान  लोकतन्त्रात्मक  गणराज्य  की  फिल्मों  के  समारोह  के  लिए

 बम्बई  तथा  हैदराबाद  शहर  चुने  गये  यह  कहना  सही  नहीं  है  कि

 पूर्वोत्तर  क्षेत्र  में  कोई  समारोह  आयोजित  नहीं  किया  1974  के  दौरान  कनाड़ा  तथा

 बंगलादेश  की  फिल्मों  के  समारोह  गोहाटी  में  आयोजित  किए  गए  थे  ।

 अगरतला  में  टेलीफोनों  का  कास  करना

 6443.  श्री  शक्ति  कुमार  सरकार :
 क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  अगरतला  में  टेलीफोन  उचित  रूप  से  काम  नहीं  कर  रहे
 ~
 ल  में  क्य यदि  तो  इस  यतन  कार्यवाही  की  गई

 इस  समय  टेलीफोन  कनेक्शनों
 की

 संख्या  कितनी  कौर
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 रहा te

 इस  सकील  में  सार्वजनिक  टेलीफोन  केन्द्रों  की  संख्या  कितनी  है  तथा  वे

 किन  स्थानों  पर  स्थित  हैँ  त्र  वर्ष  के  दौरान  कितने  सावंजनिक  केन्द्र  खोलने  का  प्रस्ताव  है

 तथा  वे  किन-किन  स्थानों  पर  खोले  जायेंग े?

 संचार  मंत्री  शंकर  दयाल  :  शझ्रगरतला  में  टेलीफोन  ठीक  ढंग  से

 काम  कर  रहे

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता

 जंक्शन ों  सहित  टेलीफोन  कनेक्शनों  की  सख्या  1272

 (i)  उत्तर  पूर्वी  afer  में  मौजूदा  सार्वजनिक  टेलीफोन  घरों  की  राज्यवार

 संख्या  इस  प्रकार  है  ——me

 असम  136

 मेघालय  26

 नागालैंड

 मणिपुर

 हरिपुरा  20

 मिजोरम

 चल  कुछ  नहीं

 योग  193

 (ii)  वित्तीय  ate  साज-सामान  संबंधी  दोनों  ही  साधनों  के  उपलब्ध  होने  पर  उत्तर

 Soy
 पूर्वी  सकील  जिसमें  मणिपुर  wiz  lage

 1  के  राज्य  रोक

 मिजोरम  का  संघ  राज्यक्षेत्र  शामिल  वर्ष  1975-76  के  दौरान  61  सार्वजनिक  टेलीफोन

 घर  खोलने  का  प्रस्ताव है

 बिहार  में  छोटा  नागपुर  तथा  सन् थाल  परगना  के  जनजाति  क्षेत्रों  में विस्फोटक  स्थिति

 6444.  श्रीमती  पावती  कृष्णन
 कया  गृह  यह  बताने  की  कृपा  रेंगे  कि

 श्री  के०  एम०  मधुकर

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  बिहार  में  छोटा  नागपुर  तथा  सन् थाल  परगना  के

 जनजाति  क्षेत्रों  में  स्थिति  धीरे-धीरे  विस्फोटक  होती  जा  रही

 कौर यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  कया

 क्या  सरकार  ने  राज्य  सरकार  से  झादिवासियों  की  मांगों  को  पूरा  करने  se

 कुछ  कार्यवाही करने  के  लिए  कहा

 गह  कामिक  और  प्रशासनिक  सुधार  विभाग  तथा  संसदीय  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री

 ओम
 :  बिहार  सरकार  से  प्राप्त  सुचना  के  यह

 सच  नहीं  है  कि  बिहार  में  छोटा  नागपुर  भ्र  संभाल  परगनों  के  श्रादिवासी  क्षेत्रों  में  स्थिति

 धीरे-धीरे  विस्फोटक  होती  जा  रही

 ate  प्रशन  नहीं  उठता
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 केरल  राज्य  इलेक्ट्रोनिक्स  विकास  निगम  के  आवेदन  को  करके  पश्चिम  बंगाल  विकास  निगम

 का  टेलीविजन  की  पिक्चर  ट्यूबों  के  निर्माण  के  लिये  दिया  गया  लाइसेंस

 6445.  श्री  बराबर  रवि  :  क्या  इलेक्ट्रोनिक  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे

 क्या  टेलीविजन  की  पिक्चर  टूयूबों  के  निर्माण  के  लिए  केरल  राज्य  इलेक्ट्रोनिक्स

 विकास  निगम  के  श्रीचंदन-पत्न  को  अ्रत्वी कृत  करने  के  बाद  पश्चिम  बंगाल  विकास  निगम  को

 उसी  उद्योग  के  लिए  लाइसेंस  दिया  गया  ग्रोवर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  ait  उसके  कारण  क्या

 प्रधान  परमाण च्च्ने  ऊर्जा  इलेक्ट्रोनिक्स  संतरी  अन्तरिक्ष  योजना  मंत्री  तथा  विज्ञान

 और  प्रौद्योगिकी  मंत्री  इन्दिरा  एवं  दूरदर्शन  पिक्चर

 ट्यूबों  के  निर्माण  के  लिए  पश्चिम  बंगाल  औद्योगिक  विकास  निगम  से  20-6-73  को  एक

 आवेदन-पत्र  प्राप्त  हुमा  था  ।  इसी  मद  के  निर्माण  के  लिए  केरल  राज्य  इलेक्ट्रोनिक  विकास

 fata  से  24-38-73  को  एक  आवेदन  प्राप्त  इस  प्रकार  यह  स्पष्ट  है  fH  पश्चिम

 बंगाल  औद्योगिक  विकास  निगम  को  श्रवन-पत्थर  केरल  राज्य  इलेक्ट्रोनिक  निगम

 के  श्रीचंदन-पत्न  से  पहले  प्राप्त  लाइसेंस  प्रदायी  समिति  ने  दोनों  श्रीचंदन-पत्तों

 दूरदर्शन  पिक्चर  ट्यूबों  के  लिए  अन्य  रुके  हुए  झिंदा-पत्तों  के  साथ  22-2-1974  को  विचार

 किया  ।  इलेक्ट्रोनिक  विभाग  द्वारा  की  गई  सिफारिशों  के  श्राधार  समिति  ने  केरल  राज्य

 इलेक्ट्रोनिक  विकास  निगम  के  शझ्रावेदन-पत्न  को  रह  कर  दिया  तथा  पश्चिम  बंगाल  औद्योगिक

 विकास  निगम  के  झावेदन-पत्न  की  40,000  दूरदर्शन  पिक्चर  ट्यूबों  वारिक  उत्पादन

 क्षमता  के  साथ  स्वीकृति  दे  ag  कार्यवाही  प्रमुख  रूप से  कलकत्ता  दूरदर्शन  पिक्चर

 ट्यूबों  at  उत्पादन  सुविधाएं  गठित  करने  की  आवश्यकता  के  आधार  पर  की  जिससे

 पूर्वी  क्षेत्रों  की  मांग  पुरी  हो  भारत  इलैक्ट्रोनिक्स  जिसमें  1,  00,  00,000

 पिक्चर  ट्यूबों  की  प्रतिष्ठापित  क्षमता  का  पहले  से  ही  उत्पादन  हो  रहा  है  जिसमें

 एक  लाख  ट्यूबों  की  अतिरिक्त  वार्षिक  क्षमता  की  स्वीकृति  मिल  जाने  पर  सुविधाएं  जुटाई

 जा  रही  दक्षिणी-क्षेत्र  की  मांगों  को  पूरा  करता  त्व  ait  इस  प्रकार  ae  फैसला  किया

 गया  कि  दक्षिण  में  इस  मद  के  उत्पादन  के  लिए  फिलहाल  किसी  wea  कारखाने  को  लाइसेंस

 देने  की  आवश्यकता  नहीं  है  |

 सलाल  पन-बिजली  परियोजना  का  चालू  होना

 6446.  श्री  अनादि  चरण  दास  |
 श्री  डी०  Sto  देसाई  |

 बया  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की
 कपा

 करेंगे  कि

 भी  पी०  गंगा  देव  J

 क्या  सलाल  पन-बिजली  परियोजना  को  चालू  करना  स्थगित  कर  दिया  मया

 यदि  तो  इसके
 स्थगित  करने

 के  कया  कारण  श्र
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 (7)  जगा  परियोजना  की  कुल  अनुमानित  लागत  कितनी  है  alt  इसकी  विद्युत  प्रजनन

 क्षमता  कितनी

 a)  . उ ऊर्जा  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सिद्धेश्वर  प्रसाद  )  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता
 ।

 115-115  मेगावाट  के  तीन  उत्पादन  यूनिटों  की  प्रतिष्ठापन  के  लिए  इस

 परियोजना  की  कुल  अनुमानित  लागत  112.9  करोड़  रुपये

 सीमेंट  कारपोरेशन  आफ  इंडिया  में  कामिक  निदेशक  आफ

 6447.  श्री  श्याम  सुन्दर  महापात्र  :  क्या  उद्योग  और  नागरिक  पूरी  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  fa

 क्या  सीमेंट  कारपोरेशन  श्राफ  इण्डिया  में  सरकारी  उपक्रम  ब्यूरो  के  सुझाव  पर

 कामिक  निदेशक  का  एक  पद  बनाया  जा  रहा

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  नह  शर

 क्या  सरकार  वित्तीय  संकट  की  अवधि  के  दौरान  इस
 पद

 पर  नियुक्ति  को

 रोब  रखने  के  बारे  में  विचार  करेगी ?

 उद्योग  और  नागरिक  पति  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बी०  पी०

 और  सरकारी  उद्यम  संबंधी  कार्य  समिति  ने  सीमेंट  कारपोरेशन  आफ  इण्डिया  के

 बारे  में  अपनी  रिपोर्ट  में  सुझाव  दिया  है  कि  सीमेंट  कारपोरेशन  are  इण्डिया  के  संगठनात्मक

 ढांचे  को  wea  बातों  के  साथ-साथ  पूर्णकालिक  निदेशक  के  एक  पद  का  सृजन

 करके  उसे  बनाया  जाना  चाहिए

 पांचवीं  योजना  की  अवधि  में  सीमेंट  के  उत्पादन  की  अतिरिक्त  क्षमता  उत्पन्न

 करने  में  सीमेंट  कारपोरेशन  श्राफ  इंडिया  की  महत्वपूर्ण  भूमिका  को  ध्यान  में  रखते

 निदेशक  )  के  पद  को  तत्काल  भरना  ग्रावश्यक  समझा  गया

 राज्यों  को  अधिक  स्वायत्तता  प्रदान  करना

 6449.  श्री  नुरुल  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :
 श्री  हरी  सिह

 क्या  संघ  सरकार  का  विचार  शेख  अब्दुल्ला  के  साथ  गये  समझौते  के  बाद

 देश  में  राज्यों  के  परस्पर  सम्बन्धों  के  बदले  हुए  संदर्भ  जिसका  कि  शझधिकतर  सभी

 नीतिक  दलों  तथा  समूचे  देश  ने  एक  एतिहासिक  कदम  के  रूप  में  स्वागत  किया  राज्यों

 को  अपने  मानक  बनाने  की  अनुमति  देने  के  विरुद्ध  अपने  पूर्व  निर्णय  पर  पुनर्विचार  करने

 का  और

 क्या  सरकार  राज्यों  को  अधिक  स्वायत्तता  देने  पर  विचार  करेगी  जैसी  कि

 तमिलनाडु  सरकार  तथा  कुछ  अखिल  भारतीय  राजनीतिक  दलों  की  मांग  है  ?
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 गह  ara  में  उप  मंत्री  (att  IHo  एस०  साहसिक  (5)  ऐसा  कोई

 विचाराधीन  नहीं  है
 ।

 राजा मन्नार  समिति  प्रशासनिक  सुधार  आयोग  की  रिपोर्टों  कौर  प्रशासनिक  सुधार

 आयोग  की  रिपोर्ट  पर  राज्य  सरकार  के  विचारों  की  जांच  करने  के  बाद  सरकार  प्रशासनिक

 सुधार  आयोग  के  इस  आशय  के  श्राम  प्रस्ताव  पर  सहमत  हो  गई  है  कि  राज्य  सम्बन्धोंਂ

 को  नियंत्रित  करने  वाले  संविधान  के  उपबन्ध  किसी  स्थिति  का  मुकाबला  करने  अथवा  किन्हीं
 सदस्यों  को  जो  इस  क्षेत्र  में  उत्पन्न  हो  सकतीਂ  हल  करने के  लिए  पर्याप्त  हैं

 पिछड़े  क्षेत्रो  मे ंडाकघर

 6450.  शी  मधु  दंडवते  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  सरकार  ने  वित्तीय  संकट  के  कारण  इस  समय  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  नये  डाकघर

 न  खोलने  सम्बन्धी  अपने  निर्णय  तथा  कार्य  क्षेत्र  से  पिछड़े  क्षेत्रों  को  बाहर  रखने  का  निर्णय

 किया

 यदि  तो  क्या  डाकघरों  को  जारी  रखने  के  लिए  आवश्यक  न्यूनतम

 z

 att
 जर

 की  शर्ते  पर  गौर  न  देने  वाली  ऐसी  ही  रियायत  पिछड़े  क्षेत्रों  को  भी

 यदि  तो  क्या  रियायतें  महाराष्ट्र  के  पिछड़े  कोकण  क्षेत्र  को  भी  उपलब्ध

 होंगी ?

 संचार  सत्री  शंकर  दयाल  शर्मा  )  :  हां  ।

 ware  वार्षिक  अनुमानित  घाटा  2500  रु०  से  अधिक  न  हो  तो  पिछड़े  इलाकों

 में  डाकघर  खोले  जा  सकते  हम  उन्हें  इसी  आधार  पर  10  वर्ष  की  अवधि  तक  चलाया  जाता

 जिसके  बाद  यह  घाटा  निकटतम  डाकघर  से  दूरी  के  अनुसार  240  360  रु०  शौर

 540  रु०  से  भ्रमित  नहीं  होना  चाहिए

 कोंकण  क्षेत्र  के  जिन  तालुका  को  डाक  सुविधाएं  देने  के  लिए  पिछड़े  इलाके
 के  रूप  में  वर्गीकृत  किया  गया  है  उन्हें  वे  रियायतें  मिलती  जो  देश  के  ऐसे  दूसरे

 इलाकों  पर  लागू  होती

 अन्तर्राष्ट्रीय  फिल्म  समारोह  के  टिकटों  की  az

 कि

 6451.  श्री  मधु  दंडवते
 :

 क्या  सुचना  और
 प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग

 क्या  1975  में  दिल्‍ली  में  हुए  पांचवें  भ्रत्तर्राष्ट्रीय  फिल्म  समारोह  में  टिकटों

 की  दरें  age  बढ़ा-चढ़ा  कर  निर्धारित  की  गयी  थी ं;

 क्या  समारोह  के  ऐसे  कार्य  संचालन  से  अन्तर्राष्ट्रीय  फिल्म
 प्राधिकरण  द्वारा

 बनाये  गये  नियमों  तथा  प्रतिमानों  का  उल्लंघन

 कया  फिल्म  के  टिकटों  को  बड़ी  संख्या  में  काले  बाजार  में  बेचा  गया
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 भविष्य  में  एसे  कदाचार  पर  रोक  लगाने
 के

 लिए  क्या  कार्यवाही  की

 जाएगी
 सुचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  भें  उप  मंत्री  धर्मबीर  fag  )  :

 जी
 ,  नहीं

 watt

 )  टिकटों  की  कालाबाजारी  का  कोई  विशिष्ट  उदाहरण  सरकार  के  ध्यान  म  नहीं

 पाया  पुलिस  को  कड़ी  निगरानी  रखने  के  लिए  कहा  गया  था

 प्रश्न  नहीं

 इलाहाबाद  न्यायालय  में  पिस्तौल  ले  जाते हुए  पकड़े गये  एक  सकी
 ल  की

 राजनीतिक  संबद्धता

 6452.  थी  मधु  दं डरते  :  कया  गह गह  मंत्री  यह  बताने  की  कृप  करेंगे  कि

 क्या  इलाहाबाद  में  उस  न्यायलय-कक्ष  की  जिसमें  मंत्री  उपस्थित

 पिस्तौल  लेकर  जाते  हए  गिरफ्तार  किये  गये  वकील  राजनीतिक  सम्बद्धता  का

 सत्यापन  कर  लिया  गया  कौर

 तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या

 गह  सवाल  मं  उपमंत्री  who  एंड  तथा  अपेक्षित

 सुचना  एकत्रित  की  जा  रही  है  कौर  उपलब्ध  होने  पर  सदन  के  पटल  पर  रख  दी  जायेंगी

 Reorganisation  of  C.B.I

 6453.  Shri  Bibhuti  Mishra  :  Will  the  Minister  of  Home  Affairs  be  pleased  to  State

 (a)  whether  CBI  has  not  yet  been  able  to  trace  the  culprits  of  Samastipur  bomb  explosion
 and  of  throwing  hand  grenade  on  Chief  Justice  of  Supreme  Court,  Delhi

 (8)  if  so,  whether  there  are  no  highly  qualified  persons  in  CBI];  and

 (c)  ifso,  whether  Government  contemplate.  to.  give  higher  training  by  -reorganising  CBI

 Department  at  the  top  level  ?

 The  Minister  of  Home  Affairs  (Shri  K.  Brahamananda  Reddi)  (a)  The  Central  Bureau  of

 Investigation  have  arrested  five  persons  suspected  to  be  involved  in  the  Smastipur  bomb  explo-
 sion  case.  One  of  them  has  also  made  a  confessional  statement  before  a  Magistrate  after  arrest.
 The  other  case  is  being  investigated  by  the  Delhi  Police.

 (d)  and  (c)  Do  not  arise

 Scheme  for  Integrating  Prices  of  Agricultural  Products  and  Articles  Manufactured
 in  Factories

 6454,  Shri  Bibhuti  Mishra  Will  the  Minister  of  Planning  be  pleased  to  state

 (a)  whether  Planning  Commission  is  formulating  a  scheme  for  integrating  the  prices  of  main

 agricultural  products
 and  the  articles  manufactured  in

 factories;
 and

 (6)  if  so  the  names  of  the  articles  included  therein  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Planning  (Shri  Vidya  Charan  Shukla)  (a)  and  (b)
 No  specific  scheme  for  integrating  the  prices  of  agricultural  products  and  articles

 manufactured  in  factories  is  currently  under  formulation  by  the  Planning  Commission.  However
 in  determining  the  minimum  support/statutory  prices  of  specific  agricultural  commodities  मन्डी

 sugarcane,  jute,  cotton  their  impact  on  the  prices  of  manufactured  articles  is  taken  into
 account,

 while  fixing  the  prices  of  industrial  products  the  prices  of  related
 agricu  itural  raw

 ma’  terials  are  also  taken  into  Consideration  by  the  Government.
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 सरकारी  क्षेत्र  टायर  का  कार  खाना

 6455.  श्री  शरद  यादव  १
 l

 श्री  फूल  चन्दे  वर्मा  क्या  उद्योग  और  नागरिक  पूति  मंत्री  सरकारी

 श्री  रण  बहादुर  fag
 क्षेत्र  में  टायर  के  कारखाने  के  बारे  में  12  1975  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  2942

 के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या  परियोजना  स्थापित  करने  के  बारे

 में  इस  बीच  निर्णय  कर  लिया  गया है  ?

 उद्योग  और  नागरिक  पति  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (sat  बी०
 पी०  :  नहीं  ।

 अधिवर्षता  प्राप्त  व्यक्तियों  को  नियुक्ति  अथवा  उनकी  सेवावधि  बढ़ाना

 6456.  श्री  बसन्त  साठे  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगी  कि  :

 उच्च  स्तरीय  सरकारी  भझ्रधिकारियों  के  अ्रधिवषंता  प्राप्त  करने  के  बाद  पुनः

 नि
 श

 अथवा  उनकी  सेवावधि  बढ़ाने  के  बारे  में  सरकार  ने  नीति  का  पुनरीक्षण  किया

 > यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 गत  तीन  वर्षों  में  श्रधिवर्षता  प्राप्त  करने  के  बाद  नियुक्त  किये  गये  वरिष्ठ

 अधिकारियों  का  मंत्रालयवार  ब्यौरा  क्या

 क्या  भारतीय  विदेश  सेवा  में  ग्रेड-क  के  18  में  से  अध  पदों पर a.
 प्राप्त  व्यक्ति  नियुक्त  हैं  wit  अन्य  मंत्रालयों  में  भी  स्थिति  ऐसी ही  कौर

 यदि  तो  क्या  वर्तमान  प्रक्रिया  को  निरुत्साहित  करने  तथा  महत्वाकांक्षी
 और  उपयुक्त  मेधावी  युवकों  को  प्रोत्साहन  देने  के  लिए  सरकार  कोई  कार्यवाही  कर

 रही

 गृह  कामिक  और  प्रशासनिक  सुधार  विभाग  तथा  संसदीय  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री

 ओम  से  (=)  अधिबिंता  की  शरायु  के  बाद  सेवा  में

 पुनर्नियुक्ति  की  मंजूरी  के  लिए  निर्धारित  मानदण्डों  के  अनुसार  बहुत  ही  असाधारण

 आपवादिक  परिस्थितियों  को  एसे  किसी  भी  प्रस्ताव  पर  साधारणतया  विचार  नहीं

 किया  जाता  ।  इस  सम्बन्ध  में  श्रधिभावी  विचार  यह  होता  है  कि  ऐसी  सेवा-वृद्धि/पुर्ननियुक्ति

 स्पष्ट तथा  लोक  हित  में  होनी  चाहिए  कौर  उसके  wear  उससे  निम्नलिखित  दो  शर्तों  में  से

 एक  शर्तें  पूरी  होती  है  ee

 (i)  इस  कार्य  का  भार  सम्भालने  के  लिए  अन्य  अधिकारियों  को  पर्याप्त  अनुभव

 नहीं  अथवा

 (ii)  सेवा  निवृत्त  होने  वाला  अधिकारी  उत्कृष्ट  योग्यता  रखता  है  ।

 इसके  उपर्युक्त  दो  में  से  पहली  शर्ते  को  केवल  तभी  पूरा  हुम  माना  जा  सकत

 जबकि  किसी  खास  विशेषज्ञता  के  क्षेत्र  में  अधिका  रियों  की
 कमी  अथवा  उसका  उत्तराधिकारी

 मिलना  सभ्भव  न  या  वह  भ्रमणकारी  किसी  ऐसे  विशेष  महत्व  के  कार्य  अथवा  परियोजना

 में  लगा  हुमा  जिसके  एक  या  दो  वर्ष  में  पूरा  होने  की  सम्भावना  हो  ।
 इसके
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 सेवा  में  वृद्धि  waar  पुन मि मुक्ति  पर  विचार  केवल  इस  sare  पर  ही  नहीं  किया  जाता  कि

 कोई  उपयुक्त  अधिकारी  नहीं  मिल  रहा  जब  तक  कि  यह  निश्चित  न  हो  जाए  कि

 घिकारी  के  चयन  करने  कार्यवाही  काफी  पहले  ही  की  जा चुकी  किन्तु  न्यायोचित

 कारणों  से  चयन  को  समय  पर  afar  रूप  नहीं  दिया  जा  सका  ।  ऐसे  प्रत्येक  प्रस्ताव  पर

 विचार  करने  के  लिए  पर्याप्त  उच्च  स्तर  पर  विस्तृत  कार्यविधियों  निर्धारित  की  गई

 इस  सम्बन्ध  में  नीति  की  लगातार  समीक्षा  की  जाती  रहती  लेकिन  लोकहित

 के  विशिष्ट  मामले  को  छोड़कर  सेवा  में  वृद्धियां  तथा  पुनर्नियुक्ति  को  प्रोत्साहित  न  किए  जाने

 के  सम्बन्ध  में  वर्तमान  कायंविधि  को  जिसकी  रूपरेखा  ऊपर  दी  गई  पर्याप्त  समझा  जातों

 है ं।

 तथा  मंत्रालयों  |विभागों  से  सूचना  एकत्रित  की  जा  रही  हैऔर  ज्यों  ही

 सुचना  प्राप्त  हो  जाएगी  उसे  सदन  के  पटल  पर  रख  दिया  जाएगा

 अपनी  प्रति  व्यक्ति  आय  को  दुगुना  करने  के  लिये  तमिलनाडु  राज्य  द्वारा  तयार  की  गई  योजना

 6457.  को  ato  ato  स्वामीनाथन  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  दस  वर्षों  में  राज्य  की  प्रति  व्यक्ति  arr  को  दुगुना  करने  के  उद्देश्य  से

 1974-84  की  wats  के  लिए  10,000  करोड़  की  भावी  योजना  तमिलनाडु  राज्य  के

 योजना  आयोग  द्वारा  तेयार  की  गई

 यदि  तो  क्या  संघ  योजना  आयोग  ने  इस  रिपोर्टे  को  देख  लिया  है  ग्रोवर

 उनकी  इस  योजना  को  कार्यान्वित  करने  के  लिए  राज्य  योजना  ara  को  सहायता  करने

 के  लिए  सहमत  हो  गया  ग्रोवर

 क्या  इस  योजना  के  लिए  राज्य  सरकार  को  कोई  सहायता  दी  जायेंगी ?

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  विद्या  चरण  :  तमिलनाडू  सरकार

 ने  योजना  आयोग  को  तमिलनाडु  के  लिए  1972-84  के  लिए  योजना  ढांचे  का

 प्रारूपਂ  भजा  जिसमें  विकास  दर  कौर  वित्तीय  परिव्ययों  की  शभ्रस्थायी  रूपरेखा

 दी  गई  भावी  योजना  का  एक  मुख्य  उद्देश्य  1984  तक  प्रति  व्यक्ति  oa  को  दुगुना

 करना  भावी  योजना  ढांचे  के  प्रारूप  में  परिकल्पना  की  गई  है  कि  1970-71  के  मूल्यों

 के  आघार  पर  1972-84  के  दौरान  9300  करोड़  रुपये  का  विनियोजन  होगा ।

 तमिलनाडु  सरकार  की  पांचवीं  योजना  के  आकार  तर  विषयवस्तु  को  अन्तिम

 रूप  देते  यथासमय  1972-84  के  लिए  तमिलनाडू  की  भावी  योजना  ढांचे  के  प्रारूप

 qe  बिचार  किया  जायेगा

 राज्यों  को  उनकी  क्रमिक  पांचवीं  पंचवर्षीय  योजनाओं  के  लिए  केन्द्रीय  सहायता

 fara  मानदण्डों  शर  सिद्धान्तों  के  आधार पर
 दी  जाये

 इसका  निर्णय  राष्ट्रीय  विकास  परिषद्‌

 द्वारा  किया  जायेगा  कौर  उसी  के  भ्रनुसार  तमिलनाडु  की  अन्तिम  रूप  दी  गई  पांचवीं  योजना

 के  लिए  केन्द्रीय  सहायता  उपलब्ध  होगी
 ।
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 ee

 पांचवीं  योजना  a  कर्नाटक  में  ग्रा  मिल  उद्योग  परियोजनाओं  को  ऋण

 6458.
 श्री  के०

 लक प्पा
 :  क्या  उद्योग

 और  नागरिक  पूरी  मंत्री
 यह  बताने की

 कृपा

 करेंग  कि :

 पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  कर्नाटक  में  केन्द्र  द्वारा  आयोजित  लघु  उद्योगों  को

 ऋण  के  रूप  में  कितनी  धनराशि  स्वीकृत  करने  का  प्रस्ताव

 केरल  में  इस  समय  केन्द्रीय  क्षेत्र  में  स्थित  ग्रामीण  उद्योग  परियोजनाओं  के

 लिए  कितनी  धन  राशि  स्वीकृत  करने  का  प्रस्ताव  है  शर  पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  लिए

 जिलावार  कितनी  धनराशि  स्वीकृत  की  गई  ;  कौर

 विकास  योजना  की  मुख्य  रूपरेखा  क्या

 उद्योग  और  नागरिक  पूति  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ए०  पो०  :  रोक

 योजना  १ अ्रायाग  ने  पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  की  अवधि  में  देश  में  केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित

 ग्रामीण  उद्योग  परियोजना  कार्यक्रम  को  क्रियान्वित  करने  के  लिए  45  करोड़  रुपये  के  परिव्यय

 के  लिए  स्थायी  रूप  से  सहमति  दी  परन्तु  पांचवीं  योजना  के  लिए  wat  राज्य-वार

 भ््राबंटन  नहीं  किये  गये  जहां  तक  संगठित  क्षेत्र  में  केन्द्रीय  प्रायोजित  योजना  के  झांकने

 इकट्ठे  करने  का  संबंध  राज्यों  को  उनकी  आवश्यकता  को  ध्यान  में  रखते  हुए  वर्षानुवर्ष

 के  झ्राधार  पर  अनुदान  दिया  जाता  है  कर्नाटक  सरकार की  वर्ष  1974-75  कौर  1975-76

 के  लिए  कोई  मांग  नहीं  है  ।

 ग्रामीण  उद्योग  परियोजना  के  ् श्रत्तगत  1974-75  के  लिए  27.30  लाख  रुपये  का

 न्गा
 ऋण  शामिल  था  ।  झ्राबंटित  धनराशि  के  राज्य  ब्यौरे  निम्नलिखित  तालिका  में  दिय

 गये  हैं

 रुपय  लाख  म

 क  a  सहा  य  य  क  a  ES  ER  ललन a  लिट  लट  एएन  गए

 परियोजना  का  नाम  योग

 व  विवि  द  ि  वि  वि  य  ि  ि  ae

 जमकर  00  00  00

 00  00  00

 शिमोगा  85  00  85

 बल गावं  00  00  00

 25  10  35

 बीजापुर  30  10  40

 20  10  30

 उद्योग  |  h  कार

 भाई  पी  ०  प्रकोष्ठ के  राज्य

 0.0  40  9.40 मुख्यालय पर  व्यय
 ee  mates  uke

 12.00  15.30  27.30
 ल  a  et  Panter  लल  लए  cs  लए  a  लटक  i a ar A pres ee pt  AR  SS  CSM  IAD  gay  STE  PY
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 विकास  योजनाओं  में  ये  शामिल  हूँ

 (1)  उद्यमियों  को  बढ़ावा  site  प्रोत्साहन

 (2)  पैतृक  कारीगरों  को  सुधरे  उपकरणों  शरीर  मशीनों  प्रयोग  करने

 के  लिए  उनके  कौशल  में  सुधार  करने  के  लिए  प्रशिक्षण  का  प्रबन्ध  शर  ७ ०५. एस

 नये  श्रमिकों  को  कुशल  बनाना जो  इन  उद्योगों को  व्यवसाय  के  रूप
 में

 चलाना  चाहते  हैं

 (3)  सामान्य  सुविधा  केन्द्रों  की  व्यवस्था

 (4)  कारखाने  के  शेडों  का  निर्माण  कौर  मशीनें  शादी  खरीदने  के  लिए  उदार

 शर्तों  पर  ऋण  ्र

 (5)  तकनीकी  मामलों  कौर  आधिक  सदस्यों  अर्थात  कच्चे  साल  शादी

 उपलब्ध  कराने  से  सम्बन्धित  विस्तार  सेवाओं  की  व्यवस्था  करना  ।

 कर्नाटक  में  ग्रामीण  उद्योग  परियोजना  कार्यक्रम  के  लिये  ऋण

 6459.  श्री  के ०  लकप्पा  :  कया  उद्योग  और  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  यह  बताने  की  दर्पा

 करेंगे  कि

 कर्नाटक  में  पांचवीं  योजना  के  दौरान  ग्रामीण  उद्योग  परियोजना  कार्यक्रम  जो  एक

 केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित  योजना  के  अन्तर्गत  अलग-प्रलय  जिलेवार  कितने  ऋण  शर  अनुदान

 की  मंजूरी दी

 ऋण  कौर  अनुदान की  मंजूरी  किन-किन  उद्योगों को  दी  कौर

 wa  तक  जिलावार  कौर  परियोजनावार  कितनी  धनराशि  खर्च  ar  गई  ?

 उद्योग  और  नागरिक  पूरी  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एक  पी०  :

 ग्रामीण  उद्योग  परियोजना  कार्यक्रम  के  aia  इन  परियोजनाओं  पर  राज्य  सरकार  द्वारा

 किए  गए  व्यय  को  ध्यान  में  रखकर  राज्य  सरकार  को  ऋण  कौर  अनुदान के  रूप  में  इकट्ठी  केन्द्रीय

 सहायता  प्रदान  की  जाती  भुगतान  जिलेवार  नहीं  जाता  है  wa:  केन्द्रीय  सहायता

 के  जिलेवार  ५  दे  सकना  सम्भव  नहीं  फिर  भी  चौथी  पंचवर्षीय  योजना वधि  में  इस

 कार्यक्रम  के  अधीन  कर्नाटक  को  अनुदान  कौर  ऋण  के  रूप  में  दी  गई
 केन्द्रीय

 सहायता  क्रमशः

 21,30.48  लाख  WIT  29.90  लाख  रु०

 इस  कार्यक्रम  के  mitt  सहायताप्राप्त  उद्योगों  में  सिले-सिलाए

 पॉलीऐथिलीन  सामान्य  इंजीनियरी  रेडियो  धातु

 साइकिल  के  कृषि  उपकरण  दीवाल  घड़ियां  मुद्रण  चमक  की  इस्पात

 के  बांस  की  चावल  कौर  aren  डेयरी

 भवन  निर्माण  का  सामान  शादी  सम्मिलित
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 ह  a न  म

 निम्नलिखित  तालिका  में  राज्य  सरकार  द्वारा  कर्नाटक  के

 f

 लिए  rat  पंचवर्षीय

 योजना वधि में  ग्रामीण  उद्योग  परियोजनाओं पर  ऋण  सहायता  के  केन्द्रीय ऋण  में  से  किए गए

 व्यय  के  सम्बन्ध  में  जानकारी
 गई

 लाख  रुपये  में  )

 rr cr  cs  ae  a  es  ee  दल  कि  कल  नल  बैल  SS  बनिए  OE  कायत  कन  बावा  कानन

 चौथी  योजना  योजना  1974-

 75  मात्र )
 An  ़  et  ee  SS  नाग

 छ  ऋण  योग  अनुदान  ऋण  योग

 वि  य  े  ce  य  ee  ne  ry  अ  वि  य  वि  ि

 तुमकुर  63  80
 age
 19.43  00  00  00

 धारवाड़  85  80  14. 6  2.00  3.00  00

 शिमोगा  85 77  80  14  a4  1.85  00

 अलगाव  03  50  5.53  2.00  00  00

 बिदार  26  1.  26  1.25  10  35

 44  1.44  1.30  10  40

 30  1.30  1.20  10  30

 के  उद्योग  निदेशालय के

 ग्रामीण  उद्योग  परियोजना

 प्रकोष्ठ राज्य  के  प्रधान
 ह

 कार्यालय में  व्यय  2.85  2.85  0.40  40

 a  य  SS  नयना बमन  ce  cry  a  पन्नग  ि

 तरल  इंधन  राकेट  और  उपग्रह  लान्च  यान  के  ब्रीच  अन्तर

 6460.  शी  के०  लकप्पा  :  अंतरिक्ष  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि

 क्या  तरल  इंधन  राकेटों  की  विकास  सम्बन्धी  परियोजना  उपग्रह  लान्च  यान  परियोजना

 से  भिन्न

 यदि  तो  eat  की  मुख्य  बातें  क्या

 उपग्रह  लान्च  यान
 वी  ०-3)  परियोजना  कब  शुरू  हुई  थी  पौर  वह  कब  पूरी

 कौर

 इसका  विकास  इस  समय  किस  चरण  में  है
 ?

 प्रधान  परमाणु ऊर्जा  इलेक्ट्रोनिक्स  अन्तरिक्ष  योजना  मंत्री  तचा थि  आम

 और  प्रोद्योगिकी  मंत्री  इंदिरा  हां  ।

 उपग्रह  लांच  यान  एल०  का  बनाया  गया  है

 कि  इसकी  चारों  अवस्थाओं  मं  ठोस  प्रबोधकों  का  प्रयोग  किया  जा  सके  ।  तरल  राकेट

 मिकी  भ्र भी  तक  विकास  की  अवस्था  म  है  ।
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 ee;  oe ee

 उपग्रह  लांच  यान  बलाया एल  परियोजना  के  लिये  1973

 में  मंजूरी दी  गई  थी  ।  इस  परियोजना को  1978  के  oa  तक  पूरा  किया  जाना  है
 ।

 इस  यान  की  प्रथम  अवस्था  में  की  जाने  वाली  खंडित  मोटर  प्रौद्योगिकी
 का  विकास  कर  लिया  गया  है  ate  इसका  सफलतापूर्वक  परीक्षण  कर  लिया  गया  है  ।  द्वितीय

 अवस्था  शर  चतु  अवस्था  की  प्रूफ  मोटरों  का  सफलतापूर्वक  भू-परीक्षण  कर  लिया  गया  है  ।

 विभिन्न  उप-प्रणालियों  के  फ्लाइट-योग्यता  सम्बन्धी  कार्यक्रम  चल  रहे  इस  परियोजना  के

 faa  अ्रावश्यक  विशिष्ट  उपकरणों  at  उप-प्रणालियों  के  निर्माण  लगभग  35  सरकारी

 और
 गर

 सरकारी  उद्योग  लगे  हुए  है
 ।

 ग्रस्त  लिक्विड  पुल  राकेट  इंजनਂ

 6461.  श्री के०  लक प्पा  :  क्या  अन्तरिक्ष  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि

 क्या  भारत  3000  किलोग्राम  के  ईस्ट  लिक्विड  च्  राकेट  हाः ब्य जन  का

 परीक्षण  कर  चुका

 यदि  तो  कब  कौर

 क्या  इस  समय  7000  किलोग्राम  का  एक  राकेटਂ  भी  विकसित  किया  जा

 रहा  है  यदि  तो  इसका  परीक्षण  कब  किया  शर

 इस  क्षेत्र  मं  अन्तरिक्ष  विभाग  का  भावी  विकास  कार्यक्रम  क्या  है  ?

 प्रधान  ऊर्जा  इलेक्ट्रोनिक्स  अन्तरिक्ष  योजना  मंत्री  तथा  faa

 और  प्रौद्योगिकी  मंत्री  इन्दिरा  :  ate  3000  किलोग्राम  के  एक  श्याम

 लिक्विड  फ्यूडल  राकेट  इन् जन  का  विकास  किया  गया  है  कौर  1974  में  थुम्बा  में

 इसका  स्थिति  परीक्षण  किया  गया  श्राशा  है  कि  इस  इन् जन  का  फ्लाइट-परीक्षण शीघ्र

 ही  क्रिया  जायेगा  ।

 एसी  कोई  विशिष्ट  परियोजना  शुरू  नहीं की  गई  यद्यपि  उच्चतर  फास्ट  तरल

 राकेट  इंजनों  के  विकास  की  योजना  बनाई  जा  रही  है  |

 af  1974-75  की  वार्षिक  रिपोर्ट  में  पृष्ठ  18  पर  अन्तरिक्ष  प्रौद्योगिकी  नामक

 mae के  भाग  8  में  इस  विषय  के  बारे  में  अ्रधिक-ब्यौरा  दे  दिया  गया  है  |

 राजस्थान  के  गंगानगर  जिले में  अनूपगढ़  और  घ  रवाना  में  विदेशी  हथियारों  और  गोला  बारुद  का

 पकड़ा  जाना

 6462.  श्री  प्रबोध  चन्द्र  :  कया  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 राजस्थान  के  गंगानगर  जिले  में  अनूपगढ़  कौर  घरसाना  में  पुलिस  ने  विदेशी

 हथियार  भ्र ौर  गोला-बारूद  पकड़ा

 क्या  इस  मामले  में  कोई  जांच  की  गई

 यदि  तो  उसके  क्या  परिणाम  निकले
 ?

 मंत्रालय  में  उप  मंत्री  एफ०  yao  :  से  (7)  सूचना

 एकत्रित  की  जा  रही  है  कौर  प्राप्त  होने  पर  सभा  पटल  पर  रखी  जाएगी  ।
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 1975.0  कन  काक

 दिल्ली  में  तेल  डीज़ल  सम्बन्धी  गिरोह

 6463.
 शो  प्रबोध  क्या  गुह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि

 :

 क्या  दिल्‍ली  में  हाल  ही  में  एक  डीजल  तेल  गिरोह  जो  प्रति  वर्ष  नगर  राजकोष
 को  5

 लाख  रुपये  की  हानि  पहुंचाता  पता  लगा

 यदि  तो  इसके  सदस्यों  की  संख्या  कितनी  है
 ?

 गृह  मंत्रालय में उप में  उप  मंत्री  एफ०  एच०  :  कौर  दिल्‍ली  नगर  निगम

 के  कूड़ा  उठाने  वाले  कुछ  ट्रक  ड्राइवरों  द्वारा  अनधिकृत  व्यक्तियों
 को

 डीजल  तेल  बचा  जा  रहा  इस

 सुचना  के  स्रोत  मिलने  पर  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  ने  29-  1-75  को  जांच  के  लिए  निगम  के  कुछ  अज्ञात

 वरों  के  विरुद्ध  एक  मामला  दर्जे  किया  ।  13-3-75  को
 जांच

 की
 गई  तो  निगम  का  कूड़ा  उठाने  वाले  ट्रक

 के  एक  ड्राइवर  को  ट्रक  के  पेट्रोल  टैंक  से  5  लिटर  डीजल  तेल  निकालते  तथा  उसे  किसी  अनधिकृत

 व्यक्ति को  4  रुपय  मे  बेचते  हुए  पाया  गया  |  घटनास्थल पर  बेचने  तथा  खरीदने वाले  दोनों  व्यक्तियों

 को  गिरफ्तार कर  लिया  गया  ।  मामले  की  जांच  पड़ताल  की  जा  रही  है  ।

 Fire  in  a  Jhuggi  ir  Rouse  Avenue,  New  Delhi

 6464.  Shri  Chandra  Shailanj  :  Will  the  Minister  of  Home  Affairs  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  a  couple,  Shri  Raje  Singh  and  his  wife  Bipta  Devi  were  burnt  alive  in  the  fire  that
 broke  out  in  a  jhuggi  in  Rouse  Avenue  in  New  Delhi  on  the  night  of  17th-18th  March,  1975;

 (b)  whether  Government  have  ascertained  the  causes  of  fire  in  the  jhuggi;  and

 (c)  if  so,  the  main  facts  thereof  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Home  Affairs  (Shri  F.  H.  Mohsin)  :  (a)  to  (c)  Yes,
 Sir.  Deceased  Raje  Singh  and  his  wife  were  sleeping  under  the  wooden  structure  in  quarter  No.

 13/3,  Rouse  Avenue  when  the  fire  broke  out.  Some  ‘Biri  Ends’  were  found  under  the  structure
 and  the  fire  seems  to  have  started  from  under  the  structure  itself.  The  fire  appears  to  be  accidental
 and  no  foul  play  is  suspected.  However,  the  final  opinion  of  the  experts  of  the  Central  Forensic
 Science  Laboratory  is  still  awaited.

 उत्पादन  क्षमताओं  का  उपयोग

 6467.  श्री  डी०  डी०  देसाई  )

 श्री  पी०  गंगादेव
 र

 :  कया  योजना  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि  :

 श्री  श्रीकिशन  मोदी  J

 क्या  at  1975-76  की  वार्षिक  योजना  में  उत्पादन  क्षमता झ्र ों के उपयोग  पर  बल  दिया

 यदि  तो  क्या  सीमित  वित्तीय  संसाधनों  के  श्रमिक  कुशल  उपयोग  पर  भी  बल  दिया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी मुख्य  बातें क्या  हैं  ?

 योजना  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  विद्या  चरण  शुषल ) च्  :  श्र  हां  ।

 1975-76  की  वाधिक  योजना  बताते  हुए  इस  बात  की  सावधानी  बरती  गई  है  थि

 स्थापित  क्षमता  का  पूरा  उपयोग  हो  ।  इस  उद्देश्य  कठिनाइयों  का  पता  लगाया  गया  है

 a
 उन्हें  दूर  करने  के  उपाय  प्रारम्भ  किए  गए  सीमित  वित्तीय  संसाधनों  का

 yan  उपयोग  सुनिश्चित  करने  के  लिए  परियोजनाओं  के  लागत-लाभ  विश्लेषण  प्रारम्भ  किए

 गए  हैं  तथा  वित्तीय  परिव्ययों  तथा  भौतिक  उपलब्धियों  क्रमबद्ध  किया  गया  है  ।  इसके

 अतिरिक्त  1975-76  की  वार्षिक  योजना
 को

 बनाते
 समय  उपकरण-परिवर्तन तथा

 थर  निवेश  सम्बन्धी  जरूरतों  का  भी  ध्यान  रखा  गया  है  ।
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 A  वत  es  oe -

 गिरती  दत्त  faa  अर  gar  फिट

 6468.  श्री  पी०  जो०  मावलंकर  :  FIT  सूचना और  प्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग

 कि

 गत  तीन  वर्षों  में  कितने  गुजराती  वक़्त  चित्रों  ste  फीचर  फिल्मों  का  निर्माण

 किया

 उक्त  फिल्मों  के  तथा  उनके  मुख्य  अभिनेत्रियों  कौर

 नाम  क्या

 क्या  इनमें  से  किसी  फिल्म  को  भारत  श्रौर/श्रथवा  विदेशों  में  कोई
 पर

 मिला  यदि  तो  उनके  नाम  क्या

 क्या  गुजरात  सरकार  द्वारा  फिल्म  निर्माताओं  को  कोई  वित्तीय  सहायता  दी  गई  थी

 site

 |
 प्

 )  यदि  तो  तत्सम्बन्धी ब्यौरा  क्या  है  ?

 ~
 सुचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  उप  मंत्री  धमंवीर  तथा

 एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 गुण सुन्दरी  नो  घर  संसारਂ  नामक  फिल्म  को  राष्ट्रीय  फिल्म  पुरस्कार  समारोह

 1972  में  गुजराती  में  सर्वोत्तम  प्रादेशिक  फिल्म  का  पुरस्कार  मिला
 ।

 गुजराती  फिल्मों  का

 मिले  अन्य  पुरस्कारों  के  संबंध  में  सूचना  एकत्र  की  जा  रही है
 ।

 )  नहीं  ।

 A  प्रश्न नहीं  उठता

 विवरण

 ब  1972,  1973  और  1974  के  दौरान  निमित  गुजराती  फिल्मों  को  संख्या

 फिल्म का  माम  निर्माता  का  नाम

 1972

 कुम  कुम
 पगलान  जनखाना  देसाई

 केवल बल  MES  नाशन —r rt
 2  परी

 गण सन् दरा  al  घर  संसार  जी०  एच०  सरया  प्रोड्यूसर्स 3

 देर  तो  पीड़न  जानी  जानी  उपेन्द्र  त्रिवेदी

 1973

 1.  जन्मती प  सुमंगा
 4 a  fa

 ne  ATO  लि०

 2.  राजा  भरकर  éto
 F
 ऋण

 3.  रानी  देवी  हरीश  एम०  पटल

 4.  चलो  मोरी  BH  वला  तारो  देशम  को  हरिप्रसाद  जानी

 5.  काड  महारानी  रामकुमार  बोहरा
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 सन

 1974

 जय  श्री  राम  याने  हनुमान  विजय  बसंत  पिक्चर्स

 होता  पत्नी  टी०  जब  पटल

 3.  बनना  ना  राजा  रामदेव  नारन भाई  वी०  पटल  बाब भाई  कार  पटल

 4.  घाट  जाण  गाई  त्रिवेदी

 5.  अगर  rae  नीति  विजा नन्द  भाव  गैस  पीव

 चित्र  कला  मंदिर 6.  हरिश्चन्द्र  तारामती

 ट्  ज  फिल्मिस्तान  स्टूडियो 7.  कुवर बाई  मामा

 केन्द्रीय  fred  समद  चाड  द्वारा  प्रचारक  भाभा  म  प्राणान्त  का  जात  वाली  डाकू  में
 टि  लघु

 शैक्षणिक  फिल्मों  आदि  की  संख्या  ate  trac  फिल्मों  के  मुख्य  स्टारों  के  नामों  के

 बारे  में  जाव: ६  नहीं  रखे  जाते  ।  तथापि  फिल्म  wart  ट्र  a4  1972  से  1974  तक  के

 दौरान  डब  की  गई  डाकू  ट  फिल्म  की  संख्या  नीचे  दी  गई  है

 (1)  1972  63

 71 (2)  1973

 (3)  1974  61

 गुजरात  में  टेलीफोनों  का  कार्यकरण

 6470.  गोपी to  जी०  मावलंकर  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंग  कि

 क्या  सरकार  को  दक्षिण  गुजरात  के  भड़ौच  कौर  अरन्य  क्षेत्रों  में  अत्यधिक

 श्रसंतोधजनक  टेलीफोन  सेवा  के  बारे  में  लोगों  ate  संसद  सदस्यों  से  कोई  शिकायत  कौर  विरोध

 पत्र  मिले हें  ;

 यदि  तो  क्या  उक्त  क्षेत्र  में  टेलीफोन  व्यवस्था  को  ठीक  करने  के  लिए  कोई

 कार्यवाही  की  जा  रही  है  are  यदि  तो  तत्संबंधी  मुख्य  व्यौरा  क्या  है  ;

 क्या  सुरत  के  लिए  एक  अलग  टेलीफोन  सलाहकार  समिति  बनी  हुई  है  यदि

 तो  उक्त  समिति  के  सदस्यों  के  नाम  क्या  हैं  ake  उनका  wa  तक  का  काम  क्या

 संचार  मंत्रो  शंकर  दयाल  शर्मा  जी  कुछ  शिकायतें  प्राप्त  हुई  हैं

 इस  इलाके  के  टेलीफोन  जाल  को  ठीक  करने  और  उसमें  सुधार  लाने  के  लिए

 उपयुक्त
 कदम  उठाए  जा  रहे  इस  इलाके

 में  कई
 नई  करियर  प्रणालियां  स्थापित  की  जा

 रही  हैं  ale  इनस ेज्यादा  ट्रंक  सर्किट  उपलब्ध  हो  जाएंगे ।  ट्रंक  कालों  के  शीघ्र  पारेषण  के  लिए

 site  शरिक  ट्रंक  एक्सचेंज  भी  खोले
 जा

 रहे
 इस

 इलाके  में  कुछ  एक्सचेंज  खोले  गए  हैं
 ।

 सेवा  के  स्तर  में  सुधार  लाने  के  लिए  प्रचालन  कर्मचारियों  पर  पर्यवेक्षण  कड़ाई  से  किया मा

 रहा

 सुरत  की  नई  टेलीफोन  सलाहकार  समिति  के  पुनर्गठन  के  मामले  पर  विचार  किया

 जा  रहा
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 मध्य  प्रदेश  में  विद्युत  जनन  परियोजनाओं  का  निर्माण

 6471.  थी  नीतिराज  सिह  चौधरी :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 मध्य  प्रदेश  में  निमित  ऐसी  विद्युत  परियोजनाओं  के  नाम  क्या  हैं  जिनका  निर्माण

 या  तो  wear  राज्यों  ने  स्वयं  किया  है  waar  मध्य  प्रदेश  राज्य  से  मिलकर  किया  गया  है  ;

 और

 उपर्युक्त  प्रत्येक  परियोजना  के  श्रंतगंत  मध्य  प्रदेश  का  कितना  क्षेत्र  आता  है  और

 विस्थापित  व्यक्तियों  को  बसाने  के  लिए  अब  तक  क्या  कार्यवाही  की  गई  2?

 ऊर्जा  मंत्रालय में  उपमंत्री  सिद्धेश्वर  :
 प्रौढ़

 राज्य  सरकारों|

 बिजली  बोर्डों  से  सुचना  एकत्रित  की  ar  रही  है  कौर  वह  सभा-पटल  पर  रख  दी  जाएगी ।

 और  पांडिचेरी  में  विभिन्न  कानूनों  का  लाग  किया  जाना

 6472.  श्री  नीति राज  fag  चौधरी  :  कया  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  समस्त

 भारत  में  लागू  होने  वाले  सब  कानून  कब  से  दीव  कौर  पाण्डे  चेरी  में  लागू  जबकि

 संविधान  में  सब  भारतीय  नागरिकों  के  लिए  समान  कानून  अपेक्षित  है ँ?

 गह  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  एफ०  एच०  दमन  व  दीव  mix

 चेरी  क्रमश
 :  20  1961  शर  16  1962  को  भारत  का  भाग  हुए

 उक्त  तारीखों  को  aaa  उनके  बाद  संसद  द्वारा  अधिनियमित  कानून  दोनों  क्षेत्नों  में  स्वत :

 लागू  हो  जाते  .  हैं  ।  उन  तारीखों  से  बनाए  गए  ate  केन्द्रीय  अधिनियम  इन  संघ

 क्षेत्रों  में  भी  लागू  किए  गए  जबकि  शेष  अधिनियमों  को  लागू  करने  के  प्रश्न  पर  दोनों

 सरकारें  विचार  कर  रही  इस  अवस्था  में  इस  प्रक्रि  के  पूरा  होने  के  कोई  निश्चित

 समय  बताना  संभव  नहीं

 विशिष्ट  व्यक्तियों  पर  हमले  और  सुरक्षा  व्यवस्था

 6473.  श्री  राम  सहाय  पाण्डे
 :  क्या  गह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हाल  ही  में  विशिष्ट  व्यक्तियों  पर  हमला  करने  की  घटनाएं  हुई  हैं  ;  और

 यदि  तो  विशिष्ट  व्यक्तियों  की  सुरक्षा  के  लिए  सरकार  का  क्या  कार्यवाही

 करने  का  विचार  है  ?

 गृह  मंत्रालय
 में  उप

 मंत्री  एफ०  एच०  :  जी  श्रीमान  ।

 सुरक्षा  प्रबन्धों  का  पुनरीक्षण  गया  है  कौर  उचित  उपाय  करने  के  लिए

 राज्य  सरकारों|प्रशासनों  को
 आवश्यक  अनुदेश  जारी  किए  गए

 फिल्मों  का  निर्यात  और  बिदेशी  मुद्रा  की  आय

 6474.  शी  राम  सहाय  पांडे  :  क्या  सुचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगें
 गत

 (*)  101.0 ह  तीन  वर्षों  से  किन-किन  देशों  को  हमारी  फिल्मों  का  निर्यात
 किया

 गया

 श्रे

 इससे  वर्षवार  कितनी  विदेशी  मुद्रा  की  orm  हुई ?
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 सुचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  में  उप  मंत्रो  धर्मवीर  fag)  तथा

 विवरण  संतान

 विवरण

 1972-73 से  1973-74  शर  1974-75  1974  तक )  के  दौरान  जिन  देशों  को
 भारतीय  फिल्में  निर्यात  की  उनके  ara

 ara  बहराइच

 इथो  फिजी  द्वीप

 वेस्ट  जमीन  संघीय  जमन  लोकतांत्रिक

 शय  इटली  |
 डेमोक्रेटिक  पीपल्स  रिपब्लिक  श्राफ  कोरिया

 मलेश्यि

 नाइजीरिया  घेर

 पोलें  पीपल्स  डेमोक्रटिक  रिपब्लिक  श्राफ  सऊदी

 अरब

 ग्रीस  रिपब्लिक  श्राफ  सोवियत  डेमोक्रेटिक
 रिपब्लिक  श्राफ  रिपब्लिक  आफ  वित्डव्ड  ट्वीपसमू  दमन  श्र  रिपब्लिक

 जाम्बिया  |

 1972-73,  1973-74  कौर  1974-75  1974  के  दौरान  निर्यातित

 भारतीय  फिल्मों  का  मलय
 en

 ag
 मूल्य  —  नए

 1972-73  5,  40,  14,  266  रुपये

 1973-74  5,58,14,685  रुपये

 1974-75  3,56,77,918  रुपय

 1974  तक )
 re

 उपर्युक्त  सुचना  डिपार्टमेंट  श्राफ  कामर्शियल  इन्टेलिजेन्स  एंड
 कलकत्ता  द्वारा

 भारत  के  विदेशी  व्यापार  पर  प्रकाशित  मासिक  आंकड़ो ंके  संकलन  पर  प्रसारित
 है

 ।
 अब

 उस डिपार्टमेंट  द्वारा  केवल  1974  तंक  ही  मासिक  संकलन  जारी  किए  गए

 Pay  Scales  of  Clerk-cum-Salesman  in  Khadi  Gramodyog  Bhawan,  New  Delhi

 6475.  Shri  Chandrika  Prasad
 :

 Will  the  Minister  of  Industry  and  Civil  Supplies
 be  Dleased to  state:

 (a)  whether  some  employees  of  the  Khadi  Gramodyog  Bhavan,  New  Delhi,  wh  0  have  bean
 performing  the  duties  of  clerks  and  salesman  continuously  for  about  last  ten  क
 pay  scales  of  helpers;

 ears  are  given  thie
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 (5)  whether  the  Union  of
 these  employees  has  submitted  a  न ि -टथणणणणणणथपथणणणणणाण पिसा  to  Government  in

 this  regard:  and

 (c)  if  so,  when  and  the  reaction  of  Government  thereto?

 The  Minister  of  State in  the  Ministry  of  Industry 2 and  Civil  Supplies  (Shri  A.  P.  Sharma) :  (a)
 No,  Sir.

 (b)  and  (c)  The  Union  of  Khadi  Gramodyog  Bhavan  employees  submitted  a  demand  notice
 i:  August,  1974  which  has  been  considered  by  the  Khadi  and  Village  Industries  Commission
 and  rejected

 नय  पेटेंट  बेचने  के  लिये  सिगरेट  निर्माताओं  को  ओ ि चि शेशिक  विस्तार  लाइसेंस

 6476.  श्री  सोम  aa  सोलंकी  क्या  उद्योग  और  नागरिक  पूति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  उद्योग  श्र  1951  (3)  (2)

 में  उल्लिखित  एक  नए  झनुच्छदਂ  का  ग्रथों  यह
 है  कि  ट्रेड  माक  अथवा  नए

 पेटेंट  के  विपणन  में  परिवर्तन  करने  के  लिए  उद्योगकर्ता  को  एक  नया  औद्योगिक  विस्तार

 लाइसेंस  प्राप्त  करना  होता  यदि  तो  चौथी  पंचवर्षीय
 योजना वधि  मे  (26  प्रतिशत  से

 |
 सिगरेट  निर्माताओं

 अधिक
 विदेशी  इक्विटी  पूजी  वाली  विदेशी  फर्मों  हमारे  देश  a

 द्वारा  कितने  नए  ब्रांड  के  सिगरेट  बेचे

 क्या  इन  सिगरेट  निर्माताओं  ने  विस्तार  लाइसेंस  प्राप्त  किए  हैं  यदि  तो

 विस्तार  लाइसेंसों  की  संख्या  तारीख  क्या  भ्रांत

 (  far यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  उद्योग  {  |  ar  विनियमन

 अधिनियम  के  नियमों  ate  विनियमों  का  उल्लंघन  करने  के  लिए  इन  सिगरेट  निर्माताओं के

 खिलाफ  दंडात्मक  कार्यवाही करने  का  है
 ?

 उद्योग  और  नागरिक  पूति  मंत्री  टी०  yo  श्र  उद्योग

 प्रौढ़
 1951  की  धारा  के  wea  नई  वस्तुओं

 क

 उत्पादन करने  के  लिए  आद्योगिक  लाइसेंस  लने  की  आवश्यकता  होगी  उद्योग

 और  अ्रघिनियम  के  श्रन्तगंत  एक  नई  वस्तु  की  परिभाषा  निम्न  प्रकार  की  गई  है

 औद्योगिक  उपक्रम  में  पंजीयन  की  तिथि  waar लाइसेंस  या  अनुमति  जारी  होने

 की
 तिथि  से  जैसी  दशा

 हो
 आमतौर

 पर  उत्पादित  की  जाने  वाली  वस्तुओं  के  अलावा  वस्तुत्नों की की

 पहली  भ्रनुसूची  में  जाने  वाले  कोई  भी  वस्तु

 व्यापार  चिन्ह  1940  में  परिभाषित  चिन्हवाती  कोई  भी  वस्तु  या

 जिस  पर  पेशेन्ट  लाग  होता  यदि  पंजीयन  के  समय  या  लाइसेन्स  waar  wants  जारी  करते

 समय  जैसी  भी  दशा  औद्योगिक  उपक्रम  में  इस  प्रकार  का  व्यापार  चिन्ह  वाली  एसी  वस्तु

 का  भ्रमणा  जिस  पर  वह  पेशेन्ट  लागू  होता  का  उत्पादन  नहीं  किया  जा  रहा  था  ।  उद्योग

 att  1951  की  धारा  13(1)  के  wat  पर्याप्त
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 अ  ee  ot  एमन

 विस्तार  करने के  लिये  एक  अलग  लाइसेन्स  लेने  की  श्रावश्यकता  होती  नई  वस्तु  का

 निर्माण  करना  पर्याप्त  विस्तार  नहीं  माना  जाता  जिसके  लिये  लाइसेन्स  लेने  की  आवश्यकता

 पढ़ती  हो  |

 प्रश्न ही  नहीं  उठता
 |

 पनडुब्बियों  का  पता  लगाने  के  लिये  भाभा  परीक्षण  वद  हारा  तेयार  किया  गया  इलवटोनिक  सोनार

 उपकरण

 6477.  को  इंदरजीत  गुप्त  :  कया  परमाणु  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 )  क्या  माना  परमाणु  अनुसंधान  केन्द्र
 के

 fray  ने  नये  प्रकार  के  कुछ  इलैक्ट्रोनिक

 उपकरण यार  किये हैं  जो  काफी  द्र  से  पनडुब्बियों  का  पता  लगीं  सकते हैँ  ;

 क्या  इस  उपकरण  ने  1971  में  विशाखापत्तनम  के  निकट  पनडुब्बी

 का  पता  लगाने  HIT  उसे  नष्ट  करने  में  महत्वपूर्ण  भूमिका  अदा  की  थी

 यदि  तो  क्या  देश  म॑  ही  विकृति  इस  उपकरण  को  ga  भारतीय  नौसेना

 कें  सभी  सम्बन्धित  जहाजों  कौर  विमानों  मं  लगा  रखा  कौर

 इसे  विकसित  करने  वाले  वैज्ञानिकों  को  मान्यता  देने  के  तौर  पर  उचित  रूप  से

 स्थित  किया  गया  है
 ?

 प्रधान  परमाणु  ऊर्जा  इ  लेक्टोनिक्स  अंतरिक्ष  मंत्री  योजना  मंत्रो  तथा  fama

 और  प्रोद्योगिकी  मंत्री  इन्दिरा  गांधी )  इलैक्ट्रानिकी से  सम्बन्धित  कुछ  पहलुओं

 पर  भाभा  परमाणु  अ्रनसंघान  केन्द्र  के  वैज्ञानिकों  से  परामर्श  किया  गया  था  ।

 तथा  इस  सम्बन्ध  में  सुचना  देना  जन-हित  में  नहीं

 यह  प्रश्न  उठता  ही  नहीं

 Shri  Janeshwar  Mishra  (Allahabad)  :  Mr.  Speake  we  have  given  a  notice  of  privilege
 movon  Please  listen  to  me

 अध्यक्ष  महोदय  श्री  जनेश्वर  मिश्र  का  विशेषाधिकार  प्रस्ताव  यह  कि  गह  मंत्री

 एक  वक्तव्य  दिया  है  जबकि  इलाहाबाद  मामले  में  अ्भियक्त  ने  एक  भिन्न  बयान  दिया  है  ।

 प  उनके  इस  पत्न  को  निदेश  115  के  अधीन  माननीय  मंत्री  के  पास  भज  सकता  यह

 विशेषाधिकार  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 Shri  Janeshwar  Mishra:  It  is  a  question  of  privilege.  The  Home  Minister  has  misguided
 the  House  Govind  Mishra  has  written  that  the  Police  Officer  took  his  portfolio  and  after  half

 an  hour  told  that  it  had  a  pistol  (Interruptions)

 अध्यक्ष  महोदय  :  ग्रुप  मंत्री  पर  विश्वास  न  करके  शभ्रभियक्त  पर  विश्वास  करते

 मं  इसकी  भ्र नम ति  नहीं  दे  रहा  यह  मामला  न्यायालय  में  निर्माणाधीन  है  ।

 Shri  Madhu  Limaye  (Banka)  Mr.  Speaker,  the  Minister  of  Parliamentary  Affairs  moved  a

 motion  Now  it  is  clear  that  Govind  Mishra  is  a  friend  of  Shri  Bahuguna  as  well  as  congress
 eee  eee
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 sit  पीलू  :  विशेषाधिकार  प्रस्ताव  पर  न्यायालय  में  निर्माणाधीन

 का  मामला  लागू  नहीं  होता  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  खेद  है  कि  यह  विशेषाधिकार  का  मामला  नहीं  मेने  इसकी

 मति  नहीं दी

 थी  समर  गृह  :  एक  व्यवस्था  का  प्रश्न  श्रापने कहा  कि  यह

 मामला  न्यायालय  में  निर्णायाधीन  है  ae  इसलिये  यह  सभा  में  नहीं  उठाया  जा  सकता ।

 में  झपका  ध्यान  न्यायालय  में  निर्माणाधीन  मामले  के  मुकाबले  में  विशेषाधिकार  प्रस्ताव  पर

 दिये  गये  एक  पूवे  निर्णय  की  are  दिलाता  हूं  ।

 अध्यक्ष  वह  तो  एक  सदस्य  के  आचरण  पर  चर्चा  के  बारे  में  था  as

 विनिवेश  यहां  लाग  नहीं  होता है  ।

 थ्री  समर  तो  गृह  मंत्री  श्र  संसदीय  काय  मंत्री  के  आचरण  पर  आपत्ति

 व्यक्त  कर  रहा  उन्होंने कुछ  एसी  जानकारी  दी  जिस पर  हमने  सर्वसम्मति से  एक

 संकल्प  स्वीकार  किया  ।

 निर्माण और  आवास  तथा  संसदीय  कार्य  मंत्री  के०  रघु
 :  मेने  कोई  जानकारी

 नहीं दी  है  ।  |

 अध्यक्ष  महोदय  श्राप  एसे  मामले  ला  रहे  हैं  जिनकी  जांच  हो  रही  है  ate  जो

 लय  म  हूं  ।

 ee  a  es

 सभा  पटल  पर  रखे  गए  पत्न

 PAPERS  LAID  ON  THE  TABLE

 राष्ट्रीय  सहकारी  विकास  निगम  नई  दिल्‍ली  का  वर्ष  1974-75  का  वादिक  प्रतिवेदन

 उद्योग  और  नागरिक  gta  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (si  ए०  ajo  सभापटल  पर

 निम्नलिखित  पत्र  रखता

 राष्ट्रीय  सहकारी  विकास  निगम  1962  की  धारा  14  की  उपधारा  3

 के  mata  राष्ट्रीय  सहकारी  विकास  नई  दिल्‍ली  के  वर्ष  1973-74  के  वार्षिक

 प्रतिवेदन  तथा  wast  की  एक  प्रति  ।

 में  रखी  गयी  ।  देखिये  संख्या  एल०  टी  ०-9440/75)

 नेशनल  equine  एन्ड  पेपर  मिल्स  नेपानगर  के  वर्ष  197  3-74  के  कार्यकरण  की  सरकार

 ड्रा  समीक्षा  तथा  ates  प्रतिवेदन

 उद्योग  और  नागरिक  पूरी  मंत्रालय  में  राज्य  यंत्री  बी०  पी०  मोड  में  निम्नलिखित

 पत्र  सभा  पटल  पर  रखता  हूं
 :

 कम्पनी  1956  की  धारा  619  क  की  उपधारा  (1)  के  श्रन्तगंत

 लिखित  vat  तथा  की  एक-एक  प्रति  :--

 नेशनल  न्यूज प्रिट  एण्ड  पेपर  मिल्स  नेपानगर  के  1973-74  के

 करण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  ।
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 नेशनल  न्यूज प्रिट  एण्ड  पेपर  मिल्स
 नेपानगर  का  वर्ष  1973-74

 का  वार्षिक  लेखा परीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  qs  तथा

 परीक्षक  की  टिप्पणियां  ।

 में  रखी  गयी  ।  देखिये  संख्या  एल०  5]

 अखिल  भारतीय  सेवायें  1951  के  अंतगर्त  अधिसूचनाएं

 गह  कामिक  और  प्रशासनिक  सुधार  विभाग  तथा  संसदीय  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री

 (at  ओम  मेहता )
 मी  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखता हूं  :

 (1)  अखिल  भारतीय  सेवाएं  1951  की  धारा  3  की  उपधारा  (2)

 के  अन्तर्गत  निम्नलिखित  श्रधिसूचनाओओं  तथा  अंग्रेजी  की  एक-एक  प्रति

 अ्रखिल  भारतीय  सेवाएं  संशोधन  1975  जो  दिनांक

 25  1975  के  भारत  के  राजपत्न  में  अधिसूचना  संख्या  ato  सा०  नि०

 161  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  पांचवां  संशोधन  1975  जो  दिनांक

 2  1975  के  भारत  के  राजपत्र  अ्रघिसूचना  संख्या  ato  ato  नि०

 185  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 भारतीय  पुलिस
 सेवा  तीसरा  संशोधन  1975  जो  दिनांक  2

 1975  के  भारत  के  राजपत्र  में  भ्र धि सुचना  संख्या  ato  ato  नि०

 186
 में

 प्रकाशित
 हुए

 थे  ।

 भारतीय  वन  सेवा  परीक्षा  द्वारा  संशोधन  1975

 जो  5  1975  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  ato  सां०

 नि०  431  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 (2)  सा०  सां०  नि०  432  जो  दिनांक  5  1975  के  भारत  के  राज पत्न  में

 प्रकाशित  हुए  थे  कौर  जिनमें  दिनांक  16  1974  की  झ्र घि सुचना  संख्या  सा०  सां ०
 fro  1201  का  शुद्धि-पत्न  दिया  gar  हैं  ।

 (3)  ato  सां०  fro  433  जो  दिनांक  5  1975  के  भारत  के  राजपत्र में

 प्रकाशित  हुए  थे  at  जिनमें  29  1974  की  अधिसूचना  संख्या  ato  सां०  नि०

 663  का  शुद्धि-पत्र  दिया  gat  है  ।

 में  रखी  गयी  ।  देखिये  संख्या  एल०  टी  ०-9442/75]

 दिल्‍ली  सिख  गुरुद्वारा  1971  के  अंतगर्त  अधिसूचनायें

 गह  मंत्रालय में  उप  मंत्री  एफ०  एच०  :.  में  निम्नलिखित  पत्न  सभा  पटल

 पर  रखता हूं  :
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 दिल्‍ली  सिख  गुरुद्वारा  1971  की  धारा  39  की  उपधारा  (4)  के  झन्तगंत

 निम्नलिखित  झधिसूचनाश्ों  की  एक-एक  प्रति  ——

 अ्रधिसुचना  संख्या  एफ  16  तथा  भ्रंग्रेजी  संस्करण )
 जो  दिनांक  26  1975  के  दिल्‍ली  राज पत्न  में  प्रकाशित  हुई  थी  कौर

 जिसमें  दिल्ली  सिख  ग्रुद्वारा  प्रबन्धक  समिति  का  पंजीकरण )
 1973  का  शुद्धि-पत्न  दिया  हुमा  है  ।

 अधिसूचना  संख्या  एफ  जो  दिनांक  28  1975

 के  दिल्‍ली  राज पत्न  में  प्रकाशित  हुई  थी  कौर  जिसमें  दिनांक  9  1974

 की  शअ्रधिसूचना  संख्या  एफ  18  का  शुद्धि-पत्न  दिया  हुमा

 अधिसूचना  संख्या  एफ  जो  दिनांक  28  1975

 के  दिल्‍ली  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई  थी  att  जिसमें  दिल  सिख  गुरुद्वारा

 समिति  का  1974  सम्बन्धी  दिनांक  15  मई

 1974  की  अधिसूचना  संख्या  एफ०  18 19/ 7 3-जुडल,  का  शुद्धि-पन्न  दिया

 gar है

 में  रखी  गयी  ।  देखिये  संख्या  एल०  टी  ०-9443/7 5]

 अविलम्बनीय
 लोक  महत्व  के  विषय  की  ओर  ध्यान  दिलाना

 CALLING  ATTENTION  TO  A  MATTER  OF  URGENT  PUBLIC

 IMPORTANCE

 मिलाई  इस्पात  संयंत्र  का  काम  रोकने  के  लिय
 बार

 बार  किये  जा  रहे  कथित-प्रयास

 श्री  इन्द्र  जीत  गुप्त  श्रीमन्‌  ,  मैँ  इस्पात  कौर  खान  मंत्नी  का  ध्यान

 लम्बी  लोक  महत्व  के  निम्न  विषय  की  ate  दिलाता  हूं  और  उनसे  प्रार्थना  करता  हूं  कि

 वह  इस  सम्बन्ध  में  एक  वक्तव्य  दें  :--

 को  धमन  भट्ठी  के  द्वारों  को  बन्द  करने  से  इन्कार  करने  के  लिये  उकसा  कर

 भिलाई  इस्पात  संयंत्र  का  काम  रोकने  के  लिये  बार-बार  किये  जा  रहे  कथित  प्रयासਂ

 इस्पात  और  खान  मंत्री  (at  चंद्रजीत  :  भिलाई  इस्पात  कारखानों  में  यह

 सामान्य  प्रथा  हैं  कि  मन  भट्ठियों  में  भट्टी  पर  काम  करने  वाले  कर्मचारी  मन

 भट्टियों  के  ट्विटर  कौर  मोन कीज  बदलते  ह्  यह  काम  उनकी  सामान्य  ड्यूटी  के  झन्तगंत

 जाता  25  1975  को  एक  मन  भट्टी  पर  काम  करने  वाले  कर्मचारियों  ने  यह

 काम  करने  से  इन्कार  कर  दिया  ।  बाद  में  इन्कार  की  बात  दूसरी  मन  भट्टियों  पर

 काम  करने  वाले  कर्मचारियों  में  भीਂ  फल  गई  ।  भट्टी  पर  काम  करने  वालें  कर्मचारियों  ने

 यह  काम  करने  से  इन्कार  करने  की  बात  को  काम  पर  अधिक  कर्मचारी  लगाने  कौर  पदों

 का  प्रेम  बढ़ाने  की  मांगों  से  जोड़  दिया  ।  भट्टी  कमंचारियों  द्वारा  लगातार  यह  काम  करने से

 इन्कार  करने  पर  कारखाने  के  प्रबन्धकों  ने  इस  काम  को  झ्रांशिक  रूप  से  बन्द  करने  को  गैर

 कानूनी  हड़ताल  करार  देने  तथा  दत्त  कालीन  प्रतिबंधात्मक  आदेश  जारी  करने  के  लिए
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 दिलांमा अणणएससणलण

 मध्यप्रदेश  औद्योगिक  सम्बन्ध  झ्र धि नियम  के  अधीन  श्रम  न्यायालय  दुरग  में  चार  दायर

 कर  दिये  |  न्यायालय  ने  5  1975  को  ये  आवेदन  मंजूर  कर  लिये  ।  फिर  भी  भट्टी

 कमंचारी  काम  पर  नहीं  लौट  कौर  जिन  कर्मचारियों  के  विरुद्ध  प्रतिबंधात्मक  आदेश

 जारी  किये  गये  थे  उनमे  से  अधिकतर  कर्मचारी  7  1975  से  काम  से  ग  र-हाजिर  रहे

 जिससे इस  श्रादेश  की  तामील न  हो  सके  ।  9  अप्रैल  1975  को  पारी  से  जाने  वाल

 कर्मचारियों  ने  टाईम  अाफिस  नहीं  छोड़ा  att  पारी  के  वाल  कर्मचारी  अपने  कामे

 पर  नहीं  जाये  ।  परिणामस्वरूप  धान-भट्टियों  के  काम  पर  प्रभाव  पड़ा  at  दो  भट्टियों  का

 काम  बन्द  करना  पड़ा  ।  इस  का  परिणाम  यह  eat  कि  कोक  बैटरियों  में  पुशिंग  की

 संख्या  में  कमी  हो  गई  ।  इस  बाधा  से  ta  की  कमी  के  कारण  कुछ  फिनिशिंग  मिलों  को  भी

 बन्द  करना  पड़ा  ।  भट्टी  कमंचारियों  को  इस  बात के  लिए  राजी  किया गया  कि  वे
 9  श्रीफल

 1975  को  रात  8-30  बजे  तक  काम  पर  वापिस  जाए  शर  प्रबन्धक  इस  बात  पर  राजी

 हों  गए  कि  वे  न्यायालय  के  मामले  वापिस  ले  लेंगे  यदि  सामान्य  काम  फिर  से  श्रारग्भ  कर

 जाएं  a  पहले  की  तरह  सारा  काम  होने  लगे  ।  10  1975  को  पारी  क

 wet  कंमंचारी  कौर  नबी  पौरी  के  ड्यूटी  पर॑  आने  वाले  भट्टी  कर्मचारी  टाईम  अाफिस में

 इकट्ठे  हो  प्रौढ़  उन्होंनें  इस  बात  पर  feat  कि  कामे  तभी  we  किया  जाएगा  यदि

 मामले  वापिस  ले  लिए  जाएं  शौर  भट्टी  क्यारियों  से  ट्वीयर  मोनकीज  बदलने के  लिए न

 कहा  जाएं  चूंकि  प्रबन्धकों  को  यह  स्वीकार  न  था  इस  लिए  भट्टी  कर्मचारी  काम  से  गर-हाजिर

 wi  चूंकि  कुछ  भट्टी  कर्मचारी  अन्य  कर्मचारियों  को  काम  पर  न  जाने  के  लिए  उकसा  रहे

 थे  इस  लिए  बी  पारी  के  दो  कर्मचारी  श्र  सीਂ  पारी  के  एक  कर्मचारी  को  10  ग्रप्नल

 1975  को  निलम्बित  कर  दिया  गया  ।  भट्टी  कमंचारियों  की  हड़ताल  के  कारण  10  और

 11  1975  को
 भी  काम  पर  प्रभाव  पड़ा  परन्तु  दूसरे  सभी  विभागों

 में  कर्मचारियों  की

 उपस्थिति  सामान्य  थी  12  कौर  13  श्रीफल  को  स्थिति  मामुली  सुधार  हुमा  14

 की  सुबह  स्थानीय  प्राधिकारियों  ने  हड़ताली  भट्टी  कर्मचारियों  के  3  नेताओं  को  पकड़

 लिया  झर  दण्ड  प्रक्रिया  संहिता  की  धारा  144  के  अधीन  प्रतिषेध  चमक  orem  लागू  कर  दिए ।
 14  श्रीफल  तक  उपस्थिति  में  सुधार  हुमा  ।  प्रबन्धकों  ने  सुचित  किया  कि  जो

 ताली  wet  कमचारी  15  aye  को  पारी  से  पहले  काम  पर  वापिस  ar  जाएंगे  उनके

 मामलों  पर  सहानुभूति  दु वर्क  विचार  किया  जाएगा  परन्तु  जों  करमचारी  काम  पर  वापिस  नहीं

 उनकी  सेवा  भंग  कर  दी  जाएगी  |

 पता  चला  है  कि  art  सुबह  तक  220  हड़ताली  भट्टी  कर्मचारियों में  से  170

 चारी  काम  पर  वापिस  प्रा  गये  थे  ।  ae  है  कि  बाकी  कर्मचारी  की  जल्दी  ही  काम

 पर  लौट  wa  कोई  भी  प्रश्न  भट्टी  बन्द  नहीं  है  कौर  मिनट  मिल  ने  काम  करना

 शुरू  कर  दिया है  ।  प्रकाश  है  कोक  यौवन  पुशिंग  में  भी  वृद्धि  हो  जाएगी  ।

 मूझे  विश्वास  हैं  कि  wa  जो  कर्मचारी  .  हड़ताल  पर  हैं  वे  भी  जल्दी  ही  अपने  साथी

 कर्मचारियों  का  करेंग  कौर  शीघ्र  ही  अपने  काम  पर  लौट  जाएंगें  ।

 यह  बड़े  खेद  की  बात  है  कि  शिलाई  इस्पात  कारखाना  जो  लगातार  स्वच्छ  काय  करता

 रहा  है  के  काम  पर  इस  प्रकार  की  हड़ताल  से  बरा  प्रभाव  पड़ी  है  ।

 मेरा  कामगारों  कौर  मजदूर  संघों  के  नेतायों  से  अ्रनूरोध  है  कि  वे  wa  एसा  कोई  काम

 न  करें  जिससे  उत्पादन  में  किसी  प्रकार  की  बाधा
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 Calling
 Attention  to  a  Matter  of  Urgent  Public  Importance  Chaitra  26,

 1897  (Saka)

 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त
 :

 वास्तव  में  यह  चिनता  का  विषय  है  कि  इतने  बड़े  कारखाने  में  इस  तरह

 उत्पादन में  रुकावट  श्री
 में  मंत्री  जी

 से  कुछ  प्रश्न  पूछना  चा  क्यों  कि  समाचार  पत्रों  में  प्रकाशित

 समाचारों के  भ्र ति रिक्त  मेरे  पास  ate  कोई  जानकारी  नहीं  है  तराशा  है  कि  वह  कुछ  दौर
 कारी  देंगे  |

 मैं  समझता  हूं  कि  वह  इस  बात  से  भी  सहमत  होंगे  कि  हो  सकता  है
 कि  मजदूरों  को

 इस  तरह  की

 काय  वाही  करने  के  लिये  उकसाया  गया  किन्तु  एसा  भी  हो  सकता  है  कि  मजदूरों  की  सही  शिकायतें

 हों  जिससे  उन  संतोष  व्याप्त हो  ।

 अब  में  जानना  चाहता  हू  कि  मजदूरों  की  इस  मांग  पर  कि  पदों  पर  नियुक्तियां  अधिक की  जायें

 श्र  पदोन्नति में  वृद्धि  की  पहले  कभी  विचार  किया  गया  है  ।  यह  पद-मूल्यांकन  का  प्रश्न है  ।

 मैं  जानना  चाहता  हू  कि  लगातार  पद-मूल्यांकन  के  लिय  क्या  कोई  व्यवस्था  है
 ।

 यदि  इस  कारखाने  में  एक  समुचित  शिकायत  तंत्र  सामान्य  रूप  से  कार्य कर  रहा  होता

 तो  निस्सन्देह इस  धमनभट्टी  में  उपद्रव  की  संभावना  का  पता  लगाया
 जा

 सकता  था  भर  इसका  उपचार

 शिकायत  तंत्र  द्वारा  किया  जा  सकता  था  ।  परन्तु  एसा  मालूम  होता  है  कि  यह  एकाएक  ही  gat  और

 प्रबन्धकों  को  भी  इसकी  जानकारी नहीं  मिली  ।  इस  तरह  उपद्रव  शुरु  हो  गया  श्र  उत्पादन में  रुकावट

 झरा  गयी  ।  मैं  जानना  चाहता हूं  कि  पद-मूल्यांकन  तंत्र  ait  शिकायत-तंत्र
 की  इस  कारखाने

 में  बया  स्थिति  यह  संतोष  जनक  प्रतीत  नहीं  होती  है  ।

 न्यायालय  के  जो  दुर्ग  के  श्रम  न्यायालय  में  दायर  किये  गये  वापस  ले  लिये  गये  हैं  अथवा

 भी  निश्चित पड़े  हैं  ?

 दो  या  तीन  लोग  नज़र बन्द  किये  गये  थे  ।  कया  वे  कभी  भी  नजर  बंद  हैं  ?  क्या  सभी  220  मजदूरों

 को  सेवा  में  भंग  किया  गया  है  ?

 मैं  हिन्द  मजदूर  सभा  के  सचिव  are  भिलाई  इस्पात  संयंत्र  के  एक  अ्रधिकारी  के  सीवेज  निक  वक्तव्यों

 के  बारे  में  भी  स्पष्टीकरण  चाहता  हू  ।

 at  अन्त  में  मुझे  आशा  है  कि  वह  बतायेंगे  इन  5  या  6  दिनों  तक  काम  बन्द  रहने  के

 स्वरूप  अनुमानित  कुल  उत्पादन  घाटा  कितना  है
 ?

 श्री  चन्द्रजीत  यादव  :  मैंने  अपने  वक्तव्य  में  यह  स्पष्ट  कर  दिया  है  कि  एक  विशेष  क्षेत्र

 भट्टी  क्षेत्र  तक  ही  सीमित  है  ।

 कर्मकारों की  मांग  यह  कि  जो  कार्य  वे  शुरु  से  कर  रहे  थे  वह  कार्य  उनका  नहीं  उन्होंने यह  भी

 दलील  दी  कि  राउरकेला इस्पात  संयंत्र  में  यह  कार्य  भिन्न-भिन्न  यांत्रिक  लोगों  द्वारा  किया

 जाता है  ।  प्रक्रिया  प्रत्येक  संयंत्र  में  भिन्न  है  ।  पद  पदोन्नति  इन  सभी

 बातों  पर  चर्चा की  जाती  है  ।  सामान्य  प्रक्रिया  यह  है  कि  चर्चा  मान्यता  प्राप्त  संघ  प्रौढ़  प्रबंधकों  के  बीच

 होती है  ।  चर्चा  करने  के  बाद  ही  वे  ष्छं भ्छ्  सहमत  होते  हैं
 ।

 भिलाई  इस्पात  संयंत्र  के  मामले  में  व्यावहारिक  दृष्टि  से  मध्य  प्रदेश  श्रौद्योगिक  संबंध

 नियम  के  अ्रनुसार  प्रबंधकों  at  मान्यताप्राप्त  संघ
 के

 प्रतिनिधि  के  बीच  समझौता  होना  श्रनिवायं

 मान्यताप्राप्त  संघ इन  सभी  बातों--पद  पद  तथा  कार्य के  स्वरूप  से  पहले
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 16  1975  अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  विषय  की  ate  ध्यान  दिलाना
 need

 ही  सहमत  थे  |  मान्यताप्राप्त  संघ  ने  यह  प्रश्न  नहीं  उठाया  है  ।  एच०  एस०  एस०  के  एक

 समूह  ने  ही  उपद्रव  शुरु  करके  हड़ताल  का  आह्वान  किया  ।  इस  मांग  पर  भिलाई  इस्पात  संयंत्र  में  कार्यरत

 किसी  अन्य  संघ  का  समर्थन  प्राप्त  नहीं  है  ।  प्रबन्धकों  के  लिये  यह  मांग  स्वीकार  करना  कठिन

 जहां  तक  अन्य  शिकायतों  का  सम्बन्ध  यह  सही  है  कि  भिलाई  इस्पात  संयंत्र  में  काफी  लम्बे

 समय  तक  कोई  बड़ी  श्रमिक  कशां ति  नहीं  रही  है  ।  भिलाई  इस्पात  संयंत्र  में  कार्य  सुचारू पण  चलता

 रहा है  ।

 वहां  पर  समुचित  तंत्र  भी  प्रबन्धक  कर्मकारों  की  मांगों  पर  विचार  करते  रहे  वहां  पर

 विभिन्न  स्तरों  पर  चर्चा  होती  है  कौर  कुछ  बातों  पर  समझौता  भी  होत  मान्यता  रहित  संघों  के  साथ

 कोई  श्रौपचा  रिक  बैठक  नहीं  होती  है  ।

 जहां  तक  मामलों  का  सम्बन्ध  मामले  प्रभी  भी  न्यायालयों  में  विचारधीन  प्रबन्धकों  ने

 कहा  है  कि  यदि  कमंकार  हड़ताल  वापस  लेने  को  तैयार हों  र  यदि  वे  पहल  जैसी  कार्यों  की  शर्तों

 पर  ड्यूटी  पर
 वापस  जाते  हैं  तो  मामले  वापस  ले  लिये  जायेंगे  ।  चूंकि  वे  इस  पर  सहमत  नहीं

 हुए  इस  लिये  मामले  अभी  भी  न्यायालय  में  विचा  राधीन  मेरी  हाल  की  जानकारी  के

 अनुसार  हड़ताल प्रभी  समाप्त  नहीं हुई
 220  कर्मकारों  में

 से
 170  कर्मकार काम

 पर  वापस झा

 |  हमे  आशा  है  कि  अरन्य  कर्मकार  भी  काम  पर  वापस  झा  जायेंगे  ।

 जहां तक  इस  हड़ताल  के  कारण  हुये  घाटे का  सम्बन्ध  कुल  उत्पादन  घाटा  लगभग

 83  लाख  रुपये  है  ।

 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :  मैंने  दो  सार्वजनिक  वक्तव्यों  के  बारे  प्रश्न  उठाया  पहले  में  यह  कह

 गया था  कि  प्रबन्धक  कुछ  ठेकेदारों  की  मदद  करने  के  प्रयोजन  से  समझौते  का  उल्लंघन  कर

 रहे  दूसर  में  यह  कहा  गया  है  कि  जनसंघर्ष  समिति  के  कुछ  संतुष्ट  तत्वों  ने  मनमाने  ढंग  से

 तोड़फोड़  करने  की  कोशिश की  ।  क्या  ड्राप  छानबीन  करके यह  बतायेंगे  कि  वास्तविक  स्थिति  क्या

 है  श्र  पास  इस  बारे  में  क्या  जानकारी है  ?

 श्री  इन्द्रजीत  यादव  :  जहां  तक  जनसंघर्ष  समिति  का  सम्बन्ध  हमारे  पास  कोई  जानकारी  नहीं

 है  कि  उन्होंने  एसा  किया  जैसा कि  मैंने  कहा  है  कि  एच०  एम
 ०

 एस०  के  लोगों  ने  इस  हड़ताल  के

 लिये  उकसाया  i

 प्रबन्धकों  ने  किसी  समझौते  का  उल्लंघन  नहीं  किया  है  ।  जहां  तक  ठेकेदारों  की  बात  हमार

 mace  जानकारी है  कि  कुछ  ठेकेदारों  ने  हड़ताल के  लिये  उकसाया  हम  मामले  छानबीन

 कर  रहे  हैं  और  जिन्होंने  इस  हड़ताल  के  लिये  उकसाया  उनके  खिलाफ  झ्रावश्यक  कार्यवाही  कीं

 जायेगी  ।

 प्रबोध  चन्द्र  )  :  मैंने  रोक  बार  सम्बन्धित  मंत्री  का  ध्यान  दिलाया है  कि  भिलाई

 इस्पात  संयंत्र  में  निहित  स्वार्थों  का  एक  वर्ग है  ।  वहां  के  महाप्रबंधक  पहले  वहां  पं  वेक्षक  थे  झ्र

 उन्होंने  अ्रनेक दल बनाये दल  बनाये  हैँ  जिन्होंने  वहां  हड़ताल की  झर
 भ्र संतोष  पैदा  किया  ।  एसे  लोगों  को  वहां

 इतने  लम्बे  समय  तक  नहीं  रहने  दिया  जाना  चाहिये
 ।

 मंत्री  महोदय  ने  यह  बताया  है  कि  केवल  कुछेक

 कलाकारों  ने  हड़ताल की  ।  मैँ  कहता  हूं  कि  यदि  एक  इस्पात
 मिल

 के  किसी  भाग  में  हड़ताल  होती  है  तो

 समूची मिल  में  उत्पादन को  क्षति  पहुंचती है  ।
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 Calling
 Attention  to  a  Matter  of  Urgent  Public

 Importance  सनम नाल
 April  16,  1975

 मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  जो  कमंकार
 हड़ताल  पर  गये  थे  क्या

 उन्होंने  इसकी  सुचना

 प्रबन्धकों  को  दी  थी  अथवा  वे  जब  कभी  भी  चाहें  हड़ताल कर  सकते  है  भ्र  हवा  कपा  ऐसे  नियम  कौर

 प्रक्रियायें  हैं  जिनका  हड़ताल  करने  से  पूर्व  पालन  करना  पड़ता  है  ।

 श्री  चन्द्रजीत  यादव  :  मैं  माननीय  सदस्य  की  इस  बात  से  सहमत  हूं  कि  यदि  इस्पात  मिल  में  कहीं

 हड़ताल  होती  है  तो  सम  चे  संयंत्र  का  कार्यकरण प्रभा  वित  होता  है  ।

 माननीय सदस्य  ने  कुछ  सुझाव  दिय  हैं  कि  जो  लोग  वहां  काफी  समय  से  काम  कर  रहे  हैं  उन्हें

 निहित  स्वार्थ  माना  जाना  चाहिये  |  इन  इस्पात  संयंत्रों  में  तो  लोग  भ्राजीवन  कार्य  करते  हैं  कौर  कुछ

 पर्यवेक्षक  महाप्रबंधक  भी  बन  नियम  |  यह  बुरी  परंपरा नहीं  है  |

 इस  प्रश्न  के  सम्बन्ध  में  कि  क्या  उन्होंने  पहल  नोटिस  दिया  ।  उन्होंने  इसका  कोई  नोटिस  नहीं

 दिया  ।  यह  wae  हड़ताल थी  ।  इसे  ध.) ग्रवध  घोषित किया  गया  था

 माननीय  सदस्य  द्वारा  बतायी गयी  न्य  बातों  की  भी  छानबीन  की  जा  रही है

 Shri  R.  5,  Pandey  (Rajnandgaon)  :  Sir,  the  perfomance  of  Bhilai  Steel  plant  has  been  very

 good.  Resorting  to  strike  in  such  a  plant  without  any  notice  resulting  loss  of  Rs.  1  crore  is  not  a

 good  thing.  I  am  happy  to  learn  that  170  out  of  210  workers  resumed  their  duties

 want  to  know  whether  it  cannot  be  investigated  as  to  who  are  behind  this  strike  What  is

 the  conspiracy  against  it  If  you  will  not  check  it  it  will  not  be  in  the  interest  of  the  plant.  This

 is  a  sophisticated  plant  and  when  trade  union  leaders  indulge  on  such  irresponsible  activities,

 you  should  not  recognise  that  union  and  they  are  sent  to  jails

 So  far  as  I  understand  there  is  no  fault  of  the  management  Union  are  very  cooperative
 INTUC  is  also  good.  NowI  would  like  to  know  who  is  behind  it

 I  would  like  to  know  one  more  thing.  How  this  loss  is  suffered.  It  is  stated  that  Bhilai  Steet

 plant  is  losing  Rs.  15  lakhs  per  day  and  accordingly  it  comes  to  Rs.  85  lakhs  or  more

 Shri  Chandrajit  Yadav  :  I  agree  with  the  spirit  and  concern  expressed  by  the  honourable  Me-

 mber.  I  assure  him  that  full  investigation  will  be  made  into  all  the  matters  and  action  will

 be  taken  against  the  persons  involved  therein

 There  leaders  of  H.M.S.  are  detained  who  instigated  for  strike

 Shri  R.  S.  Pandey  :  I  would  like  to  know  whether  Shri  Chandrakant  Desai  has  not  been  de-

 tained

 Shri  Chandrajit  Yadav  Shri  Chandrakant  Desai  is  detained.  Three  persons  have  been  sus-

 pended  and  I  hope  that  other  workers  also  resume  duty  and  the  persons  indulging  in  such  ac-

 tivities  will  be  isolated.

 There  is  another  recognised  union.  This  union  is  not  recognised  which  incited  for  strike  but

 this  union  has  no  influence  there

 So  far  as  the  loss  is  concerned,  the  production  has  not  been  made  in  terms  of  value  and  it

 comes  to  about  Rs.  83  lakhs.  If  work  had  gone  on  normally  and iron  and  steel  had  been  produced

 its  value  would  be  Rs.  83  lakhs.  I  assure  the  honourable  Member  that  effective  steps  will  be

 taken  ty  avert  this  illegal  strike  and  situation  will  be  handled.
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 26  4a,  1897  )  कोलार-स्थित  सोने  की  खानों  में  हड़ताल  के  बार  में

 22  225
 Shri  Bhogendra  Jha  (Jainagar)  :  The  management  in  the  public  sector  undertaking  has  been

 adopting  antilabour  attitude  and  is  in  league  with  the  contractors  and  encourages  corruption
 and  the  workers  are  incited  for  strikes  which  result  in  the  loss  of  production.  I  would  like  to  know
 whether  any  contractor  has  been  arrested  or  you  are  going  to  arrest  them.

 I  would  also  like  to  know  whether  any  officer  has  also  incited  the  workers  for  strike.  Whether
 the  workers  resuming  duty  will  be  assured  that  no  repressive  action  will  be  taken  against  them.

 I  would  also  like  to  know  whether  Government  intend  to  take  the  elected  representatives
 of  the  workers  in  the  management.  Which  is  the  sole  representative  union  there.

 Shri  Chandrajit  Yadav  :  Any  officer  has  not  incited  for  strike.  I  have  already  told  who  are
 behind  the  strike.  Investigations  are  being  made.

 far  as  the  participation  of  workers  in  the  mangement  is  concerned,  Bhilai  steel  plant  is  a
 unit  of  H.S.L..  The  question  of  having  a  separate  management  committee  in  each  factory  is
 under  consideration  of  the  Government.  It  will  be  considered  as  soon  as  a  decision  is  taken  in
 this  regard.

 The  contractor  does  not  come  in  the  perview  of  the  Act  under  which  we  could  take  action.
 He  does  not  take  part  in  any  union.  He  does  not  work  in  the  plant.  The  information  in  this
 that  they  have  helped  in  inciting  the  workers.  What  action  is  to  be  taken  against  them  is  being
 considered  and  action  will  be  taken.

 सभा  की  बेठको  से  अनुपस्थिति  की  अनुमति

 LEAVE  OF  ABSENCE  FROM  THE  SITTINGS  OF  THE  HOUSE

 अध्यक्ष  महोदय  :
 सभा  कीं  बैठकों  से  सदस्यों  की  भ्रनुपस्थिति सम्बन्धी  समिति ने  अपने

 प्रतिवेदन  में  सिफारिश  की  है  कि  निम्नलिखित  सदस्यों  को  प्रतिवेदन  में  दी  गई  अवधि  के  लिये  सभा  की

 बैठकों  से  अनुपस्थिति  की  अनुमति  दी  जाये  ।

 (1)  डा०  जी०  एस०  मेल कोटे

 (2)  श्री  एम०
 कल्याण  सुन्दरम

 क्या  सभा  यह  चाहती  है  कि  समिति  द्वारा  सीमा  रिश  की  गई  अनुमति  प्रदान  की  जाये  ?

 कुछ  माननीय  सदस्य :  हां  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  सदस्यों  को  तदनुसार  सुचित  किया  जायेगा  |

 कोलार-स्थित  सोने  को  खानों  में  हड़ताल  के  बारे  में

 RE.  STRIKE  IN  KOLAR  GOLD  MINES

 श्री  दिनेश  भट्टाचार्य  :
 कोलार  की  सोने  की  खान  में  इस  मास  की  पहली  तारीख  से

 राज  तक  हड़ताल  चली  प्रा  रही  इसमें  10,000  कर्मकार  काम  करते  एक  सदस्यीय समिति  द्वारा

 की  गई  सिफारिशों  से  प्रयोजन  की  सिद्धि  नहीं  होगी  ।  इस  हड़ताल  को  समाप्त  करने  हेतु  निश्चित

 कदम  उठाये  जाने  चाहिए  तथा  कर्मकारों  को  न्याय  मिलना  चाहिए  ।

 Shri  Madhu  Limaye  (Banka)  :  Mr.  Speaker,  Sir,  may  I  know  when  a  discussion  in  the  question
 of  Sikkim  will  be  allowed  in  this  House  ?  I  have  given  notice  under  Rule  377,  and  calling
 attention  notice  and  several  other  notices  in  this  regard.

 Mr.  Speaker  द  Let  the  position  be  crystalized.  As  you  are  aware,  this  question  is  being  dis-

 cussed  by  the  Government  with  the  opposition.
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 Statement  Re.  Reported  Death  of  Adivasis  jn  Chaitra  26,  1897  (Saka)

 Rajasthan
 and  Gujarat

 राजस्थान  और  गुजरात  में  आदिवासियों  की  कथित  मृत्यु  के  बारे  में  वक्तव्य

 STATEMENT  RE.  REPORTED  DEATH  OF  ADIVASIS  IN  RAJASTHAN
 AND  GUJARAT

 कृषि  कौर  सिचाई  मंत्रालय  a  राज्य  मंत्री  शाहनवाज  खां  )
 :  बांसवाड़ा  झ्र  पंचमहल

 जिलों  में  आदिवासियों  की
 कथित  मृत्य  के  बारे  में  26  1975  को  इंडियन  एक्सप्रेस  में  छपी

 रिपोर्टों  की  ac  सरकार  का  ध्यान  अ्राकर्षित  किया  गया  है  ।  वास्तव में  यह  बहुत  ही  दुःख  की  बात

 |
 राज्य  सरकारों  से  पूरी  जानकारी  प्राप्त  करने

 के  लिए  तुरन्त  सम्पर्क  स्थापित  किया  गया  था

 जहां  तक  गुजरात  का  संबंध  1974  कौर  1975  के  बीच  111  ५, सावा

 में  यकृत  के  284  मामले  बताए  गये  थे  जिनमें  85  प्रा दि वासियों की  मृत्यू  हो  गई  |  जहां  तक  राजस्थान

 का  संबंध  बताया  जाता  है  कि  1974  कौर  1975  के  बीच  बांसवाड़ा  के

 स्थानीय  अस्पताल  में  पीलिया  कौर  बुखार  से  पीड़ित  172  व्यक्तियों  का  इलाज किया  गया  था  जिनमें

 से  15  व्यक्तियों की  मृत्यु  हो  गई  ।  राजस्थान  सरकार  की  श्रदूयतन  रिपोर्ट  से  ज्ञात  gar  है  कि  बांसवाड़ा

 जिले  में  कुल  मिला  कर  पी  लिया  से
 5  5  मौतें हुई

 2.  स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  मंत्रालय
 के  अनुरोध  राष्ट्रीय  पोषाहार  हैदराबाद

 कौर  राष्ट्रीय  संचारी  रोग  दिल्‍ली  द्वारा  197  1975  के  दोरान  जांच

 की  गई  थी  ।  अध्ययनों  के  परिणामों  से  यह  पता  लगता  है  कि  तब  तक  इन  बीमा  रियों  का  प्रकोप

 बहुत  कुछ  हद  तक  ा  से  सत्य  ठीक  ग्रस्त  मकका  का  प्रयोग  करने  का  कारण  sara  जिससे  उसमें  dita

 विषाक्त पैदा  हो  गई  यह  दुखद  घटना  कई  कारणों  से  हो  सकती है  सामान्य  वर्षा  जिससे

 मक्का  की  फसल  प्रभा  वित  हुई  ग्रामीणों  द्वारा  सही  ढ़ंग  से  मकका  का  भण्डारण  न  करना  जिससे  फफूंद

 संदूषण  हो  गया  था
 प्रभा  वित

 परिवारों  द्वारा  संदूषित  मकका  का  प्रयोग  करना  |

 3.  यहां  यह  उल्लेखनीय  है  कि  दोनों  राज्य  सरकारों  ने  यह  सुचित  किया  है  कि  संबंधित  परिवारों

 ने  प्रयोग  में  लाए  गये  खाद्यान्नों  को  सरकारी  स्टाक  से  नहीं  लिया  था  ।  यह  भीਂ  उल्लेखनीय है  कि  भारतीय

 खाद्य  निगम  संभा  वित  खराबी  को  रोकने  के  लिए  पर्याप्त  सावधानी  बरतता  है  कौर  केवल  एसे

 जोकि  मानव  उपभोग  के  योग्य  हों  पी  ०  एफ०  ए०  निर्दिष्टियों  के  ग्रनुशूप  को  वितरित  करने  की

 manta दी  जाती  है

 4.  गुजरात  सरकार  से  संबंघित  गांवों  में  चिकित्सा-सहायता  की  व्यवस्था  की  है  सनौर  ग्रामवासियों

 को  कलो  रिक्त  अथवा  उबाले  हुए  पानी  का  इस्तेमाल  करने  कौर  खराब  खाद्यान्नों  का  प्रयोग  न  करने

 के  बारे  में  समझाने  के  भी  किय  हैं  ।

 5.  राज्य  सरकारों से  यह  कहा  गया  है  कि  वे  विशेषकर  ग्रामीण  जनता  को  भण्डारण  के  उपयुक्त

 तरीकों  कौर  संदूषित  खाद्यान्नों  का  प्रयोग  करने  पैदा  होने  वाले  खतरों  के  बारे  में  समझाने  के  लिए

 उपाय  करें  ।

 Shri  Madhu  Limaye  (Banka):  May  know  whether  an  enquiry  has  been  made  into  the  question

 of  supply  of  rotted  seed  through  ration  shops  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  इस  पर  कोई  वाद-विवाद  नहीं  होगा  |

 प्रो ०  मधु  दण्डवत  :
 कृपया  खान  प्रफुल  गफ्फार  खान

 की
 गिरफ्तारी  के

 सम्बन्ध
 में

 इस  सभा  की  सहानुभूति  अ्रभिव्यक्त  कर  |
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 Mr.  Speaker  :  Undoubtedly  Khan  Abdul  Gaffar  Khan  was  a  prominent  freedom  fighter.
 He  is  not  only  connected  with  Pakistan,  but  has  played  an  important  part  in  moulding  the  his-

 tory  of  India.  This  House  expresses  its  concern  at  his  arrest.

 श्री  बी०  के०  दास  चौधरी  डाक-तार  विभाग
 ने  डाक  के  तुरन्त  वितरण  हेतु

 मद्रास  और  बम्बई  में  एक  नई  वितरण  प्रणाली  आरम्भ  की  क्या  यह  प्रणाली  कलकत्ता
 में

 भी  शुरु

 की
 गई  है  ?

 Mr.  Speaker  :  This  point  can  be  raised  at  any  other  time.

 ee

 अनुदानों  की  मांगे

 DEMANDS  FOR  GRANTS,

 श्री
 अध्यक्ष  महोदय

 :
 re  हम  विदेश  मंत्रालय  की  भ्रनुदानों की  मांगों  पर  आगे  चर्चा  करेंगे  ।

 लासकता  |

 श्री  इराज्मु  द०  सँकरा  :
 सभा  के  समक्ष  विदेश  मंत्रालय  का  जो  प्रतिवेदन  रखा

 गया  है  वह  सभा  के  साथ  धोखा  है  ।

 महोदय  पीठासीन

 Mr,  DEPUTY  SPEAKER  in  the  Chair

 सोवियत  संघ  के  साथ  हमारे  सम्बन्ध  वापसी  लाभ  शौर  एक  दूसरे  के  मामलों  में

 दखलन्दाजी  न  करने  के  सिद्धान्त  पर  आधारित  पर  रूबल का  मूल्य  रुपये  के  मृत्य के  सम्बन्ध

 में  38  प्रतिशत  अधिक  किये  जाने का  क्या
 कारण

 था  ?

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  इस  प्रश्न  का  सम्बन्ध  वित्त  मंत्रालय  से  है  ।

 श्री  इमाम  द्०  हम  भ्रक्षरतर  अ्रपने  हित  की  अनदेखी  क  दूसरे  देशों  के  साथ  सम्बन्ध

 कायम  करने  में  अपने  को  धोखा  देते  हैं  ।  सोवियत  संघ  हमारा  बरच्छा  मित्र  है  पर  जिन  जिनों  से  हम

 विदेशी  मुद्रा  कमा  सकते  थे  उन्हें  रूस  को  क्यों  भेजा  गया  |

 रिपोर्टे  में  कहा  गया  है  कि  डा०  हेनरी  किसी  की  यात्रा  के  परिणाम  स्वरूप  अमरीका  झर

 भारत  के  सम्बन्धों  में  एक  नया  मोड़  कराया  पर  वर्ष  के  ग्रस्त  में  झ्र मरी ने  पाकिस्तान  को  हथियार

 सप्लाई  करने  आरम्भ  कर  दिये  हिन्द  महासागर  में  feral  गार्सिया  द्वीप  में  परम
 री  का  द्वारा  नौसैनिक  अड्डा

 बनाये  जाने  के  विरोध  में  हम  बहुत  शोर  मचा  रहे  |,  पर  संयुक्त  राष्ट्र  द्वारा  निकाले  गये  मानचित्र  के

 सार  उसके  निकट  ही  सोवियत  रूस  के  अनेक  सैनिक  अड्डे  हम  एक  तटीयवर्ती  राष्ट्र  इसलिये  हम

 चाहते  हैं  कि  यह  महासागर  विदेशी  नौसैनिक  ५, झ्र  से  मुक्त  रहे  ।  यही  सरकार  की  नीति  है  ।  पर  हम

 रूसी  जंगी  जहाज  को  नाव  ae  अमरीकी  नाव  को  भी  जंगी  जहाज  समझने  लगते  हैं  ।  यह  भेद  ठीक

 नहीं है  ।  हमें  aaa  हित  को  ध्यान  में  रखना  चाहिए  ।

 क्या  सरकार  यह  बतायेगी  कि  हनोई  में  भारतीय  राजदूत  क्यों  नहीं  नियुक्त  किया  गया है  ?

 कया
 केवल  वाशिंगटन प्रौढ़  मास्को  में  राजदूत  नियुक्त  करके ही  सरकार  संतुष्ट  है  !  हमें  एशियायी

 विकास  संस्थान
 की

 स्थापना  करनी  चाहिए  क्योंकि  हमारा देश  विशाल  है  कौर  भौगोलिक  दृष्टि  से

 भी  हम इस  स्थिति  में  हैं  ।
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 .

 मुझे  बहुत  खुशी  है  कि  हमने  पेट्रोलियम  qd
 {- सय ी  करने  वाले  देशों  के  रदा  अष्टकोण  का  समर्थन  किया

 हालांकि  इससे  हमें  आधिक  कठिनाई  हुई  है  ।  हमें  भी  अपने  कच्चे  माल  के  सम्बन्ध  में  अपने  हितों  को

 दृष्टि में रखकर ऐसा  ही  रुख  aoa  चाहिए  ।  हम  चाय  के  प्रमुख  निर्यातक  सरकार  इस  सम्बन्ध  में

 क्या  कर  रही  है  ?

 पश्चिम  एशिया  के  देशों  में  art  पूंजी  बाहुल्य है  ।  हम  चाहते  हैं  कि  ये  देश  हमारे  देश  में  पूंजी
 लगायें  |  हमा  ae  अत्यधिक  जनशक्ति  उद्यमी  इसका  उपयोग  वहां  किया  जा  सकता  है  ।  एशिया

 में  एक  बहु-राष्ट्रीय  संस्था  बनाने  की  दिशा  में  सरकार  व्या  कार्यवाही  कर  रही  है  ?

 पुतंगाल में जो में  जो  परिवर्तन  पाया  है  उसका  हम  स्वागत  करते  हैं  ।  दमन  कौर  दीव  में  हमारे

 बहुत  से  तकनीशियन-शिक्षकों  से  लेकर  डाक्टरों  तक--पुर्तगाली  बोलते  हैं  ।  उनमें

 से  ग्राहकों  को  अफरीका  के  मामलों  का  अनुभव  है  ।  इन  लोगों  की  प्रतिभा  का  अफरीकी  देशों  में  उपयोग

 किया  जा  सकता  है  |  इससे  इन  देशों में  हमारे  हितों  की  रक्षा  होगी  ।

 गोटेमाला  में  हुए  लैटिन  अमरीकी  संसद  के  अधिवेशन  में  पारित  एक  संकल्प  में  हमें  कहा  गया  था

 कि  हम  एशिया  कौर  लैटिन  अमरीका  के  अन्तर्राष्ट्रीय  संसदीय  सम्मेलन  में  अपना  प्रतिनिधि

 मनोनीत  करें  ।  पर  इस  दिशा  में  अभी  तक  कुछ  नहीं  किया  गया  है  ।  मुझे  भय  है  कि  इससे  उन  देशों में

 हमारी  प्रतिष्ठा  प्रभावित  होगी  ।

 डा०  हेनरी  आस्टिन  (एर्णाकूलम ) : मुझे लगता है कि इतिहास अझ्रपने को मुझे  लगता  है  कि  इतिहास  was  को  दोहरा  रहा  है  |  इतिहास

 के  छात्र  के  नाते  में  यह  जानता  कि  पश्चिमी  देश  राजनीतिक  तथा  अन्य  मामलों  में  ग्रीक-रोमनਂ

 अनुभव  से  प्रेरणा  लेते  ज  हमें  सिकन्दर  के  श्रावण  की  याद  ताजा  हो  रही  है  ;  यद्यपि  उसकी  विजय

 तकनीकी  विजय  थी  तथापि  यह  तथ्य  है  कि  मकदुनिया के  सिपाहियों  ने भ्रागे  बढ़ने  से  इन्कार कर

 दिया  था  हालांकि  विश्वविजेता  सिकन्दर  विश्व  पर  विजय  पाना  चाहता  था  ।  यह  इसलिये  gar

 कि  पोरस  के  नेतृत्व  में  भारत  की  जनता  ने  यह  दिखा  दिया  कि  वह  किसी  भी  विदेशी  साम्राज्यवादी  शक्ति

 के  मनसूबों  को  विफल  करने  में  सक्षम  है  ।  सिकन्दर  के  लिए  यह  एक  महान  अ्रनुभव  था  ।  इसी  प्रकार

 पुर्तगालियों  ने  पूर्वे  पर  श्रावण  करना  आरम्भ  किया  कौर  आशा  को  पार  कर  भारत  में  झा

 गये  ।  हमारे पास  इस  तथ्य  के  चित्र  हैं  कि  उन्होंने  किस  प्रकार  पहले  थोड़ी  सी
 जगह  मांगी

 कौर
 बाद

 में  भारत  के  उस  भाग  पर  प्राक् रमण  करके  उसे  अपने  अधिकार  में  ले  लिया  ।  इतिहास के  चक्र  को  देखते

 ये  सारी  बातें  राज  फिर  उभर  रही  शिमला  समझौते  के
 बाद

 भी युद्ध  के  बादल  मण्डया रहे  हैं  ।

 पश्चिमी  शक्तियों  के  सैनिक  डड  न  केवल  feat  माशिया  में  ही  हैं  अपितु  armada  से  लेकर

 ऑस्ट्रेलिया  तक  19  भ्रमण  सैनिक  ase  |  ये  मुख्य  रूप  से  एंग्लो-ग्रमरीकन  शक्तियों  द्वारा  स्थापित  किये

 गये  दीयों  माशिया  की  स्थिति  सोवियत  रूस  के  जहाजों  के  ठहरने  के  स्थानों  की  dar  भिन्न

 यह  भ्रष्टा  विशिष्टतः  सैनिक  प्रयोजनों  के  लिए  है  ।  यह  भी  समाचार  है  कि  यहां  परमाणु  ग्रस्त

 इकट्ठे
 किये  जा  रहे  यह  हमारे  लिए  चिन्ता  का  विषय है  ।  सोलहवीं  शताब्दी  में  ये  लोग  स्थल  से

 राय  थे  श्रबन  जलमार्ग  से  आ  रहे  ये  लोग  एशिया  के  लिए  भय  तौर  प्र निश्चितता  की  स्थिति  पैदा  कर

 रहे  खाड़ी  क्षेत्र में  इसी  प्रकार  के  wey  भ्रष्ट  हैं  जिनसे  हमें  खतरा  है
 ।  इसी  स्थिति का  arse  सुबह

 प्रधान  मंत्री  ने  जिक्र  किया  था  ।  ale  इसे  देखते  हुए  प्रपात-स्थिति  को  कायम  रखने  की  बात  कही

 थी |
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 एशिया  ai  विशेष  रूप  से  हमारे  पड़ोस  में  जो  घटनाएं  घट  रही  हैं  उन्हें  ऐतिहासिक  परिप्रेक्ष्य  में

 देखा  जाना  चाहिए  ।  सभी  जानते  हैं  कि  एशिया  में  क्रान्ति  झरा  रही  हिन्द-चीन  में  जो  कुछ  हो  रहा

 है  वह  एशिया  के  लोगों  की  श्राकांशाओं  ate  मांगों  का  प्रतीक  है  ।

 aaa के  लोग  काफी  प्रतिभावान  कौर  परिश्रमी  ह्  उन्होंने  सैनिक  दृष्टि  से  भी  काफी  सफलता

 प्राप्त  की  फिर  भी  वह  अपनी  सारी  शक्ति  कौर  अ्रमरीका  के  समर्थन  से  पुनः एकीकरण  प्राप्त  न  कर

 सका  |  पर  यही  कम  एक  छोटे  से  देश  कम्बोडिया  ने  करके  दिखा  दिया  है  |

 we  कौर  रूबल  की  विनिमय  दर  के  सम्बन्ध  में  हमारे  वित्त  मंत्री  ने  सोवियत  वित्त  मंत्री  से

 चीत  शुरू  कर  दी  है  ।

 मैँ  विदेश  मंत्री  को  सिक्किम  की  हाल  की  घटना  पर  बधाई  देता  हूं  ।  सिक्किम  में  कल  जो  घटना

 घटी  उससे  यह  पता  चलता  है  कि  वहां  के  लोग  हमारे  तंत्र  में  विश्वास  रखते  हमारे  राजनीतिक  दर्शन

 में  विश्वास रखते  चीन  जनता  के  इस  fra  को  दूषित  करना  चाहता  है  ।  पाकिस्तान ने  जब  हूजा

 हथियाया तो  चीन  चप  रहा  है

 सोवियत संघ  के  साथ  हमारे  सम्बन्धों  के  बारे  में  बहुत  कुछ  कहा  गया  है  |  बांगलादेश  संकट

 के  समय जब  अमरीका ने  सातवां  बेड़ा  भेज  दिया  था  शौर  चीन  पाकिस्तान  का  खुला  समर्थन  कर  रहा

 था  तब  सोवियत  संघ  के  साथ  हुई  हमारी  संधि  ही  इन  दो  बड़ी  शक्तियों  के  मशीनीकरण  की  शक्ति  को

 रोधक  सिद्ध  हुई  ।

 हमारी  विदेश  नीति  गुटनिरपेक्षता  पर  भ्राधारित  हम  प्रत्येक  देश  या  ब्लॉक  के  संदर्भ

 में  रानी  विदेश  नीति  हर  मामले  के  गुण-दोषों  के  ऑ्राधार  पर  निश्चित  करते  ह  हमारी  नीति

 सुरक्षा  की  नीति  चीन  atk  पाकिस्तान  के  साथ  हुए  तीन  निर्णायक  युद्धों  के  बावजूद  हमारा  देश

 कायम  है  ।  अन्तर्राष्ट्रीय  संकट  के  बावजूद  हमारी  अर्थव्यवस्था  में  निरंतर  सुधार  हो  रहा  हालांकि

 कुछ  थोड़े  समय  के  लिये  हमें  कुछ  कठिनाइयों  अ्रौर  संकटों  का  सामना  करना  पड़ा  ।  विरोधी  दलों

 ढारा  हर  रोज  भ्र व्यवस्था  पैदा  की  जा  रही  फास्स्टिवादी  भ्रात्दोलन  किये  जा  रहें  फिर  भी  हमारी

 विदेश  नीति  सफल  हुई  है  शौर  उसके  श्राशानुकूल  परिणाम  निकले  हैं  ।

 श्री  समर  गुहा  :  हमार  देश  के  स्वतन्त्रता  संग्राम  में  एक  ऐसे  व्यक्ति  ने  भाग  लिया  था

 जिसे  हम  फ्रंटियर  गांधी  कहतें  हैं  शायद  विदेश  मंत्री  ने  arr  के  समाचार  पन्नों  को  देखा  उनमें

 उनके  सम्बन्ध  में  समाचार  छपा  है  ।  हमारा  भी  उनके  प्रति  कुछ  कत्तव्य  है  ।  हमारे  राष्ट्र-पिता
 >

 ने
 ७५०

 उन्हें  कुछ  वचन  दिया  था  ।  मैं  चह्वाण  साहब  को  याद  दिलाना  चाहता  कि  जिस  दिन  देश  का  विभाजन

 हुमा था  उस  दिन  खान  अब्दुल  गफ्फार  खान  तथा  डा०  खान  साहेब  दोनों  भाई  कार्यकारिणी  समिति  से

 चुपचाप  बिना  कुछ  बोले  आंखों  में  आंसू  लिये  चले  गये  थे  झर  उसी  दिन  प्रार्थना  सभा  में  महात्मा  गांधी

 ने  समूचे  राष्ट्र  की  ओर  से  यह  प्रतिज्ञा  की  थी  कि  अगर  पखतूनिस्तान  ate  बलूचिस्तान  की  जनता  की

 अधिकार  कौर  विशेषाधिकार  कभी  खतरे  में  पड़ते  हैं  तो  भारत  को  पाकिस्तान

 के  साथ  युद्ध  करने  का  अधिकार  होगा  ।  किन्तु  हम  चुप  हैं  शिमला  समझौते  के  नाम  पर  हम  कोई

 शब्द  नहीं कह  रहें  यद्यपि  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  के  महासचिव
 भी

 इस  तथ्य  को  नकार  नहीं  सके  हैं  कि

 भारी  संख्या  में  पाकिस्तान  की  बलोची  कौर  पखतूनी  जनता  अफगानिस्तान  में  प्रवेश  कर  रही  है  ।
 वहा

 इतना  अत्याचार  हो  रहा  है  और  हम  राजनयिक  सिद्धान्तों  को  इतना  महत्व  दे  रहे  हैं  कि  इन  शभ्रत्याचारों

 के  विरोध  में  हम  एक  शब्द  का  भी  उच्चारण  नहीं  करना  चाहते  ।  क्या  हमारी  श्रात्माश्रों  का  इतना  पतन
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 Tod  न्गा
 हो  चुका  है

 ?  शिमला  समझौते  को  बड़ा  सम्मान  दल  गा  हा  है  ।  केवल  मैंने  बात  कहीं  थी  कि  यह

 समझौता  ताशकन्द  समझौते  से  भी  बदतर  मेरा  उपहास  उड़ाया  गया  |  इससे  क्या  ठोस

 लब्धि  हुई  ठोस  उपलब्धि  यही  है  कि  हमारी  प्रधान  मंत्री  कहती  हैं  कि  राज  हमारे  देश  पर  श्रावण

 का  खतरा  है  ।

 क्
 युद्ध  एक  त्रासदी  है  किन्तु  अधूरा  युद्ध  तो  एक  बहुत  बड़ी  ल्लासदी  है  कौर  हम  पर  तीन  युद्ध  थोपे

 गये  झर यह  तीनों  युद्ध  अधूरे  युद्ध  थे  श्र  प्रत्येक  युद्ध  के  बाद  दूसरा  युद्ध  gar  ।  पाकिस्तान के

 साथ  अगले  युद्ध  को  टाला  नहीं  जा  सकता  ।  मैँ  यह  नहीं  कहना  चाहता  कि  हम  पाकिस्तान  पर  अधिकार

 कर
 लें  किन्तु  यह  चाहता  हूँ  कि  जब  तक  दुश्मन  की  कमर  न  तोड़  दी  जाये  तब  तक  युद्ध  से  बचा  नहीं

 जा

 सकता  |  अधूरा  युद्ध  एक  महान  त्रासदी  होता  विदेश  नीति  कमजोर  हो  तो  उससे  युद्ध  की  स्थितियां

 उत्पन्न  हो  जाती  हैं  जिसमें  बड़े  पैमाने  पर  मानव  विनाश  होता  है  |  शिमला  समझौते  से  समस्या  का

 धान  होने  वाला  नहीं  इससे  कोई  झ्शा  नहीं  है  ।

 हमें  इस  सम्बन्ध  में  एक  नया  दष्टिकोण  अपनाना  होगा  ।  पाकिस्तान  में  विमान  वातावरण

 के  संदर्भ  में  पाकिस्तान  के  उदभव  के  आधार  का  कोई  नैतिक  कारण  नहीं  रहा  है  ।  राष्ट्रवाद  में  सिद्धान्त

 समाप्त  हो  चुका  है  कौर  अब  ऐसा  समय  स्  गया  है  कि  जब  तक  पाकिस्तान  कौर  बंगलादेश  को

 मिलाकर  नहीं  बनाया  जाता-तब  तक  इस  महाद्वीप  का  कोई  भविष्य  नहीं  है  ।

 पाकिस्तान  अपनी  राष्ट्रीय  राय  का  60%  कौर  भारत  20  से  30  प्रतिशत  सुरक्षा  पर  व्यय

 कर  रहा  है  नगर  हम  एक  संयुक्त  विदेश  नीति  लिये  थोड़ी  प्रभुसत्ता  का  त्याग  करें  तो  उससे  इस

 उपमहाद्वीप  का  भला हो  सकता है  |  हमारे  देश  का  सामाजिक-ग्राफिक  विकास  तभी  सम्भव  है  जब  सुरक्षा

 पर  दिया
 जा  रहा  विपुल  व्यय  कम  जाये  ।  इसका  यही  उपाय है  कि  एक  महासंघ  बनाया

 जायें  ate  एक  संयुक्त  विदेश  नीति  का  निर्माण  किया  जाये  जिससे  युद्धों  से  बचा  जा  सके  ।  महासंघ

 के  सुझाव  पर  मुझे  साम्राज्यवादी  शादी  जा  सकता है  ।  किन्तु

 मेरा  यह  सुझाव  उपमहाद्वीप  के  भविष्य  के  हित  में  है  ।

 हम  ard  स्वतन्त्र  गुट-निरपेक्ष  विदेश  नीति  के  बारे  में  कहते  रहते  हैं  किन्तु  मैं  इस  पर  विश्वास

 नहीं  कर  सकता  |  हमें  सब देशों  के  साथ  wes  सम्बन्ध  बनाने  चाहिएं  |  इसमें  सन्देह  नहीं है  कि  रूस

 की  मित्रता  हमारे  लिये  महत्वपूर्ण  है  क्योंकि  उसने  भारत-पाक  युद्ध  के  समय  हमारी  सहायता  की  थी

 किन्तु  इसका  यह  अभिप्राय  कदापि  नहीं  है  कि  हम  रूस  के  प्रभाव  से  बाहर  नहीं  निकले  ।  भ्रन्तर्राष्ट्रीय

 aa  में  हमारी  alain  कठिनाइयां  wie  जटिलताएं  इसलिये  हैं  कि  हम  रूस  के  प्रभाव  क्षेत्र  से  बाहर  नहीं

 जाना  चाहते  |

 विदेश  मंत्री  जी  को  इस  पक्ष  पर  गम्भीरता  से  विचार  करना  चाहिये  ।  वह  हमें  विश्वास  दिला  सकतें

 हैं  कि  हम  सोवियत  संघ  पर  अधिक  निर्भर  नहीं  हैं  किन्तु  वह  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  क्षेत्र  में  हस  विश्वास  को

 दिला  सकते  हैं  श्राप  यह  कैसे  विश्वास  दिला  सकते  हैं  कि  हमारी  नीति  वास्तव  में  गुट-निरपेक्ष  नीति

 विश्व  की  कूटनीतिज्ञ  नीतियों में  अ्रत्यधिक  परिवर्तन  श्री  गया  है  ।  साम्यवादी  देश  अपने  सिद्धांतों  के

 अनसार  श्रन्तर्राष्ट्रीय  नीति  का  निर्माण  करते  हैं  ।  अराज  विश्व  के  ध्रातल  में  लगभग  सभी  देश  यह

 प्रतिपादित  कर  रहे  है  कि  राष्ट्रवाद  राष्ट्र हित  में  है  किन्तु  हम  इस  सिद्धान्त  को  न  अरपना  कर  कूटनीतिज्ञ

 सिद्धान्तों  को  अपना  रहे  यह  हमारी  विदेशनीति  में  एक  दूसरी  बाधा  है  |
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 देशों  के  साथ  हमारे  सम्बन्ध  med  होने  चाहिएं  किन्तु  इसराईल  के  बारे में  हमारी  नीति  क्या

 है  ।  क्या  इसराईल  के  सम्बध  में  हम  वास्तव  में  धर्म  निरपेक्ष  नीति  का  पालन  कर  रहे  हैं  ?  इसराईल के

 बारे में  हमारी  विचारधारा  सिद्धान्तों  पर  आधारित है  ।  यह  सही  है  कि  इसराईल  को  aa  क्षेत्र  भ्रपने

 प्राधिकार  में  रखने  का  कोई  शभ्रधिकार  नहीं  है  ।  हमें  किसी  न  किसी  प्रकार  भारी-इसराईल समस्या

 समाधान  करना  चाहिये  ।  हमारा  मुख्य  उद्देश्य  यही  होना  चाहिये  ।

 टूर  के  लिये  कोई  विदेश  नीति  नहीं  रही  है  ।  जो  हमारी  विदेश  नीति  थी  एक  बहुत  बड़ी  afe

 रही  हमें  उन  देशों  के  साथ  अपना  व्यापार बढ़ाना  चा  हिय  तथा  उनसे  सम्बन्ध  बढ़ाने  चाहिएं  |

 टूर  ga  एशिया  के  प्रति  श्रमिक  कौर  सांस्कृतिक  दृष्टिकोण  की  झलक  हमारी  विदेश  नीति

 में  मिलनी  चाहिये  ।  दूर  पूर्वे  के  देशों  में  स्थित  हमार  दूतावासों  पर  किये  जाने  वाला  व्यय  बहुत  कम  है  |

 भारत  तथा  दूर  पूर्वे  देशों  के  बीच  कोई  सांस्कृतिक  नादान-प्रदान  नहीं है  ।

 सिंगापुर  स्थित  नेताजी  के  श्रीवास  और  आजाद  हिन्द  सरकार
 के  मुख्यालय  को  सरकार  द्वारा

 अधिग्रहण  किया  जाना  |

 Shri  Bishwanath  Roy  (Deoria)  :  The  foreign  policy  of  the  country  is  based  on  the  concept  of
 non-alignment.  India  has  been  extending  her  support  to  the  democratic  countries.  It  may  be
 that  this  gesture  on  the  part  of  India  may  have  caused  irritation  to  the  imperialist  or  capitalist
 countries  but  India  has  been  supporting  the  cause  of  humanity  in  the  world.  The  foreign  policy
 of  the  country  has  proved  successful  from  this  point  of  view.  We  might  not  have  made  much
 dent  in  the  sphere  of  economic  development  and  may  be  lagging  behind  militarily  but  our  political
 influence  has  been  increasing.  Our  concept  of  non-alignment  policy  is  sometimes  questioned  but
 the  emergence  of  Bangla  Desh  and  our  friendship  with  the  country  will  prove  the  success  of  our
 non-alignment  policy.  The  confidence  of  other  ccuntries  have  increased  in  us.  The  people.  of
 Sikkim  have  voted  to  become  an  integral  part  of  India.  We  also  wanted  friendship  with  Nepal
 but  there  has  been  some  set  back  recently  due  to  an  assault  on  Indian  students  in  Kathmandu.
 However,  it  was  necessary  to  look  into  the  whole  matter  and  clear  the  misunderstanding.  Cul-
 tural  centres  should  be  opened  almost  on  all  the  important  places  on  the  border  of  India  and
 Nepal.  It  was.  also  necessary  to  streamline  the  working  of  our  embassies  abroad.  Our  policy  in
 regard  to  Arab  countries  has  been  very  effective  and  successful.

 Our  relations  with  Afghanistan  are  also  cordial.  People  and  leaders  from  that  country  have
 come  to  visit  India  and  they  have  carried  back  sweet  memories  with  them.  We  have  good  relations
 with  South  and  East  Asian  countries  including  Iraq.  Our  policy  in  regard  to  Arab  countries
 has  again  proved  successful.  U.S.A.  is  trying  to  establish  its  influence  in  the  Indian  Ocean.  Mi-
 litary  bases  are  being  built  there  by  U.S.A.  The  presence  of  U.S.A.  in  the  Indian  Ocean  is  posing
 a  threat  not  only  to  India  but  to  all  the  littoral  states.  Even  there  is  a  threat  to  Russia  also,  It
 is  natural  that  Russia  will  oppose  it  and  this  in  turn  will  endanger  the  peace  of  the  area.  So
 the  policy  of  our  country  that  the  presence  of  big  powers  should  not  be  in  the  Indian  Ocean
 and  it  should  be  a  zone  of  peace,  bears  testimony  to  the  fact  that  India  is  pursuing  a  pragmatic
 foreign  policy.

 श्री  सी०  एच०  मोहम्मद  कोया  :  उपाध्यक्ष  मेरा  दल  हमेशा  से  भारत  सरकार

 की  विदेश  नीति  का  समर्थन  करता  रहा  इस  दृष्टिकोण  को  ध्यान  में  रख  कर  कुछ  तथ्य  सदन  कौर

 मन्तरीजी  के  ध्यान  में  लाना  चाहता  हूं
 ।

 बेरोजगारी  के  इन  दिनों  में  हमारा  शिक्षित  qaat  भारत  से  बाहर  नौकरियों

 कीਂ  खोज  में  जाना  चाहता  है  किन्तु  इसके  लिये  जब  वह  पासपोर्ट  के  लिये

 आवेदन  पत्र
 देते  हैं

 उनके  सामने  कई  बाधायें  ant  हैं
 ।  नियम बहुत  ही  कड़े

 ग्राम  आदमी  के  लिये  संयुक्त  सचिव  के  हस्ताक्षर  करवाना  बड़ा  कठिन  वे  लोग  बिना
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 जांच  के  हस्ताक्षर नहीं  करते  |  जांच  करने  में  बड़ा  समय  लगता  है  ।  जब  तक  पासपोर्ट बनता  है

 बहुत  विलम्ब  हो  जाता  है  नौकरी  देने  वाला  देश  oer  देशों  से  व्यक्ति  ले  लेता  पासपोर्ट जारी  करने

 में  भी  भ्रष्टाचार
 का  सहारा  लिया

 जाता  सरकार को  इस  सम्बन्ध  में  एसी
 कार्यवाही

 करनी  चा  हिय

 कि  स्थिति में  सुधार  हो  सक  ।  नगर  सरकार  अपने  युवावर्ग  को  नौकरियां  नहीं दे
 सकती  तो  कम  से

 कम  पासपोर्ट  दिलवाने  में  तो  सहायता  करनी
 चाहिये

 |  खाड़ी  के  देशों  से  संसद  सदस्यों  को  अनेक

 qa  आते  हैं  जिसमें  लिखा  रहता  है  कि  उन  देशों  में  भारतीय  दूतावास  भारतीय  नागरिकों  को  रोजगार

 दिलवाने  में  कोई  सहायता  नहीं  करते  ।  मिलती  महोदय  को  इस  रोक  ध्यान  देकर  उपचारात्मक  कदम  उठाने

 चाहिएं  ।

 सऊदी  में  भारतीय  दूतावास  के  साथ  को  सही  ढंग  से  चलाने  के  लिय  नय  सिर  से  उसका

 THY  करना  झ्रावश्यक  है  ।  तेल  संकट  के  बाद  से  इस  दूतावास  का  महत्व  बढ़  गया  है  कौर  हमें  उनके

 साथ  मित्रता  बढ़ाने  की  आवश्यकता  इस  दूतावास  वरिष्ठ  राजदूत  भजा  जाना  चाहिये

 ज  यात्रियों  को  दी  जाने  वाली  विदेशी  मुद्रा  की  राशि  में  वृद्धि  करने  की  भी  झ्रावश्यकता  है

 क्योंकि  वहां  पर  अरब  ठहरने  के  लिय  स्थान  का  अधिक  मूल्य  देना  पड़ता  है  ।

 हरम  शैरिफ  के  विस्तार  eg  गिराया  गय  केवी  रब्त में  बनाने  के  लिय  सरकार को  कदम

 उठाने  चाहिएं  |  यदि  सरकार सऊदी  प्रणब  सरकार  के  साथ  मामला  उठाकर  रब्त  को  बनाती  है  तो  केरल

 के  हाजियों  को  इससे  बहुत  सहायता  मिलेगी  ।

 पाकिस्तान के  साथ  सम्बन्धों  म॑  भी  सुधार  होना  चाहिए  |  प्यार  दोनों  देशों  में  सम्बन्ध  अच्छे  हो

 जायें तो  यह  दोनो  देशों  के  हित  में  ही  होगा  ।  किन्तु  दुर्भाग्य  से  पाकिस्तान  शिमला  समझौते  का  पालन  नहीं

 कर  रहा  है  किन्तु  दोनों  देश  शत्रु  नहीं  बने  रह  सकत  ।  हम  पाकिस्तान को  चीन  के  प्रभाव  से  मुक्त

 कराने  के  लिय  कदम  उठाने  चाहिएं  ।

 फिलस्तीनी  मुक्ति  मोर्चे  सम्बन्धी  सरकारी  नीति  का  में  समर्थन  करता  हं  ।  उन्हें  सहायता  तथा

 मान्यता  देकर  सरकार  ने  ठीक ही  काम  किया  इस  नीति  का  ara  के  मित्र  द  हों  पर  भी  प्रभाव  पड़ा

 है  और  पाकिस्तान  के  विरोधी  प्रचार के  बावजूद  भी  उन  देशो ंमें  हमारी  प्रतिष्ठा  बढ़ी है  ।

 हमें  इस  प्रकार  की  कार्यवाही  करनी  चाहिए  जिससे  हमार दूतावासों  के  व्यय  म॑  कमी की  जा

 सके  हमार  कुछ  दूतावास  अंधाधुंध  व्यय कर  रह  भारत  इतना  व्यय  करने  की  स्थिति म  नहीं

 हमें  ग्रीस  देशों
 की  पर  विशेष  ध्यान देना  चाहिए  |

 Shri  Shashi  Bhushan  (South  Delhi)  :  The  foreign  policy  of  India  has  always  been  to  extend  a

 helping  hand  to  all  those  countries  who  have  waged  a  war  against  Imperialism  India  has  always

 helped  those  who  are  fighting  the  battle  of  liberation  against  imperialist  regimes.  We  were  proud

 of  such  a  foreign  policy  and  it  has  the  backing  of  the  people  and  it  is  being  supported  by  our  domes-

 tic  policies

 Our  Government  deserve  thanks  for  recognition  accorded  to  the  P.L.O.  and  Sihanouk

 Government  of  Cambodia  It  is  hoped  that  they  will  also  accord  recognition  to  P.  R.  G.  very

 soon  India  is  the  first  country  in  Asia  to  recognise  P.  The  issues  of  Arab  unity,  oil  policy
 The  great  leader and  palestine  were  inter-related  and  they  could  not  be  resolved  in  isolation

 of  P.L.  O.  Mr.  Yasir  Arafat  has  expressed  a  desire  to  visit  India  and  the  Minister  should  express

 his  views  about  his  arrival  here  It  would  have  been  better  if  we  withdraw  the  recognition  to

 Israel.  There  is  no  significance  of  recognition  of  countries  like  Israel  or  Chile  who  are  aggres-

 sors  and  stooges  of  imperialism
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 The  resumption  of  arms  supply  by  USA  to  Pakistan  has  posed  a  danger  to  our  country  and  also
 to  Afghanistan  in  particular.  However,  Pakistan  should  adopt  such  ways  as  did  not  create  tention
 in  this  region.  On  the  other  side,  China  has  set  up  a  nuclear  base  in  Tibet.  They  have  drawn  up
 a  scheme  to  grab  entire  Tibet  and  it  is  our  responsibility  to  help  the  Tibetan  people  who  should
 be  given  full  right  for  self-determination.

 It  is  also  our  desire  that  Indian  Ocean  be  declared  an  area  of  peace  and  in  that  context,  the
 steps  taken  by  the  Government  of  India  for  entering  inte  negotiations  with  the  littoral  countries
 in  Indian  Ocean  were  quite  justified.  It  is  hoped  that  even  the  United  Nations  will  declare  this
 area  as  a  peace  zone  with  a  view  to  provide  for  the  security  of  South-East  Asia.

 Shri  R.S.  Pandey  (Rajnandgaon):  The  basis  of  India’s  foreign  policy  has  been  peace  and  friend-

 ship  with  neighbouring  countries.  It  is  for  the  purpose  of  achieving  permanent  peace  that
 we  made  Simla  Pact  with  Pakistan.  Similarly,  our  relations  has  been  very  friendly  and  cordial  with
 other  neighbouring  countries  like  Burma,  Afghanistan  or  Thailand  or  Sri  Lanka.  Now  the

 Re- U.S.A.  has  resumed  arms  supplies  to  Pakistan  which  smacked  of  their  unholy  intentions.

 peated  assurances  are  given  by  USA  that  the  arms  supplied  by  them  would  not  be  used  against
 India,  but  our  experience  is  that  they  have  always  been  used  against  India.  Dr.  Kissenger  has  said

 during  his  visit  to  India  that  they  were  not  interested  in  resuming  arms  supplies  to  Pakistan  but
 but  now  they  have  changed  their  stand.  It  is  well  known  that  we  always  stood  for  peace.
 But  if  it  was  imposed  on  us,  we  would  not  run  away.  It  is  not  known  why  USA’s  policy  which  was
 land-based  earlier  is  now  going  to  be  water-based  and  they  proposed  to  extend  the  net  work  of
 nuclear  sub-marines  in  the  Indian  Ocean.

 We  want  that  the  entire  Indo-China  should  get  united  under  one  flag  and  for  that  matter,  we
 should  extend  our  support  to  P.R.G.  We  also  want  that  Arab  countries  should  unite  and  foil
 the  conspiracy  of  USA  in  the  Middle  East.

 श्री  अनन्त राव  पाटिल  :  विश्व  में  मुद्रा  स्थिति  में  अस्थिरता  के  कारण  विकासशील

 देशों  के  लिये  1974  का  वर्ष  झा थिक  संकट  का  वर्ष  रहा  है  |  विश्व  एक  प्रकार  की  प्रौद्योगिक क्रान्ति

 में  से  गूजर  रहा  इस  प्रकार  तेल  संकट  का  भी  महत्व  बढ़  गया  है  इस  सन्दर्भ  में  हमार  विदेश  मंत्रालय

 के  भी  हरनेक  उत्तरदायित्व  बढ़  गय  हैं  रब  इसे  देश  की  arian  स्थिति  को  भी  देखना  पड़ता  है  ।  इस

 मंत्रालय  को  विदेश  नीति  बनाते  समय  विभिन्न  देशों  में  शैक्षिक  तथा  तकनीकी

 सम्बन्धों  का  पुरा  ध्यान  रखना  पड़ता  है  ।

 विदेशों में  हमार  लगभग  117  दूतावास हैं  जिनमें  3000  व्यक्ति  काम  कर  रहे  हमारे

 दूतावासों  पर  हो  रहें  फिजूलਂ  खां  में  कमी  लाई  जानी  चाहिये  ।  इन  दूतावासों  में  वहां  के
 व्यक्तियों

 के  स्थान  पर  भारत  से  व्यक्ति  भेजे  जाने  चाहिये ं|

 हमने  श्रमिक  तथा  लैटिन  अमरीका  के  देशों  में  अपने  दूतावासों  की  अपेक्षा  पश्चिमी

 देशों  में  अपने  दूतावासों  पर  अधिक  ध्यान  दिया  है  |  तेल  संकट  के  सनद  में  हमें  खाड़ी  देशों  के  साथ

 अपने  सम्बन्धों  को  शर  अधिक  मजबूत  बनाने  की  आवश्यकता  है  |

 हमारा देश  एशिया  के  केन्द्र  में  बसा  हुआ  है  पारस्परिक
 विकास  के  लिये  हमें

 किसी  एशियाई

 संगठन  की  स्थापना  करनी  चाहिए  ।  पश्चिम  एशिया  तथा  दक्षिण-पूवे  एशिया  में  कुछ  होता  है  तो  हमें

 उस  पर  चिन्ता  होती  है  ।  एक  समय  था  जब  इन  देशों  में  कुछ  होता  था  तो
 भारत  उसमें

 सक्रिय  होता  था

 किन्तु  अब  किन्हीं  कारणों  से  एसा  नहीं  है
 किन्तु  इन  क्षेत्रों

 में
 घटने  वाली  घटनाश्रों

 पर
 हम  चिन्तित

 अवश्य होते  हैँ  ।

 155



 Demands  for  Grants.  1975-76  Chaitra  26,  1897  (Saka}

 भारत  के  प्रक्रिया  प्रौढ़  रूस  के  साथ  सम्बन्ध  पारस्परिक  सम्मान  प्रो  एक  दूसर  की बातों  में

 दखल न  देने  पर  आाधारित  सोवियत  रूस  ने  भारत  की  आणविक  प्रौद्योगिकी  को  उचित  परिपेक्ष्य

 खा  है  जिसने  यह  स्वीकार  किया  है  कि  यह  आधिक  तथा  तकनीकी  श्रात्म-निर्भरता  की  दिशा  में  एक

 कदम है  ।

 जर्मन
 जनवादी

 चेकोस्लोवाकिया  शादी  देशों
 के

 प्रधान  मन्त्रियों

 के  से  पूर्वी  यूरोप  के  देशों  के
 साथ

 हमारी  मिलता तथा  सहयोग में  वृद्धि  हुई  है  ।

 अमरीका के  साथ  सम्बन्ध  सामान्य  बनाने  के  लिये  प्रयास  करना  जरूरी  गत  नवम्बर  में

 डा०  हेनरी  किसिंजर  भारत  राय  थ  प्रो  उन्होंने  विचार  विमर्श  भी  किया  था  ।  यह  वार्ता  पहली

 फहमियां को  दूर  करने  तथा  दोनों
 देशों

 के  बीच  सद्भावना पैदा  करने
 के  gee  से  की  गई थी

 संयुक्त  आयोग  स्थापित  करने  के  लिय  भी
 सहमति  हो  गई  थी  लकिन  भारत-अमरीका  के  सम्बन्ध

 पाकिस्तान  को  हथियार  देने  के  निर्णय  से  धूमिल  पड़  गये  हैं  ।  भारत ने  इस  बार  में  अपनी  चिंता

 सरकार  तक  पहुंचायी  है  |

 अ्रमरीका  ने  हिन्द  महासागर  म॑  अपने  नौसैनिक  ag  बनाने  आरम्भ  कर  दिये  हैं  जिससे  इस

 aa  में  खतरा  उत्पन्न  हो  गया है  ।  क्या  कथित  बड़ी  शक्तियां झ्रापसी  तनाव कम  करने  की  प्रक्रिया

 को
 सुदृढ़  बना  रही  हैं  प्रथव  युद्ध  खतर

 वृद्धि  कर  रही  इस  सन्दर्भ  भारत  एक  महत्वपूर्ण  भूमिका

 निभा  सकता  है  र  मुझ  राशि  है  कि  हमारी  विदेश  नीति  wry  हमार  प्रयासों  से  विश्व  शान्ति  ea.  faa

 करने  में  सहायता  मिलेगी  ।

 दुर्भाग्यवश  पाकिस्तान ate  चीन
 विश्व

 के
 विभिन्न  भागों

 में  भारत  प्रचार  में  लग  हैं

 उनका  प्रचार  हमारी  भ्रपेक्षा  alas  सबल  हमारी  सूचना  सेवा  मजबूत  होनी  चाहिए  wan  हम

 चीन  तथा  पाकिस्तान  की  चनौती  का  सामना  नहीं  कर  |

 श्री  सैयद  अहमद  आगा  दक्षिण  वियतनाम  कौर  कम्बोडिया  में  हार  के  बावजूद

 भी  अमरीका  ने  कोई  सबक  नहीं  सीखा  यह  भी  एक  बड़  पैमाने  पर  वापस  माना  चाहता है  ।

 अमरीका  ने  पाकिस्तान  सहित  अनेक  देशों  म  अपनी  कठपुतलियां  खड़ी  की  हैं  ।  यह  कठपुतलियां

 अब  भाग  रही  उन्हें  यह  जान  लना  चाहिय  कि  मांग  गय  हथियारों  से  उनका  काम  नहीं  चल  सकता

 दक्षिण  भ्रमरी का  परमाणु  शक्ति  बन  गया है  ।  यह  उस  परमाणु  क्लब  ay  शामिल  हो  गया  जो

 हिन्दमहासागर क्षेत्र  के  लिय  खतरा है  ।

 दिएगो  गा रशिया  के  साथ  मसेरा  ag  को  अ्रमरीका  ने  रोमान  को  हथियार  देने  के  बदल  म॑

 रोमान  के  सुल्तान  से  ले  लिया  है  अब  गोजर  तथा  भ्राकारन  wife  द्रव्यों  से  होते  हुए  तल  हम

 तक  पहुंचता  है  ।  यदि  अमरीका  चाह  तो  वह  इस  मागं  म  ग्रा पात काल  के  समय  कभी  भी  बाधा  डाल

 सकता है  I

 गत  ay  किसी  यहां  अय  थे  भ्र ौर  उन्होंने  यह  आश्वासन  दिया  ar  कि  अब  पाकिस्तान  को

 हथियार  नहीं  दिये  जायेंगे  तथा  भारत  कौर  पाकिस्तान  के  बीच  समानता  का  कोई  प्रश्न  ही  नहीं  है  ।

 वह  पाकिस्तान  को  इस  तक  पर  हथियार  दे  रह  हैं  कि  उन्हें  भारत  ae  पाकिस्तान  के  बीच  संतुलन

 बनाय  रखना  है  ।  वास्तव  में  उनका  इरादा  द्वीप  की  सामान्य  त  को  असामान्य  बनाना
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 ....  हमारी  नीति  न  केवल  दृढ़  होनी  चाहिय ेबल्कि  एक  एशियाई  सामूहिक  सुरक्षा  व्यवस्था

 होनी  ।  हमारी  नीति  इस  प्रकार  की  होनी  चाहिये  कि  जिससे  इस  क्षेत्र  में  स्थिति  सामान्य  बनी

 ti

 श्री  डी०  पी०  जदेजा  यह  दुभाग्य  की  बात  है  कि  भारत  सरकार  ७
 ही

 देशों  की  ग्रोवर  उतना  ध्यान  नहीं  दे  रही  है  जितना देना  हमें  यह  नहीं  भूलना  चा  हिए  कि  वर्ष  1953

 में  aia  राष्ट्र  में  समिति  के  चुनाव  म॑  भारत  21  वोटों  से  हार  गया  था  जिसमें  से  17  वोट  afer
 a  ५५

 ।  तव  से  हमे  इन  देशों  के महत्प  का  पता  चला है  ौर  तभी
 से  हमने  कुछ

 प्रगति

 की  है  ।  इस  समय  24  या  25  अमरीकी  देशों  में  से  20  या  21  देशों  के  साथ  हमार

 aifaa  सम्बन्ध हैं  जो  fr  विवेक  सकते  हैं  ।  लविंग  प्रजातांत्रिक  राम्बन्धों  वे  साथ-साथ  इन  देशों

 के  साथ  साथी  +  सहयोग  भी  होना  चाहिए  ।  हम  भारत  से  ata  seat  का  निर्यात  कर  रह  हैं  किन्तु

 इन  देशों  म॑  हम  निर्यात नहीं  करते  इन  देशों  म॑  हमारी  वस्त्रों  की  खपत  की  बड़ी  सम्भावनाएं

 किन्तु  यह  कहा  जाता  है  कि  वहां  वस्तु प्र ों  को  भजने  के  लिय  साधनों  का  अभाव है  ।  यह  महंत एक

 इंस  सम्बन्ध  मे  नौवहन निगम  ने  कुछ  प्रस्ताव  रखा  है  कि  वह  प्रयोगात्मक  सेवा  चाल  करने

 के  लिय  तैयार है  ।

 श्री  यशवन्तराब  चव्हाण  :  उन्होंने  एक  सेवा  चालू  कर  दी  है  |

 श्री  डी०  पी०  जीजा  यह  केवल  श्रर्जनटाइना के  लिय  है  ।  हम  चाहें  तो  यूगोस्लाविया के  माध्यम

 से  लतीनी  श्रमरीका के देशों के  देशों  के  साथ  नौवहन  सेवा  चाल  कर  सकते  हैं  ।  लतीनी  श्रमरीकी  जनता  में

 हमार  प्रति  बड़ी
 अच्छी  भावनाएं हैं  ।.  में

 मन्त्रालय
 को  इस  बात  पर  बधाई  देना  चाहता  हूं  कि  उन्होंने

 हाल मं  ही  सवार को  मान्यता  दी  यह  सेन्ट्रल  अ्रमरीका के के  छोटे  छोटे  देश  हैं  हमें  इनके  साथ

 राजनयिक  सम्बन्ध  स्थापित  करने  चाहिएं  ।

 में  एक  बात  कौर  कहना  चाहूंगा  कि  लातीनी
 अ्रमरीका  के  देश  के  साथ  हमें  व्यापारिक  सम्बन्ध

 भी  स्थापित  करने  चाहिएं  वहां  के  एक-श्राप  देश  के  साथ  एसे  सम्बन्धों  के  होने  का  यह  अभिप्राय  नहीं
 है कि  उससे  apa  लतीनी  शारीरिक  के  देशों

 के  साथ  हमार  सम्बन्ध  वहां हमें  किसी  वरिष्ठ

 राजनयिक  दूत  की  नियुक्ति  करनी  चाहिये  ।

 1971  सें  लतीनी  अमरीकी संसद  ने  भारत  से  एक  प्रेक्षक  को  निमन्त्रित  किया  1972

 म॑  भी  उन्होंने  निमन्त्रित किया  are  भारत  सरकार ने  दोनों  बार  अपना  प्रेक्षक  भेजा था  ।  1974

 में  उन्होंने एक  प्रेक्षक  के  लिये  निमन्त्रण  दिया  किन्तु  भारत  सरकार  ने  कोई  प्रेक्षक  नहीं
 भेजा  ।

 1972
 से  भारत  सरकार  लातीनी  wat  तथा  एशिया के  लोकतान्त्रिक देशों  का

 एक
 सयुक्त  सम्मेलन

 बुलाने  का प्रयास कर  रही  है  ।  इसका  कार्य  हमें  सौंपा  गया  था  ।  किन्तु  अरब  इस

 सम्बन्ध  में  कुछ  भी  कार्यवाही  नहीं की  रही
 मैने  मंत्रालय

 से  पूछा  तो  उन्होंने  कहा  है  कि  यह
 कार्य  लोकसभा  सचिवालय  करेगा  शर  सचिवालय  वाले  कहते हैं  कि  हम  किसी  न  किसी  स्तर  पर

 इस  पर  कार्यवाही करने  वाल  इस  सम्बन्ध में  हुए  विलम्ब  से  हमारी  बदनामी  हुई  है  ।  इसमें कौन  दोषी

 है  मेरी  इसमें
 कोई  रुचि  नहीं  है

 ।
 में  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  हम  लतीनी  अमरीका के  देशों  का-विश्वास
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 ce  :  प्राप्त  करने  के  लिये  कौन-सी
 कार्यवाही

 कर  रहे  इन  देशों  का  लोकतन्त्र  में  बड़ा  विश्वास है
 कौर  भारत  उनके  लिये  एक  लोकतन्त्र  राष्ट्र  है  जिसका  वह  अनुसरण  करना  चाहते  हैं  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  में  इन  मांगों  का
 समर्थन  करता  हूँ

 ।

 श्री  शिवाजी  राव  देशमुख  )
 :  उपाध्यक्ष  मैं  विदेश  मंत्रालय  की  मांगों का

 समर्थन  करता  हूं  क्योंकि  पहली  बार  किसी  विशिष्ट  राजनीतिज्ञ  तथा  मंत्रिमण्डल  के  एक  वरिष्ठ  मंत्री  को

 विदेश  मंत्रालय  का  भार  सौंपा  गया  है  यह  एक  ए  से
 व्यक्ति  हैं  जिसने  भ्र पनी  क्रान्तिकारी  पृष्ठभूमि

 वादी  विचार  धारा  तथा  एक  नये  रवैये  से  झक्की-एशियाई  एकता  के  लिये  नये  सिर  से  नई  शझ्राशाओं

 को  जन्म  दिया  है  ।  अभी हाल  में  ही  जिस  सम्मेलन  में  उन्होंने  भाग  लिया  है  उन्होंने  तीन

 प्रमुख  सिद्धान्तों  का  प्रतिपादन  किया  उससे  न  केवल  श्रन्तर्राष्ट्रीय  मान्यता  मिली  है  बल्कि  प्रथम  बार

 भारतीय  योगदान  का  प्रभाव  परिलक्षित  हुआ  शायद  उन्हें  अतीत  के  सिद्धान्तों  को  पुनर्जीवित  करने

 में  सफलता  प्राप्त  हुई  है  ।

 विदेश  नीति  को  सफल  बनाने  के  लिय  उसके  प्रचार  प्रसार  की  भी  aaa  होती  है  विदेश

 wat  ने  इस  दिशा  में  सराहनीय  कार्य  किया  है  श्र  ह में  राशा  है  कि  श्रमिक  एशियाई  एकता  स्थापित

 करने  के  सम्बन्ध सें  एक
 weer  नीति  बनाने  का  प्रयास  किया  जायगा  ।  हमारा  सम्बन्ध  अफ्रीका

 ait  एशिया  के  साथ  है  ।  हमारा  नਂ  केवल  उपनिवेशवादी  ग्रसित  एक  जैसा  है  वर्तमान  साम्राज्यवादी

 शोषण  एक-सा  है  बल्कि  संघर्षरत  इन  देशों  के  प्रति  हमारीਂ  सहानुभूति  है  ।  उनका  यह  ॒  संघर्ष  लम्बा

 होगा  इस  संघर्ष  में  भारत  का  उदाहरण  उनके  लिये  अझतुकरगीय  होगा  |

 जवाहर लाल  जी  के  युग  से  ही  भारत  की  विदेश  नीति
 का  विश्व में  पिछड़े  देशों  में  बहुत  सम्मान

 जहां  कहीं  भी  wae  हुद  है  area  ने  उसके  विरुद्ध  gras  उठाई  है  भारत  की  राय  का  सम्मान

 किया  गया  है  तथा  अ्रन्तर्राष्ट्रीय  समस्याओं  के  समाधान  में  उसकी  राय  से  लाभ  उठाया गया  है  ।

 हम  विदेश  मंत्री  से  किसी  करिश्मे  की  are  नहीं  करते  किन्तु  इतनी  आशा  अवश्य  करते  हैं  कि

 वह  अन्तर्राष्ट्रीय  भाईचार  विशेषकर  श्रमिक-एशियाई  देशों  में  भाईचारे  की  भावनाओं  का  ag
 आधार  बना दें

 नेहरुजी  चाहते  थे  कि  वह  एशियाई  एकता  के  लिये  एशियन  कॉमनवेल्थ  की  स्थापना  चाहते

 थे  किन्तु  उनकी  मृत्यु  से
 उनकी

 इस  इच्छा  को  आकार नहीं  मिल  सका  ।  एशियन  बैंक  के  रूप  में  एक

 सीमित  सहयोग  से  समस्या  का  जरा  भी  समाधान  नहीं  हो  सका  ।  इस  सम्बन्ध  में  हमें  कुछ  कार्यवाही

 करनी  चाहिये  ताकि  ऐशियाई  देशों  में  सामाजिक-राजनीतिक  आधार  पर  कुछ  सम्बन्ध  स्थापित  किये

 जा  सकें  |

 भारत  को  श्री  अपने  श्राप  को  स्टिंग  ब्लाक  से  निकाल  लेना  चाहिये  क्योंकि  wa  हमारा

 अन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  बहुत  व्यापक  पैमाने  पर  हो  गया है  जिसमें  ब्रिटेन  के  साथ  15-20  प्रतिशत

 से  भी  कम  है  श्री  भारत  को  स्टिंग  ब्लाक  में  रहने  की  आवश्यकता  नहीं  है  कौर  wa  भारत  को

 अपनी  मुद्रा  का  विकास  करना  चाहिये  जिसमें  बंगला  नेपाल  कौर  श्रीलंका  शामिल  हों  जिससे

 व्यापार  में  श्र  सहायता  मिलेगी  ।
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 विकासशील  देश  भारत  को  न  केवल  भारतीय  प्रौद्योगिकी  तथा  भारतीय  राजनीतिक  ज्ञान

 के  लिये  बल्कि  पिछड़े  राष्ट्रों  के  नेता  के  रूप  में  भी  देखते  हैं  मैं  आशा करता  हूं  कि  हमारी विदेश  नीति

 का  निर्माण इस  बात  को  ध्यान  में  रख  कर  किया  जायेगा  ।

 sit  Fo  पी०  उन्नीकृष्णन  )  दुर्भाग्य से  पिछले  कुछ  वर्षों  से  भ्रन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र  में  होने

 लि  परिवर्तनों  पर  विचार-विमर्श  करने  का  बहुत  ही  कम  भ्र वसर  प्राप्त  हो  रहा
 जब  विदेश

 मंत्रालय की  सदन  में  मांगे  प्रस्तुत  की  जाती हैं  तभी  इस  पर  चर्चा  की  जाती  जब  जवाहर लाल  नेहरू

 जिन्दा  थे  तो  वह  घन्टों  इस  विषय  पर  चर्चा  कराते  थे  ।  श्री  कृष्णा मेनन  भी  अब  नहीं रहे  ।.  मेंने  यह  बात

 उनसे  पूछी  थी  तो  उन्होंने  कहा  था  कि  संसद  को  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  aaa  पर  विश्वास  में  नहीं  लिया  जाता

 और  सरकार  इस  प्रश्न  पर  सदन  में  उचित  प्रस्ताव  प्रस्तुत  नहीं  करती  ।  इस  सदन  में  ग्रन्तर्राष्ट्रीय

 विषयों  पर  पर्याप्त  चर्चा  होनी  चाहिये  ।

 विएतनाम  में  हुये  परिवर्तनों  ने  यह  स्पष्ट  कर  दिया  है  कि  साम्राज्यवादी  शक्तियों  की  हार  हुई
 हैं  और  ससहाय  की  श्राधारभत  माया  की  खोज  की  अदम्य  लालसा  की  विजय हई  है  ।  इस  सघन

 के  समापन  में  अमरीकी  साम्राज्यवाद  की  हार  हुई है  ।  यह  संघर्ष  विश्व  इतिहास मैं  स्वर्णिम  शब्दों

 मने  अंकित  होगा  ।  हमारे  विदेश  मंत्री  हमारे  स्वतन्त्रता  संग्राम  के  नेता  थे  प्रौढ़  उन्होंने  इतिहास के  निर्माण

 को  केवल  देखा  ही  नहीं  बल्कि  इतिहास  का  निर्माण  भी  किया  है  वह  अस्थायी  क्रान्तिकारी

 सरकर को  मान्यता  देने  से  कसे  चक  सकते ए  सरकार ने  कम्बोडिया  सरकार  को  मान्यता  देकर

 अपनी  बुद्धिमता का  परिचय  दिया  है  कौर  इस  प्रकार यह  बता  दिया है  कि  हम  साम्राज्यवादी  शक्ति  के

 विरुद्ध  कौर  प्रगति  की  शक्तियों  के  साथ  इस  त्री  हमारे  उप-महाद्वीप  में  एक  बड़ी  ही  ges  घटना

 घटी है  ।  सिक्किम  में  जो  हो  रहा  है  उस  पर  राष्ट्रीय  और  भ्रन्तररष्ट्रीय  टिप्पणियां  की  जा  रही  हैं

 किन्तु  सच  तो  यह  है  कि  यह  लोकतन्त्र  श्र  सामन्तवादी  शक्तियों में  संघर्ष  है  ।  इसे  भारत ने  नहीं

 काया है  ।  wart  सिक्किम  में  लोकतन्त्रीय  शक्तियों  का  विकास  हो  गया  है  तो  इसके  लिये  भारत  को  दोषी

 नहीं  ठहराया
 जा

 सकता  है  नगर  सिक्किम  में  लोकतन्त्र  भारत  में  विलय  चाहती  है  तो  भारत  सरकार  तथा

 यह  सभा  उन्हें  अपना  समर्थन  देगी  कौर  उन्हें  भारत  परिवार  में  मिलने  दिया  ।  अगर  सिक्किम

 भारत
 में

 मिलता
 है

 तो
 यह  नहीं  कहा

 जा
 सकता  कि  हमने  किसी

 के  क्षेत्र  पर  हमला  किया  है  अथवा हम
 राम  की  नीति  में  विश्वास करते  किन्तु  विश्व  में  कुछ  देश  हमारी  कट  आलोचना कर  रहे  है  ।

 जन्तु  सिक्किम  में  areca  शक्तियां  भारत  में  विलय  चाहती  ।

 पुर्तगाल  जसे  प्रत्य  देशों  म  कुछ  प्रगति  बातें  हुई  हैं  |  हमें  प्रकाश  है  हमारे  इनਂ  देशों  के  साथ  श्रच्छे

 सम्बन्ध  होंग  ।  भारत-झ्रमरीव ा  सम्बन्धों  की  भी  इस  सदन  में  चर्चा हुई  हम  सब  देशों  से

 भारत  शौर  के  बीच  मित्रता चाहते  हैं  ।

 विदेश  मन्दा
 (att

 यशवंत राव  :  में  माननीय  सदस्यों  के  प्रति  grad

 हूं  कि उन्होंने  6  घन्टों  क़ी  इस  चर्चा
 में

 भाग
 लिया  मेने इन

 भाषणों  को  ध्यानपूर्वक

 सुना  कुछ  सदस्यों  ने  बड़े  geo  सुझाव  दिए  हैँ  मैं  उनके  प्रति  ग्राभारी हूं। में भी gi  में  भी  सुझाव

 चाहता  था  क्योंकि  विदेश  मन्त्रालय  का  कार्यभार  संभालने  के  पश्चात्‌  मुझे
 भी

 कुछ  निर्देश
 चाहिए थे  दुर्भाग्य  से  सदन में  इस  पर  चर्चा  करने

 का
 अधिक  समय  नहीं  मिल  सका

 किन्तु  जहां
 तक  सरकार  का  सम्बन्ध  है  वह  भी  विदेश  कार्यों  सम्बन्धी  सदस्यों  पर  इस  सदन

 में  चर्चा  की  इच्छुक  है  क्योंकि  इससे  सरकार  को  अपनी  नीतियों  पर  विचार  करने  का

 प्राप्त  होता
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 भ्रन्तर्राष्ट्रीय  स्थिति  बड़े  महत्वपूर्ण पूर्ण  स्थिति  में  दो  वर्ष  qa  से से  राज  की  स्थिति  कुछ

 भिन्न  यह  युग  तनाव  शैफील्ड  का  यग  है  कब  सहयोग  का  युग  अ्र।रम्स  हो  गया  किन्तु

 fa इसकी  परिणति  at  वास्तविकता  में  नहीं  हुई  रूस  wie  wader  सहयोग  की

 अपना  रहे  हें  शर  इस  दिशा  में  वह  धीमी  किन्तु  ठोस  प्रगति  कर  रहे  उनके  रास्ते  में

 प्रवेश  कठिनाइयां  ore  किन्तु  उन्होंने  संघर्ष  को  वचा  लिया  शौर  हम  उनके  इस  सहयोग  की

 भावना  का  स्वागत  करते

 इस  सम्बन्ध  मं  इन  दोनों  बड़ी  शक्तियों  के  साथ  चीन  के  सम्बन्ध  भी  एक
 _  महत्वपूर्ण

 तथ्य  चीन  कौर  अ्रमरीका  में  भी  अ्रापसी  सम्बन्ध  कुछ  सीमा  तक  सुधर  रहे  हैं  ।  किन्तु

 रूस  कौर  चीन  में  सन्देह  कौर  waar  बनी  हुई  मैँ  मात्र  उन  तथ्यों  का  उल्लेख  कर  रहा

 हूं  जो  ग्रसित  अन्तर्राज्यीय  घटनाओं  को  प्रभावित  करते  ।  एशिया  में  जनता  की  जीत  हो

 रही  है  यह  बड़ी  महत्वपूर्ण  बात  पंडित  नेहरू  ने  भी  कुछ  इस  प्रकार  की  बात  कही  थी

 कि  एशिया  में  एक  नप  प्रकार  वातावरण  उत्पन्न  राज  एशिया  की  स्थिति

 mat  परिवहन  इस  जोर  ही  संकेत  कर  रहा

 दक्षिण  दक्षिण  mater  कौर  पुर्तगाल  में  जो  कुछ  हम्ना  है
 उसे

 हम  देख  चुके  निस्सन्देह  atta  ote  एशिया  में  जन शक्तियों  ने  राज  श्रन्तर्राष्ट्रीय  क्षेत्र  में

 काफीਂ  प्रभाव  डाला

 एक  अन्य  महत्वपूर्ण  बात  तीसरे  विश्व  की  इसकी  एक  विशेषता  गुट-निरपेक्ष  आन्दोलन

 यह  एक  एसा  आन्दोलन  है  जिसे  विश्व  को  मानना  होगा  कौर  इसे  महत्वपूर्ण  तथ्य  के

 रूप  म  स्वीकार  करना  होगा  हमने  देखा  है  कि  अधिकांश  गुट-निरपेक्ष  देश  विकासशील  देश

 @  at  उनमें  से  अ्रधिकांश  तीसरे  विश्व  से  सम्बन्धित  हैं  ।  गत  वर्ष  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  के

 विशेष  सत्र  एवं  महासभा  अधिवेशन  से  इस  बात  का  पता  चला  कि  तीसरा  विश्व  श्र  उसके

 लोग  अपने  afer  के  लिए  ही  संघर्ष  नहीं  कर  रहे  बल्कि  aaa  अधिकारों  के  लिए  भी  लड़

 वे  कौर  समता  के  लिए  मागं  ate  उपाय  ढूंढ  रहे  हैं  ।

 बैया तेल  उपभोक्ताओं  are  तेल-उत्पादकों  के  बीच  मतभेद  का  प्रश्न  मतभेद  कॉ

 अ्रपनाने  के  बजाय  हम  सहयोग  का  रवैया  अरपना  सकते  हैं  ।  wa  भी  पेरिस  में  हमारे  प्रतिनिधि

 तेल  उपभोक्ताओं  पौर  तेल  उत्पादकों  तथा  wer  देशों  के  बीच  सम्मेलन  के  लिए  एक

 faa  बैठक  में  भाग  ले  रहे  मुझे  ara  है  कि  इस  सहयोग  के  दृष्टिकोण  से  हम  प्राग

 बढ़  प्रकट  |

 मैं  ग्रामीण  मामलों  का  सविस्तार  उल्लेख  क्योंकि  वर्तमान  आधिक  एवं  मुद्रा

 सम्बन्धी  समस्यायें  कौर  आर्थिक  जो  बिदेशी  मामलों  के  बारे  में  नीति-निर्धारण  पर  प्रभाव

 डाल  सकते  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  क्षेत्र  का  एक  पहलू  श्राप  आ्राथिक  मामलों  को  राजनीतिक

 मामलों  से  अलग  नहीं  कर  सकते

 में  गुट  निरपेक्षता  के  बारे  में  बात  कर  रहा  था  गुट  निरपेक्षता  के  श्रात्दोलन  में

 गुटनिरपेक्ष  देशों  की  एकता  बनाये  रखने  के  प्रयोजन  से  हमें  सहयोग  का  क्षेत्र  ढ्ढ़्ना  होगा  तभी

 हम  गुटनिरपेक्ष  विकासशील  तीसरे  विश्व  के  देशों  के  साथ
 सहयोग

 कर  सकेंगे

 ate  तभी  एकता  बनी  रह  सकेगी  qe  निरपेक्ष  देशों  की  यह  एकता  विश्व  में  प्रगतिशील

 शक्तियों  की  एक  बड़ी  गारंटी
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 जैसा  कि  हमने  कहा  है  कि  गुटनिरपेक्ष ता  एक तरह  का
 आन्दोलन  गुट-तिरपेक्षता

 के  उद्देश्य  ar  सिद्धान्त  विश्व  की  अधिकांश  जनता  के  लिए  शांति  ate  भ्रन्तर्राष्ट्रीय

 सुरक्षा  at  सुनिश्चित  करने  के  लिए  बहुत  मान्यता  रखते  हैं  भारत  इन  सिद्धान्तों  को

 बनाये  रखने  के  लिए  अपनी  भूमिका  निभाता  रहेगा  ।  साइप्रस  में  जो  कुछ  ag  गुट-निरपेक्ष

 राष्ट्रों  के  बीच  के  महत्व  को  प्रदर्शित  करता  हम  साइप्रस  की

 क्षेत्रीय  स्वतंत्रता  कौर  गुट-निरपेक्ष  दर्ज  का  पुरा  समर्थन  करते  हैं  ।

 भ्रन्तर्राष्ट्रीय  क्षेत्र  में  हमारी  मूल  स्थिति  यह  है  कि  हम  अपने  पड़ोसी  देशों  के  साथ

 ae  झ्राधारों  पर  मित्रता  स्थापित  करना  चाहते  यह  हमारी  विदेश  नीति  का  मुख्य
 ~

 है  ।  गर्त  श्राप  हमें  देशवार  स्थिति  बताने  की  अनुमति  क्योंकि  यह  अधिक

 महत्वपूर्ण  है  )

 पहले  हम  पाकिस्तान  को  लेते  हैं  क्योंकि  ae  सबसे  निकट  भारत-पाकिस्तान  युद्ध

 के  बाद  भारत  की  विदेश  नीति  की  श्रालोचना  की  हमें  यह  महसूस  करना  होगा  कि

 वर्ष  1971  में  महत्वपूर्ण  घटना  घटी  थी  ।  ad  1971  की  सफलता  का  परिणाम  यह  रहा  कि

 भारत  ने  संघर्षरत  व्यक्तियों  को  स्वतंत्रता सार्वभौमिक  बंगला  देश  का  उदय  gur  ak

 दिलाने  में  मदद  की  ।  इसलिए  इस  परिप्रेक्ष्य  में  हमें  स्थिति  को  समझना  होगा  ।  पाकिस्तान

 ait  उसके  अरन्य  मित्र  देशों  ने  बंगलादेश  को  मान्यता  प्रदान  की  इसके  बाद  हमें  कतिपय

 मानवीय  सदस्यों  को  हल  करना  पड़ा  ।  हमें  पाकिस्तानी  युद्ध-बन्दियों  की  समस्या  हल  करनी

 पड़ी  ।  इसके  साथ  ही  शिमला  समझोते  ने  उप-महाद्वीप  में  एक  संधि  का  रूप  दिया  इसके

 बाद  निस्संदेह  पाकिस्तान  ने  टेढ़ा-मेढ़ा  रवैया  अपनाया  पाकिस्तान  को  यह  स्थिति  स्वीकार

 करनी  होगी  कि  इसे  भारत  के  साथ  मधुर  सम्बन्ध  स्थापित  करने  होंगे  कौर  इस  सम्बन्ध  में

 sara  किये  गय  परन्तु  पाकिस्तान  का  एसा  waar  जिसे  उसे  शापने  खुद  के  प्रयासों

 से  सुधारना  होगा  ।  सम्भव  है  कि  इसमें  सुधार  के  लिए  हमें  उसकी  सहायता  करनी  पड़े  कौर

 यह  भी  संभव  है  कि  इतिहास  इसमें  सुधार  करे

 अणु  विस्फोट  और  शेख  अब्दुल्ला  के  साथ  कश्मीर  जो  हमने  शांतिप्रिय

 उद्देश्यों  के  लिए  किया  पर  पाकिस्तान  का  रिया  car  था  कि  कुछ  कठिनाइयां  पैदा  हो

 गई  फिर  उसके  बाद  कुछ  प्रगति  हुई  तो  अमरीका  ने  उसे  हथियार  देने  की  घोषणा  कर  दी  ।

 इससे  दोनों  देशों  में  सामान्यीकरण  का  कार्य  रुक  गया  ।  इससे  कौर  भारत  के  सम्बन्धों

 में  भी  कुछ  तनाव  पैदा  हुमा  ।
 फिर  भी  हमारी  नीति  यह  है  कि  यह  सब  होते  हुए  भी  हमें

 पाकिस्तान  के  साथ  सम्बन्ध  सामान्य  बनाने  का  प्रयास  करते  रहना  है  क्योंकि  हमारा  विश्वास

 पाकिस्तान  के  साथ  मित्रता  में  है  भ्र ौर  हमारे  प्रयास  इसी  दिशा  में  होंगे  ।

 दक्षिण-पुर्व  एशिया  के  क्षेत्र  में  भी  हमारी  नीति  यह  है  कि  इस  क्षेत्र  के  देशों  में  परस्पर

 लाभदायक  सहयोग  की  संभावना  का  पता  लगाने  के  लिए  हमने  सतत  प्रयास  किया  है  कौर

 इसमें  हमें  कुछ  सफलता  भी  मिली

 ञ
 दक्षिण  प्रशान्त  महासागर  में  हमने  भ्रास्ट्रेलिया  रोक  न्यूजीलैण्ड  माप  सम्बन्ध  बनाये

 इसका  उदाहरण  यह  है  कि  हिन्द  महासागर  के  एक  शांति  के  प्रश्न  पर  आस्ट्रेलिया

 के  रवैये  में  बहुमूल्य  परिवहन  पाया  है  ।
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 एशिया  के  लगभग  सभी  देशों  के  साथ  हमारे  द्विपक्षीय  सम्बन्ध  काफी  सन्तोषजनक

 परन्तु  एशिया  के  देशों  में  एकता  के  विकास  के  लिए  कोई  एक  मंच  बनाने  की  बात

 काफी  महत्वपूर्ण  एसी  बात  नहीं  है  कि  एशिया  का  कोई  Gar  मंच  ही  जहां  पर

 किसी  बात  की  चर्चा  हो  सके  ।  ग्रामीण  क्षेत्र  में  कतिपय  ऐसी  संस्थायें  हैं  जो  ३४  एं०  सी ०

 एशियाई  विकास बैंक  शादी  के  रूप  में  कार्य  कर  रही  जहां  निसंदेह  कुछ
 ऐसे

 मंच

 जहां  हम  एक  साथ  बैठकर  कार्य  कर  सकते
 फिर

 भी  हम
 यह  महसुस  करते  हं

 कि  कोई

 एसा  मंच  होना  चाहिए  जहां  हम  एशिया  देशों के  बारे  में  परस्पर  कोई  परामर्श  कर  सकें  |

 परन्तु  इस  प्रकार  की  परामशंदात्री  संस्था  के  बनाने  में  राजनीतिक  शौर  कुछ  अरन्य

 कारण  बाधक  फिर  भी  हम  एसो  yaw  कर  जिससे  एशियाई  एकता  का  विकास

 हा  सक े|

 a
 हाल  ही  म  हमने  कई  पड़ोसी  देशों  से  बड़े  पुराने  विवादों  का  निपटारा  किया

 हमने aaa  के  साथ  कच्चा टी वू  के  वारे  में  समझौता  हो  गया  है  ।  बंगलादेश  के  साथ  भी

 धरती  की  सीमा  का  निपटारा  किया  ह ै|

 सभा  को  बंगलादेश  म  हाल  में  हुए  राजनीतिक  कौर  संवैधानिक  परिवर्तनों  की  जानकारी

 परन्तु  उससे  दोनों  देशों  की  मित्रता  we  सहयोग  में  कोई  अन्तर  नहीं  कराया  है ।

 निरपेक्षता  की  नीति  में  भी  कोई  परिवर्तन

 न्हीं

 प्राया  हम  तो  इस  बात  का  पुरा  प्रयास

 करेंग  कि  उस  देश  से  हमारी  मित्रता  बनी  >  दोनों  देशों  के  बीच
 सुलझाने

 वाली

 समस्या  हमे  विश्वास  कि  उन्हें  ; ¢ a®, qa  पूरण  ढंग से  सुलझा  लिया  '  जायेगा ।  जिससे  दोनों

 देगों  के  हितों  को  संरक्षण  मिलेगा ।

 ।  हमें  आशा है  कि  परस्पर  सम्मान  आधार  पर नेपाल  के  साथ  हमारी  पुरानी  मैती

 टम  मधुर  सम्बन्ध  बनाया  सकते  हूं  ।  हमन  झनक  मसला  में  नेपाली  हितों  कौर  ्रांकांक्षात्मों

 का  ध्यान  रखा  एक  दूसरे  प्रति  परस्पर  लाभ  अर  सम्मान  तथा  एक  दूसरे

 के  ग्रान्तरिक  दलों  में  हस्तक्षेप  न  करने  की  नीति  से  दोनों  देशों  के  बीच  सुखद  सम्बन्ध

 स्थापित  रह  सकते  ह्

 प्रणब-इस्राइली  समस्या  पर  हमारा  दृष्टिकोण सं बे विदित है  ।  हमारा  निरन्तर  यहँ  विचार

 रहा  है  कि  श्राकमणकारी  को  area  का  लाभ  नहीं  मिलनी  ere arfeg  ।  हम  फिलिस्तीनी  लोगों

 के  उचित  अधिकारों  को  भी  मानते  इन्हीं  सिद्धान्तों  के  आधार  पर  पश्चिम  एशिया  में

 स्थायी  शांति  स्थापित  हो  wade  wey  राज्य  इस  बात  को  मानते

 है

 fe  उनको  दिया

 दे  ।  इससे  परस्पर गया  हमारा  सेन  wa  ह  नहीं  वह  किसी  सिद्धान्त  पर  ग्रा धारित है

 लाभ  के  क्षेत्रों  में  भारत-भ्रमण  सहयोग  बढ़ा  हमने  फिलिस्तीनी  मुक्ति  संघ  को  भी  मान्यता

 दी  उसे  लोगों  का  वैध  प्रतिनिधि  स्वीकार  किया  wa  इसने  हाल  ही  में

 दल्ली  मझ  पर्त  कार्यालय  खोलने  mania  मांगी  तो  मने  उनके  mala  को  स्वीकार

 किया  ।  कार्यालय  ने  काम  करना  भी  प्रारम्भ  कर  दिया है

 न्
 हमने  फारस  खाड़ी  के  देशों  wa  सम्बन्ध  रच्छ  बताने  गे  सफलता  प्राप्त  की  ः  |

 गत  कुछेक  महीनों हम  उस  देश  के
 साथ  सहयोग  का  क्षेत्र  बढ़ा

 सके  ह्  WHA  प्रणब
 से

 भी  सहयोग  बढ़ा  है  ।
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 गत  कुछ
 वर्षों  से  ईरान  के

 साथ  हमारा  निकट  का  संपर्क  बढ़ा  हैं  कौर  श्रमिक श्रमिक  क्षेत्र
 में  भी  सहयोग  बढ़ा है  ।  पाकिस्तान  के  साथ  उसकी  मित्रता  का  हम  पर  कोई  प्रभाव  नहीं

 पड़ा  ax Q  mit  हम  इस  द्विपक्षीय  सहयोग  को  ate  बढ़ायेंगे  .।

 के  साथ  हमारे  संबंध  पारंपरिक  दृष्टि  से  निकट  के  कौर  मैत्रीपूर्ण  ।  टमारा

 प्रधान  इस  वर्ष  जब  वहां  गई  तो  उनका  यहां  भव्य  स्वागत  किया  गया  ।  ईरान  ही

 | एसा  देश  हैं  जिसने  आवश्यकता  के  समय  हमें  mart  शर्तों  पर  तेल  देना  स्वीकार  किया

 अफगानिस्तान  के  साथ  भी  हमारे  संबंध  मंत्री पर्ण  हैं  ।  अफगानिस्तान  के  साथ  zara

 सेनानी  तद ्  अर  उनकी पुरी  सहानुभूति  है  ।  खान  अब्दुल  गफ्फार  खां  पुराने  स्वतंत्रत

 गिरफ्तारी  से  हमें  चिन्ता  हुई

 ax  ।  इस  चात चीन  के  साथ  संबंध  सुधारने  की  दिशा  में  भी  हमारा  कोई  पूर्वाग्रह  नहीं

 की  घोषणा  हम  कई  बार  कर  चुके  हैं  ।  परन्तु  उसकी  झोर  से  संबंध  सुधारने  कों  कोई  संकेत

 हमें  नहीं  मिले  हैं  ।  वह  पाकिस्तान  ate  नेपाल  को  लेकर  भारत  के  विरुद्ध

 प्रचार  कर  रहा  है  ।

 हैं कि  art  वाले पश्चिमी  यूरोप  के  देशों  से  भी  हमारे  संबंध  काफी  wes  हूं  ।  ara  हैं

 समय  में  ये  ae  शर  mae  होगे  ।  QMS x eK t  में  हुए  परिवार  art  गहालपू्ण  हैं  ।  लगभग

 थार  दशाब्दियों  के  फासिस्टवाद  शासन  के  बाद  वहां  लोकतंत्रीय  सरकार  बनी  है  ।  इससे

 अफ्रीका  के  देशों  पर  भी  प्रभाव  पड़ा  हूं  ।

 लेटिन  शारीरिक  देशों  से  भी  भारत  के  बहुत  अच्छे  संबंध  हूं  ।  इन  देशों  में  गुट-निरपेक्षता

 की  नीति  मजबत  हो  रही  है  ate  वे  तीसरे  विश्व  की  सदस्यों  में  दिलचस्पी  ले  रहे

 हम  इन  देशों  से  अपना  व्यापार  भी  बढ़ा  रहे  हैं  ।

 पूर्वे  यूरोपीय  देशों  ake  रूस  के  साथ  हमारे  संबंध  बहुत  ही  मैत्रीपूर्ण  हैं  ।  रूस  ने  हमेशा

 जरूरत  के  समय  हमारा
 साथ

 दिया  हूँ
 ।

 रुस  के  साथ  हमारे  संबंध  निरंतर  बढ़ते  जायेंगे
 ।

 इस  वर्ष  पूर्वी  यूरोप  के  तीन  प्रधान  मंत्री  भारत  जाये  ate  उनके  साथ  विश्व  सदस्यों  के

 के  बारे  में  हमारा  मतैक्य  था  ।  इन  देशों  के  साथ  हमारा  व्यापार  कौर  श्रमिक  सहयोग

 तुरंत बढ़  रहा  है  ।

 अमरीका  के  डा०  हेनरी  कीसिजर  जब  भारत  a  थे  तब  यह  ara  बनी  थी  कि

 भारत  wie  अमरीका  की  मैत्री  बढ़ेगी  परन्तु  जब  उन्होंने  पाकिस्तान  को  दिये  जानें  वाले

 हथियारों  से  रोक  हटा  ली  तो  इस  दिशा  में  कुछ  कठिनाइयां  पैदा  हो  गई  ।  हम

 कि  water  के  साथ  हमारे  संबंध  भ्रच्छे  हों  परन्तु  यह  तभी  संभव  है  जबकि  वह  हमारी

 भावनाओं  का  ध्यान  रखें  ।

 जहां  तक  कम्बोडिया  का  संबंध  हमने  उस  देश  को  मान्यता  दे  दी  है  ।  अस्थाई

 क्रांतिकारी  सरकार  के  साथ  हमारी  सहानुभूति  है  ।  निस्सन्देह  इस  क्षेत्र  में  अब  एक  नई  स्थिति

 बन  रही  है  कौर  हम  इसका  अध्ययन  कर  रहे  हैं  तथा  ठीक  समय  पर  उचित  कार्यवाही  करेंगे  |

 राष्ट्रमंडल  एक  बहुत  महत्वपूर्ण  मंच  है  जहां  विचारों  का  श्रमदान-प्रदान है  ।  यह

 कोई  ऐसी  संस्था  नहीं  है  जो  नीति  संबंधी  निर्णय  लेती  है  ।
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 rs  ज  —

 कुछ  माननीय  सदस्यों  ने  सांस्कृतिक  कूटनी पक्ष  की  बात  की  यह  असमय  देशों  के  साथ

 मैत्रीपूर्ण  संबंध  बनाने  के  लिये  प्रयोग  में  लाई  जाती  है  ।  भारतीय  सांस्कृतिक  संबंध  परिषद

 इस  प्रकार  का  कार्य  कर  रही  है  कौर  उसके  माध्यम  से  अन्य  देशों  के  साथ  सांस्कृतिक

 प्रदान  काफी  व्यापक  कार्यक्रमों  के  अधार  पर  होता  रहता  हैं  ।

 गत  6  मास  में  मेरा  विदेश  सेवा  के
 युवक  अधिकारियों से से  संपर्क  gor  है  ।  उनमें  से

 काश  बड़े  योग्य  र  देशभक्त  लोग  हैं  ।  परन्तु  स्थिति  बदल  चुकी  है  ।  निशान  प्लान AQ  सीमायें

 हर  जगह  हैँ  ।  एक  तो  जनशक्ति  की  उपलब्धि  हैं  |  हमारे  कुछ  मिशन  छोटे  हैं  ।  परन्तु  मैं
 इस  बात  से  सहमत  हूं  कि  स्थिति  में  सुधार  किया  जा  सकता  है  ।  मैं  इस  सभा  की  भावना

 उन  तक  पहुंचा  दूंगा  शौर  उनसे  श्रीराम  करूंगा  कि  विदेशों  में  वे  इस  तरह  करें  जिससे

 देश  प्रतिष्ठा  वहां  बढ़े  ।

 हमारी  विदेश  नीति  के  लक्ष्य  विश्व  शांति  कौर  अन्तर्राष्ट्रीय  सहयोग  को  बढ़ावा  देना

 है  ।  इसमें  न  केवल  भारत  का  हित है  परन्तु  समूचे  श्रत्तर्राष्ट्रीय  समुदाय  का  भी  हित  है  ।

 संसार  में  जो  विभिन्‍न  राष्ट्र  एक  दूसरे  के  निकट  ्र  रहे  हैं  उसका  हम  स्वान  करते

 हूं  ।  हम  सभी  राष्ट्रों  में  प्रभसत्ता  की  समानता  की  ही  वकालत  करते  हैं  ।  हमारा  दृष्टिकोण

 ही  a  हैं  कि  छोटे-बड़े  श्रमिक-गरीब  सभी  देशों  को  अपना  कार्य  करने  की  पुरी  स्वतंत्रता

 दी  जानी  चाहिए  ॥

 भारत  का  विश्वास  है  कि  इन  लक्ष्यों  की  झोर  बढ़ने  में  गुट-निरपेक्ष  नीति  का  बहुत

 महत्वपूर्ण  योगदान  रहा  हैं  ।  हम  हमेशा  इस  बात  पर  बल  देते  प्राय  हैं  कि  एकता  प्रौढ़  संगठन

 से  गुट-निरपेक्ष  देश  अपना  विकास  शील  देशों  कौर  श्रन्तर्राष्ट्रीय  age  के  हितों  का  संरक्षण

 कर  सकते हैं  ।  हम  सभी  प्रकार  के  जातिवाद  ate  भेदभाव  के  विरुद्ध  रहे

 हूं  |  जहां  पर  भी  एसा  gar  है  हमने  उसका  विरोध  किया  है  ।

 हमने  अपन  क्षेत्र  में  शांति  झर  सहयोग  की  ate  विशेष  ध्यान  दिया  gi  हमने  इस

 क्षेत्र  के  विशेष  रूप  से  भ्रमों  पड़ोसियों  के  साथ  संबध  सुदृढ़  करने  के  लिये  विशेष  प्रयास

 किये  हैं  कौर  विभिन्‍न  प्रकार  से  पहल  की  हैं  ।

 हम  मर्त्य  देशों  के  साथ  आधिक  तथा  सांस्कृतिक  क्षेत्रों  में  सदभाव  बढ़ाने

 तथा  द्विपक्षीय  सहयोग  का  विकास  करने  कौर  मजबूत  बनाने  को  अधिक  महत्व  देते  हैं  ।

 हमारी  विदेश  नीति  का  यहीं  लक्ष्य  रहा  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  श्री  एच०  एन०  श्री  राम  अवतार  शास्त्री  शोर  श्री  मावलंकर

 ने  अनक  कठौती  प्रस्ताव  पेश  किये  हैं  ।  जब  तक  कोई  सदस्य  यह  नहीं  चाहेगा कि  अमुक

 कटौती  प्रस्ताव  अलग  से  रखा  मैं  सभी  कठौती  प्रस्ताव  एक  साथ  सभा  म  रखता  श
 ट

 श्री  पी०  जी०  मावलंकर  (  कटौती  प्रस्ताव  संख्या  33  अलग  स  रखा

 जाप  |
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 उपाध्यक्ष  महोदय  हारा  कटोती  प्रस्ताव  संख्या  33  मतदान  के  लिये  च् रवा  पा  तथा  अस्वीकृत

 gate

 ह  द्  cut  motion  No,  33  was  put  and  negatived

 उपाध्यक्ष  महोदय  ZIT!  शेष  सभ  कटौती  प्रस्ताव  मतदान  के  लिये  रखे  गये  तथ  अस्दोटूत

 { हुए

 All  the  cut  motions  were  put  and  negatived

 उपाध्यक्ष  महोदय  द्वारा  विदेश  मंत्रालय की  निम्मलिखित  मांग  संख्या 30  मतदान  के  लियें  रखी  गयी  आर

 स्वीकृत  हई  ।

 The  following  Demand  No.  30  in  respect  of  Ministry  of  External  Affairs  was  put  and  adopted

 माग  सख्या  भिषेक

 राजस्व  पंजी

 रुपय  र्थ्य

 30  विदेश  मंत्रालय  16,  54,  52,000  05,  00,000

 ्  writs
 अनुदानों  1

 कर  स  इच्

 DEMANDS  GRANTS,

 रक्षा  मंत्रालय

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अरब  हम  रक्षा  मंत्रालय  की  मांग  संख्या  18  से  23  चर्चा  कौर

 मतदान  के  लिये  लेते

 श्री  ताथ  राव  शी  पीठासीन  हुए

 Shri  Jagannath ॥  th  Rao  Joshi  in  the  Chait [

 रक्षा  मंत्रालय  की  निम्नलिखित  मांगें  प्रस्तुत  की  गई

 ——  हक nies

 मांग  सख्या  शिक्षक  राजस्व  रुपये  पंजी  रुपये

 18  रक्षा  मंत्रालय  26,  82,000  2.66,  36,000

 19.  सेवाएं-स्थल  सेना  2,50,11,47,000

 20  22,43,29,000 रक्षा  सेवाएं-नौसेना

 21  रक्षा  सेवाएं-वाय  सेना  74,06,21,000

 22  रक्षा  सेवाएं  18,83,33,000

 23  रक्षा  सेवायों  पर  पंजी  परिव्यय  39,57,71,000
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 रक्षा  मंत्रालय  की  मांगों  के  सम्बन्ध  में  निम्नलिखित  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किये  गये  :

 अन  णा

 मांग  कटौती  ra  प्रस्तावक  का  कटौती
 गी

 का  झ  धार

 संख्या  संख्या  ताम
 ee

 8  श्री  भोगेन्द्र  झा  अमरीकी  सास्प्राज्यवादियों  द्वारा  भारत  राशि  घटा  कर

 1  संख्या  कर  दी में  सैनिक  हस्तक्षेप  ale  उससे  उत्पन्न

 खतरों  के  प्रति  झ्र धि कारियों  और  अरन्य  जायें ।

 वर्गों  को  समुचित  रूप  में  शिक्षित  करने

 में  |

 )  प  सीधी  भर्ती  किये  गये  अधिकारियों  के  0.0

 मुकाबले  में  पदोन्नत  किए  गए  ey  y

 कारियों  के  अनुपात  में  पर्याप्त  वृद्धि  रन

 सें  असफलता

 राशि a  से  .  100 18  tt  तीनों  aaa  में  अधिकारियों  arc

 जवानों  के  लिए  एक  ही  व्यवस्था  रु०  घटा  दिए

 करने  की  आवश्यकता  |  जाये ं।

 तीनों  सेवाओं  में  जवानों  की  शैक्षणिक  1.0 दी  21.0

 और  सैनिक  योग्यता ्र ों  में  सुधार  करने

 के  लिए  उन्हें  झ्र धिक  सुविधाएं  देने

 ऑअवश्यकता  |

 पी  सशस्त्र  सेना  नियमों  कौर  प्रधानों  में

 परिवर्तन  करके  उन्हें
 अधिक  लोकतंत्रीय

 अर  कम  नौकरशाही  बनाने  की

 उसका  |

 )  0.0  जवानों  को  लोकतांत्रिक

 श्र  समाजवादी  टंग  जैसा  कि  हमारे

 देश  में  स्वीकार  किया  गया  शिक्षित

 करने  की  आवश्यकता  |

 ord  ह  जवानों  ग्रोवर  मध्यम  दर्जे  के  ग्रीवा  रियों  0

 के  भत्ते  और  उन्हें  दी  जाने  वाली  सुविधाएं

 बढ़ाने  की  आवश्यकता  |

 पी ”  प  सशस्त्र  सैनिकों  को

 जातीयता  कौर  अरन्य

 तंत्र  विरोधी  तथा  विघटनात्मक  प्रवृतियों

 के  विरुद्ध  प्रशिक्षित  करने  ar  सचेत

 करने क
 ce  य

 गी  2
 यकता  |
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 वि  et  a

 2
 tee ee  ee

 18  17.  att  एस०  एस०  बनर्जी  श्राद्ध  कारखाने  में  काम  करने
 वाले

 एक  रुपया कर  दी मजदूरों  के  लिये  उजरत  दरों  का

 मेल  बिठाने  में  सफलता  ॥  जाये  |

 प  18  रक्षा  प्रतिष्ठानों  में  पर्यवेक्षकों  कौर  ै

 ड्राफ्टसमैनों  के  वेतनमानों  को

 अंतिम  रूप  देने  में  सफलता |

 कै  19  1.0  रक्षा  कर्मचारियों  को  बोनस  देने  में  4.0

 असफलता  |

 20 ्  क्  रक्षा  कर्मचारियों  के  वेतन  ढांचे  में  सुधार  4.0

 करने  तथा  उसे  सरकारी  उपक्रमों  के

 कर्मचारियों  के  वेतन  ढांचे  के  बराबर

 लाने  में  अ्रसफ्लता  |

 ह  21  ी  रक्षा  कर्मचारियों  के  वर्गीकरण  अभिकरण  राशि मे  से  100

 का  कार्य  न  करना  रु०  दिये

 जायें  ।

 22  1.0  रक्षा  उत्पादन  में  मजदूरों  के  ह

 निधि  का  शामिल  न  किया  जाना  ।

 ह  23  प  ह पश्चिम  श्रावणी  शर  कानपुर

 के  उत्पीड़ित  रक्षा  कर्मचारियों  को

 बहाल  करने  में  सफलता  |

 ह  24  ह  रक्षा  प्रतिष्ठानों  में  से निक  तमंचा  रियों  ह

 के  लिए  शौर  अधिक  क्वार्टरों  की

 यकता  |

 फ्  25  1.0  सेना  कर्मचारियों  की  सेवा  की  शर्तों  1.0

 म  कौर  सुधार  करने  की  आवश्यकता  |

 5.0  26  पी  रक्षा  प्रतिष्ठानों  के  कैन्टीन  कर्म चा  रियों  ह

 को  सरकारी  कर्मचारी  मानने  में

 फलता |

 ”  27  ह  रुद्ध  कारखानों  की  उत्पादन  क्षमता  ?

 का  पूरा  उपयोग  करने  की  आवश्यकता  |

 ै  28  है  एम०  Fo  एस०  प्रतिष्ठानों में  प्रस्तावित  ह

 छटनी  |
 ———
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 18  29.  को  एस०  एम०  बनर्जी  रक्षा  कर्मचारियों  के  वेतनमानों  में  राशि  में  से  100

 संशोधन  करने  पत्र  उनके  वेतनमानों  को  रु०  घटा  दिये

 सरकारी  क्षेत्र  के  कर्मचारियों  के  बराबर  जायें  ।

 लाने  की  ग्रा वश्य कता  |

 ह  30.  द्  रक्षा  प्रतिष्ठानों  में  प्रौद्योगिक  कौर  ma

 औद्योगिक  कामना  रियों  के  बीच  भेदभाव

 हटाने  में  सफलता  |

 ‘oft  भट्टाचार्य  :  उपाध्यक्ष  हमारे  रक्षा  व्यय  में  न्यय
 वृद्धि

 हो  गई  1964-65  में  सरकार  ने  रक्षा  पर  805.  80  करोड़  रुपये  व्यय  किये  जबकि

 1974-75  में  यह  राशि  बढ़कर  2,000  करोड़  रुपये  हो  गई  se  1975-76  के  लिए

 2,274  करोड़  WF  का  बजट  रखा  गया  यह  उचित  एक  समृद्ध  देश  में  अधिक

 रक्षा-व्यय  विशेष  अन्तर  नहीं  पड़ता  लेकिन  भारत  जैसे  देश  में  जहां  70

 शत
 लोग  गरीबी  के  स्तर  से  नीचे  रहते  रक्षा  व्यय  लोगों  की  बुनियादी  श्रावश्यकताशं

 को  ध्यान  में  रखते  हुए  ही  किया  जाना  चाहिए

 एक  वर्ष  के  भीतर  117  करोड़  wa  अधिक  का  प्रस्तावित  व्यय  चौथी  पंचवर्षीय

 योजना  के  दौरान  पोषाहार  कार्यक्रम  के  लिए  नियत  की  गई  कुल  राशि  से  लगभग  20

 शत  भ्रमित  दूसरे  शब्दों  में  यदि  हम  रक्षा  व्यय  में  कमी  करते  तो  हमारे  लाखों  बच्चों

 को  पोषाहार  प्रदान  किया  जा  सकता  था  ।  मैं  स्वयं  करता  हूं  कि  इस  व्यय  में  कमी

 करने  की  काफी  गुंजाइश

 प्रायः  हम  सुनते  रहते  हैं  कि  देश  को  पड़ोसी  देशों  के  हमलों  का  खतरा  है  इस

 सम्बन्ध  में  चीन  ate  पाकिस्तान  के  नाम  लिए  गए  हमें  इस  बात  पर  सावधानी  से  विचार

 करना  चाहिए  कि  क्या  इस  प्रकार  के  खतरे  सचमुच  1962  का  युद्ध  कसाई  चीन  की

 सड़क  के  कारण  gat  जो  चीन  के  द्वारा  एक  पक्षीय  युद्धविराम  से  सिद्ध  gat  1962

 से  wa  तक  ऐसा  कुछ  नहीं  eat  अत  निकट  भविष्य  में  चीन  से  युद्ध  का  कोई  खतरा

 नहीं

 भारत  राष्ट्रीय  साय  का  14  से  15  प्रतिशत  रक्षा  पर  व्यय  करता  है  जबकि  पाकिस्तान

 का  व्यय  50  प्रतिशत  लेकिन  हमें  यह  नहीं  भूलना  चाहिए  कि  कभी-कभी  आंकड़ों  से

 भ्रम  पैदा  होता  उपरोक्त  आंकड़ों  को  देखने  ara  से  ही  हमें  किसी  निष्कर्ष  पर  नहीं

 पहुंचना  ब्रिटेन  के  सामरिक  अध्ययन  संस्थान  के  प्रतिवेदन  के  अनुसार  भारत  की

 शक्ति  पाकिस्तान  से
 कहीं

 ग्रसित  इस  विश्लेषण  में
 हिमालय

 की  रक्षा  के  लिए

 aateT

 बंगला  में  दिए  गए  भाषण  के  अंग्रेजी  अनुवाद  का  संक्षिप्त  हिन्दी  रूपान्तर  ।

 *Summarise  a  transiated की करकह गा विजय  version  based  on  English  translation  of  the  speech  delivered  in

 Bengali.
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 10  डिवीजन  शामिल  नहीं  किय  गय  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  ऐसा  कहने में

 बहुत  कम  श्रौचित्य  है  कि  विश्व की  सबसे  बड़ी  सेनाओं  में  भारत  का  तीसरा  दर्जा  रक्षा

 व्यय  निश्चित  करते  हुए  हमें  अपनी  जरूरत  तथा  अदायगी  की  क्षमता  का  मूल्यांकन  भी  करना

 चाहिए  |

 हम  पाकिस्तान  के  साथ  अपने  सम्बन्ध  सुधारना  चाहते  लेकिन  पाकिस्तान  स्वयं

 मुसीबत  भें  वह  विलोचिस्तान  तथा  उत्तर-पश्चिमी  सीमांत  सम्बन्धी  अपने  घरेलू  मामलों

 में  उतना  गर्त  पाकिस्तान  से  भी  निकट  भविष्य  में  कोई  खतरा  नहीं

 इस  समय  राष्ट्रीय  कैडेट  कोर  कार्यक्रम  के  wie  3,61.163  वरिष्ठ  कटों  तथा

 6,50,210  कनिष्ठ  कैडेटों  को  प्रशिक्षण  दिया  जा  रहा  है  ।  कुल  मिलाकर  10,11,373

 कैडेटों  को  afr  शस्त्रों  सम्बन्धी  प्रशिक्षण  जा  रहा  शौर  एक  अच्छी  योजना  द्वारा

 हम  उन्हें  ऐसा  प्रशिक्षण  भी  दे  सकते  हैं  जिससे  वे  देश-रक्षा  के  लिए  भी  लाभदायक  सिद्ध  हो
 ब

 सके  ।  राष्ट्रीय  कैंट  की  संवादों  का  उपयोग  करके  हम  विंमान  सेना  की  संख्या  में  कमी  कर

 सकते  दै  लेकिन  दुर्भाग्यवश  सरकार  ने  इस  कौर  ध्यान  नहीं  दिया  है  ।

 सेना  का  उपयोग  उन  कार्यों  के  लिए  किया  गया  है  जो  इसका  कार्य  नहीं  सेना

 का  उपयोग  लोकप्रिय  प्रजातंत्रीय  भ्रान्दोलनों  को  कुचलने  के  लिए  किया  गया  है  जो  बहुत्

 अनुचित  है  ।

 रक्षा  विभाग  के  प्रतिवेदन  से  रक्षा  मंत्रालय  के  शरीन  चल  रहे  उत्पादन  एककों  के

 कार्य  का  पता  चलता  पराग  cca  लिमिटेड  तथा  गाडन  रीच  वर्कशाप  पिछले  वर्षों

 से  घाट  में  चल  रहे  प्रतिवेदन  में  इस  प्रकार  के  घाटे  तथा  अन्य  रक्षा  उत्पादन  एककों  की

 कोई  चर्चा  नहीं  की  गयी  है  लेकिन  रिपोर्ट  में  कहा  गया  है  कि  इन  एककों  से  5  करोड़  रुपय  का  लाभ

 हुमा  है  ।  मंत्री  महोदय  इस  बात  की  जांच  करें  कि  तथ्यों  को  इस  प्रकार  गलत  ढंग  से  सामने  क्यों

 रखा  जाता  है  और  प्रतिवेदन  में  वास्तविक  तथ्य  क्यों  नहीं  रखे  जाते  ।

 रक्षा  विभाग  भूमि  तथा  भवन  किराये  पर  लेने  के  मामले  में  पक्षपात  करता  ्  रहा

 यह  दुर्भाग्यपूर्ण  स्थिति  है  ।

 शोषण  रहित  वं  विहीन
 समाज  ही  किसी  देश  का  सर्वोत्तम  रक्षा  उपाय  है  कौर  शिष्यों

 के  आक्रमण  का  उत्तर  सरकार  को  इस  दिशा  में  कदम  उठाने
 चाहिएं

 तभी  देश  की  सही

 ढंग से  रक्षा  हो  सकती

 शी  ब्रज राज  सिह  कोटा  :  यह  बहुत  ही  संतोष  की  बात  है  कि  वर्तमान

 रक्षा  मंत्री  काफी  समय  तक  विदेश  मंत्री  भी  चुके  रक्षा  are  विदेश  नीतियों  में

 तालमेल  होना  1947  से  wa  तक  हमें  अ्रपने  पश्चिमी  पड़ोसी  देश  से  चार  या  पांच

 युद्ध  लड़ने  पड़े  हैं  कौर  प्रत्येक  बार  हमने  देखा  कि  एक  ही  देश  उसे  बार-बार  हथियार  देता

 रहा  जब  भी  अमरीका  ने  पाकिस्तान  को  हथियार  देने  सम्बन्धी  पाबन्दी  हटा  दी

 पर  क्या  यह  देश  जरूरत  पड़ने  पर  हमें  भी  हथियार
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 मालिका

 रक्षा  मंत्रालय  ने  Wa,  स्टोर  आदि  की  लागत  में  बृद्धि
 की

 समस्या  का  विवेचन  किया  हमारे  रक्षा  बजट  की  झ्रधिकांश  राशि  मुख्य  वृद्धि  में  ही  खप

 जायंगी  ate  रक्षा  उत्पादन  इत्यादि  के  लिए  बहुत  कम  राशि  बचेगी  इस  संतुलन  को  ठीक

 किया  जाना  अतिरिक्त  राशि  जुटाने  की  व्यवस्था  की  जाये  ताकि  हमारे  रक्षा  कार्यों

 को  धक्का  न  यह  भी  देखना  चाहिए  कि  किन-किन  मदों  में  कटौती  की  जा  सकती

 हमें  पश्चिम  ae  उत्तर  की  ओर  से  खतरा  दक्षिण-पूर्व  से  भी  एक  हवा  चले  पड़ी

 इस  पृष्ठ  भूमि  में  हमारे  उत्तर  के  पड़ोसी  सोवियत  रूस  से  बहुत  लभ  पहुंचा  मार्शल

 प्रेक्षकों  हाल  ही  में  भारत  राय  में  उनके  दौरे  के  परिणामों  के  वारे  में  जानना  चाहता
 ५

 dl  हमारी  वायुसेना  में  wat  कुछ  कमी  उसे  पुरा  करना  जरूरी  रक्षा  ढांचे  में  नौसेना

 के  साथ  oat  तक  सौतेले  लड़के  जैसा  व्यवहार  किया  गया  इसे  न्यूनतम  प्राथमिक्ता  दी

 जाती  are  की  वाली  हुई  परिस्थितियों  में  नौसेना  का  महत्व  बढ़  गया  श्राफ-शोर

 तेल  की  खोज  के  वारे  में  भी  नौसेना  की  महत्वपूर्ण  भूमिका  होगी ।

 हमारी  नौसेना  कुछ  एक  मामलों  को  छोड़  कर  पुरानी  पड़  गई  जहाज  भी  पुराने
 zs  नौसेना  का  विमान-वाहक  जहाज  केवल  नमूनामात्र  रह  गया  शक्तिहीन

 जहाज  पर  झण्डा  लगाने  का  कोई  अरथ  विरासत  के  लड़ाकू  विमानों  भ्र  विरासत

 का  भो  नवीकरण  ग्रावश्यक  है  ।

 art  हम  दूर-मारक  पनडुब्बी  बेटी  टोह  विमानों  कौर  बमवर्षक ों  की  आवश्यकता  महसूस

 करने  लगे  इस  बात  पर  विवाद  खड़ा  कर  दिया  गया  है  कि  इस  प्रकार  के  विमानों  का

 संचालन  कौन  करेगा  ।  जापान  शादी  देशों  में  नौसेना  ही  इन

 विमानों  का  संचालन  करती  केवल  राष्ट्र  मण्डलीय  देशों  में  ही  यह  मशीन  वायुसेना  द्वारा

 संचालित  होती  aa  पनडुब्बी  भेदी  यह  विमान  ही  नौसेना  की  aia  ak

 कान  नौसेना  की  इस  प्रकार  के  विमान  वाहकों  के  सम्बन्ध  में  दिये  पृष्ठभूमि  है  ।  इसके

 लिए  उसके  पास  रखरखाव  की  आवश्यक  सुविधाएं  होती  विशेष-ज्ञान  कौर  चालक  होते  अ

 कहा  जाता  है  कि  नौसेना  के  पास  बहु-इंजन  वाले  विमानों  को  चलाने  वाले  चालक  नहीं  होते

 श  पर  नौसेना  के  चालकों  की  तरह  का  प्रशिक्षण  जाना  अतः  इन  विमानों

 को  नौसेना  के  श्रधीन  रखने  में  कोई  हानि  नहीं

 मेरा  विचार  है  कि  मज गांव  गोदी  में  संतोषजनक  प्रगति  हुई  पर  हम  यह  देखना

 है  कि  हमारे  फ़िगेट  कार्यक्रम  के  पूरा  हो  जाने  पर  श्राग  क्या  कार्य  हमें  अधिकाधिक

 गश्ती  तथा  मिसाइल  बोटों  का  निर्माण  करना  चाहिए  और  एसी  व्यवस्था  होनी  चाहिए  कि  हम
 अपनी  गोदियों

 पर
 अपनी  ही  पनडुब्बियां  तैयार  कर  सकें  तथा  अन्य  पनडुब्बियों  कौर  समुद्री

 जहाजों  की  हर  तरह  की  मरम्मत  यहीं  की  जा  सके

 मैं  तब  संक्षिप्त  में  वायु  सेना  का  जिक्र  वायुसेना  के  चार  मुख्य  कार्य

 दूर मारक
 थल  सेना  की  सहायता  च्  के  विमानों  का  मुकाबला  करना  तथा

 1.
 सामरिक  परिवहन  ।  थल  सेना  की  मदद  के  लिए  हमारे  पास  नट  हं  जिसको  नया  नाम

 दिया  गया  हमें  इन  विमानों  की  झ्रावश्यकता  अधिक  है  क्योंकि  इनकी  लागत

 कम  है  a
 ये

 प्रभावशाली  अधिक  इन्होंने  श्रपनी  क्षमता  ate  उपयोगिता  पहले  ही  सिद्ध
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 कर  दी  किन्तु  बहुत  भगन्दर  तक  प्रवेश  कर
 मार  bf

 >  रन  वाल  जहाज  हमारे  पास  नहीं

 इस  कमी  की  पूर्ति  भ्रनिवायं  इस  सम्बन्ध  a  हम  एंग्लो-फ्री  विमान  जमार  पा  फिर

 मिग  23  waar  25  अयथा  प्राप्त  करना  इनसे  ही  यह  कमी  दूर  ह  सकती

 है  |

 परिवहन  के  लिए  हमारे  पास  केवल  डी०  सी ०  3  अरार  सा  119  विमान  |  wafer

 य  काम  चला  रहे  फिर  भी  भ्रमित  उपयोगी  विमानों  के  बारे  में  विचार  करने  ar  बह

 अच्छा  अवसर  है  ।

 वर्तमान  युद्ध  प्रणाली  में  हेलीकाप्टरों  का  स्थान  भी  बहुत  महत्वपूर्ण  TEA  सैनिकों

 को  उठाने  तथा  चिकित्सा  उपचार  करने  की  afte  से  ये  aga ही  उपयोगी  सिद्ध  होते  हैं  ।

 इसलिए  य  हमारे  पास  अधिक  संख्या  में  होने  चाहिए ं|

 रमन  एलची  एफ०  24  मारूत  बनाया  इसका  डिजाइन  बहुत  ही  शानदार  21  इसमें
 11  की  क्षमता  होनी  चाहिए  लेकिन  हम  नहीं  जानते  इस  विमान  में  यह  क्षमता  <  aT

 नहीं
 |

 यदि
 इस

 विमान
 का

 डिजाइन
 इस

 sere  पर  बनाया  जाय  तो  यह
 यह  हमारे  डी०  जी०

 एस०  Uo  लड़ाकू  विमान  as  का  रंग  वन  जायगा  जिसकी  fe  हमें  श्रायश्यक पकता  |

 हमारे  पास  एक  बेहतर  कार्यकुशल  a  समेकित  वायु  रक्षा  व्यवस्था  होनी  चाहिए  जो

 कि  समय  पड़ने  पर  बहुत  तुरन्त  न गर्येवाही  कर  सके  |  हमें  प्रक्षेपास्त्रों  की  सख्त  जरूरत  है  ।  यह

 भी  देखा  गया  है  कि  जमीन  से  अ्रासमान  पर  मार  करने  वाले  प्रक्षेपास्त्र  क्षतिग्रस्त  हो  जाते

 हैं  इसलिए  इन  पर  निर्भर  नहीं  रहा  जा  सकता
 ।

 रडार  में  वैमानिक  चेतावनी  देने  वाली

 व्यवस्था  श्राधनिकतम  होनी  ए  क्योंकि  इसी  व्यवस्था  से  शीघ्र  सुचना  मिल  सकती

 त्र  मोर्चों  को  संकेत  मिल  सकते

 हमारी  सेना  बहुत  अच्छी  अर  सुदृढ़  पर  पश्चिमी  क्षत्र  में  पाकिस्तान  की  तुलना

 में  उतनी  श्रेष्ठ  नहीं  है  जित॑  होनी  चाहिए  |  हम  कुछ  मामलों  में  उनसे  श्रेष्ठ  हो  सकते

 हैं  पर  इतिहास  साक्षी  है  कि  पश्चिमी  क्षत्र  में  हम  इतने  sce  नहीं  हैं  जिससे कि  ay  यह

 gama  कर  सकें  कि  हम  सुरक्षित  हम  यह  जानते  हैं
 कि  हम  युद्ध  आरम्भ  नहीं  करेंगे

 पर  यदि  हम  पर  हमलाਂ  किया  गया  तो  उस  समय  हम  इस  स्थिति  में  होने  चाहिएं  कि  हम

 न  केवल  श्राक्रमणक.री  को  उसी  के  क्षेत्र  में  रोक  दें  अपितु  वह  भी  कर  दिखायें  जो  हमारा

 उद्देश्य  यह  हो  सकता  है  जबकि  उस  क्षेत्र  में  हमारा  विरोध  करने  वाले  पत्र  की

 हमारी  सेना  मं  5  1  का  अनुपात हो

 मिश्र  ने  सिद  कर  दिया  है  कि  जमीन  के  ऊपर  किया  ण्य  हर  प्रकार  के  बचाव  काय

 पन-गोलों  से  बेकार  किया  जा  सकता  पंजाब  में  दोनों  कौर  कमी  पर  कवच-कार्य पर्याप्त

 मात्रा  में  होने  जा  रहा  यदि  पन-गोलों  का  उपयोग  किया  जा  सके  तो  में  उसकी  सिफारिश

 करूगा |

 भावी  युद्धों  में  टैक  भेदी  गाइडेड  मिसाइलों  का  अधिकाधिक  उपयोग  होगा  ।  पाकिस्तान

 के  पास  ये  प्रक्षेपास्त्र  काफी  मात्रा  में  हमारे  पास  भी  कुछ  पर  उतनी  मात्रा  में  नहीं

 ait  उतने  maf  अर  प्रभावशाली  भी  नहीं  हैं  जितने  कि  होने  हमारे

 पास  टैंक-भेदी  ste  स्वचालित  तोपें  अधिक  मात्रा  में  होनी  चाहिएं  |
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 we  ee

 उत्पादन  के  क्षेत्र  में  हम  weer  कार्य  ay  हमने  105  एम०  एम  ०  फील्ड

 गन  का  विकास  किया  यह  एक  बहुत  ही  प्रभावशाली  अस्त्र  है  ।  इसके  लिये  निर्यात  के

 अवसर  भी  विद्यमान  यदि  हमें  कोई  खरीदार  मिले  तो  हमें
 हमें

 इसका  निर्यात  करना  चाहिए

 अर  विदेशी  मुद्रा  अजित  करनी  चाहिए

 श्री  ato  ato  नायक  मंत्रालय  के  प्रतिवेदन  में  कहा  गया  है  कि  भारत  का

 क्षा  व्यय  कुल  राष्ट्रीय  राय  का  तीन  या  चार  प्रतिशत  हमारे  जैसे  गरीब  देश  के  लिए
 इस  व्यय के  लिए  कोई  औचित्य  नहीं  हमारा  वर्तमान  रक्षा  बजट  2,000  करोड़  रुपये

 से  भी  ऊपर  का

 विश्व  की  वर्तमान  स्थिति  के  संदर्भ  में  एशियाई  सामूहिक  सुरक्षा  व्यवस्था  का  प्रश्न

 बहुत  ही  महत्वपूर्ण  wit  संगत  इस  व्यवस्था  से  पिछले  25  वर्षों  में  विश्व  के  अनेक

 भागों  को  लाभ  इस  पर  गम्भीरता  से  विचार  किया  जाना  चाहिए  ।  लगभग  50,000

 करोड़  रुपय  की  कुल  राष्ट्रीय  का  14  या  15  प्रतिशत  भाग  रक्षा  व्यवस्था पर  व्यय

 करना  हमारे  जसे  गरीब  देश  के  लिए  एक  बहत  बड़ा  त्याग

 हमारी  सेना  साम्राज्यवादी  सेना  नहीं  इसका  निश्चित  उद्देश्य है  wie वह  है  देश  की

 सीमाओं  की  रक्षा  करना  ।  हमारी  सीमाएं  प्राकृतिक  उत्तर  में  हिमालय  1INs WIe  शेष  भाग  में

 3,500  मील  लम्बा  समुद्री  तट  हमारी  रक्षा  करता  है  ।  हमारी  भौगोलिक  स्थिति ऐसी  है  कि

 काफी  सीमा  तक  प्रकृति  ने  ही  हमारी  रक्षा  की  व्यवस्था  कर  रखी  है  ।  इसलिए इन  तथ्यों

 के  ग्रां धार  पर  इतना  अधिक  रक्षा  व्यय  के  लिए  हमारे  पास  कोई  श्रौचित्य  नहीं

 सामरिक  अध्ययन  के  निदेशक  के  अनसार  अप्रैल  1971  के  बाद  पश्चिमी  aa  पर

 एक  तरह  से  पाकिस्तान के  हमारी  सेन्य  शक्ति  बराबर  ही  रही  फिर  भी

 पाकिस्तान  की  सैन्य  शक्ति  भारतीय  सैनिक  शक्ति  से  कुछ  श्रेष्ठ  ही  यदि  यह  तथ्य  है

 तो  रक्षा  मंत्रालय  ने  हमारे  पश्चिमी  क्षेत्र  को  कौर  मजबूत  बनाने  के  लिए  क्या  कार्यवाही

 की

 हमारी  समुद्री तट  सीमा  3,500  मील  लम्बी इसके  लिए  इस  समय  हमारे  पास

 तीन  नौसेना  कमान  हैं  जो  कि  कम  हमें  यह  संख्या  बढ़ाकर  पांच  कर  देनी  चाहिए  ।

 बम्बई  कौर  कोचीन  के  बीच  एक  कमान  स्थापित  करना  उचित  होगा  ।  में  इसके  लिए  art

 पत्तन  का  सुझाव  यह  इस  प्रयोजन  के  लिए  एक  आदर्श  स्थान  है  ।

 अभी  हाल  ही  में  कुछ  राजनीतिज्ञों  ने  रक्षा  कर्मचारियों  के  बारे  में  टिप्पणियां  की  हैं  ।

 सेना  से  at  जमीर  के  मुताबिक  areal  का  पालन  न  करने  का  आह्वान  किया  गया  है  ।

 इस  प्रकार  का  आह्वान  सेना  को  विद्रोह  करने  के  लिए  उकसाने  के  अलावा  कुछ  नहीं  क्या

 मैं  मंत्री  जी  से  जान  सकता  हूं  fe  इस  प्रकार का  आह्वान  संवैधानिक या  कानूनी  दृष्टि

 से  अपराध नहीं  सरकार  ने  स्थिति  से  निपटने  के  लिए  क्या  किया  है
 ?

 Shri  Panna  Lal  Barupal  (Ganganagar):  Fortunately  or  unfortunately  I  had  been in  the  army,
 J  have  the  experience  of  the  difficulties  faced  by  soldiers.  I  suggest  that  a  road  from  Delhi  to

 Ganganagar  via  Sirsa  be  provided  for  the  use  of  defence  forces  as  the  existing  road is  very  narrow.

 Trucks,  tanks  and  heavy  vehicles  cannot  ply  on  it.  Also  the  broad  Gauge  line  which  terminates  at

 Ganganagar  should  be  extended  to  Bikaner,  whatever  be  the  cost  It  is  essential  to  extend  it

 keeping  in  view  the  defence  needs
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 क  ee

 Our  jawans  p  osted  in  ठीक  amd  ड्ज्श आटा  a  erent  deal  of  hardships
 and  difficulties  in  Summer  because  of  hot  winds  and  dust  storms.  These  jawans  have
 not  been  given  the  facilities  available  to  their  counterparts  posted  in  NEFA  and  Ladakh.

 ‘Some  facilities  should  be  given  to  them.  Underground  water  tanks  should  be  provided  so  that
 cold  water  is  available  to  our  jawans.  The  Bikaner-Srikolayat  line  should  be  extended  to  Falodi
 which  will  be  in  the  interest  of  our  defence  needs.

 > e  कि  राज  हम  परम्परागत  शस्त्रास्त्रों 1 |  एस०  एस०  बनर्जी  :  यह  सत्य

 के  मामले  में  आत्मनिर्भरता की  स्थिति  को  प्राप्त  कर  गये  हैं  जबकि  पाकिस्तान  acd  सभी

 रक्षा  की  वस्तुएं  विदेशों  से  खरीदता  आयुध  कारखाना  कौर  अनुसंधान  कारखानों में  काम

 करने  वाले  जो  रक्षा  उत्पादन  के  मामले  में  आत्मनिर्भरता  की  स्थिति  को  प्राप्त  करने

 में  हर  सम्भव  उपाय  कर  रहे  बधाई  के  पात्र  उनमें  सन्तोष  प्रौर  रोप  की

 भावना  पैदा  नहीं  होने  देनी  चाहिए  तथा  रक्षा  बजट  में  और  वृद्धि की  जानी  चाहिए  हमें

 देश  में  युद्ध  का  भय  व  वातावरण  पैदा  नहीं  करना  चाहिए
 ।

 श्री  भुट्टो  यह  जानते  हैं  कि  हम

 पाकिस्तान  का  मुकाबला  करने  के  लिए  काफी  मजबूत  ह  ।  ae  सौभाग्य  का  विषय  है  कि  रक्षा

 मंत्री  ने  हाल  में  न  केवल  सशस्त्र  सैनिकों  को  अपितु  गर-सैनिक  कर्मचारियों  को  भी  रक्षा

 उत्पादन  में  अ्रधिक  वृद्धि  करने  का  arg  किया  है  ।  प्रत्येक  कारखाने  में

 उत्पादन  बढ़ा  है  प्रो  बढ़  रहा  लेकिन  रक्षा  उत्पादन  के  विभिन्न  कारखानों  में  समन्वय

 स्थापित  करने  की  श्रावश्यकता  रक्षा  उत्पादन  बोर्ड  में  रक्षा  कर्मचारियों  को  भी  शामिल

 किया  जाना  मंत्री  जी  को  इस  में  फेडरेशन  का
 एक  प्रतिनिधि  wave  लेना  चाहिए  ।

 रक्षा  कर्मचारियों  की  विभिन्न  मांगों  के  सम्बन्ध  में  वित्त  मंत्रालय  ने  aaa  ग्रा योग  की

 सिफारिशें  पिछले
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 महीनों  से  स्वीकार  नहीं  कीं  मंत्री  जी  को  इस  मामले  में  वित्त  मंत्री

 से  विचार  करना  चाहिए  ak  ag  सुनिश्चित  करना  चाहिए  कि  उजरती  art  करने  वाले

 कर्मचारियों को  हानि  न  पहुंचे

 रक्षा  कर्मचारियों  के  लिए  वर्गीकरण  न्यायाधिकरण  के  बारे  में  जब  रक्षा  मंत्रालय  ने

 हमारा  सुझाव  मंजूर  कर  लिया  तो  कार्मिक  विभाग  ने  दूसरा  सुझाव  पेश  किया  कि  इससे  रेल

 और  डाक-तार  कर्मचारियों पर  प्रभाव  पड़ेगा  att  इसलिए इस  पर  समग्र  रूप  से  विचार

 किया  जाना  कामिक  विभाग  इस  मामले  में  बीच  में  क्यों  पड़ा  मंत्री  जी  को

 इसकी  जांच  करनी  चाहिए  प्रौढ़  यह  देखना  चाहिए  कि  वर्गीकरण  न्यायाधिकरण  झपना  कार्य

 सुचारु रूप  से  करे

 रक्षा  एकक  उत्पादन  इकाइयां  बोनस  के  भुगतान  के  मामले  में  यह  एक  विभागीय

 उपक्रम  है  ।  हिन्दुस्तान  एयरोनाटिक्स  लिमिटेड  के  कमेंचारियों  जो  कि  विमानों  का  निर्माण

 करते  बोनस  मिलता  है  क्योंकि  यह  एक  सरकारी  उपक्रम  हैँ  किन्तु  शहरवासी  टैंक  फैक्टरी

 के  कर्मचारियों
 को

 बोनस  नहीं  दिया  जाता  क्योंकि  यह  एक  विभागीय  उपक्रम  aa  समय

 a  गया  है  कि  इन  कर्मचारियों  को  प्रोत्साहन  के  तौर  पर  बोनस  दिया  चाहिए  क्योंकि

 इन  दोनों  उपक्रमों  में  कोई  भ्रातृ  नहीं

 1960
 की  हड़ताल के

 डाक-तार
 कौर  रक्षा  विभागों  की  स्थायी  समझौता

 मशीनरी  समाप्त  कर  दी  गई  हड़ताल  के  बाद
 जब

 वार्ता  आरम्भ  हुई  तो  यह  व्यवस्था

 स्थापित  की  गई  पर  रक्षा  कर्मचारियों  को  इससे  फिर  भी  वंचित  रखा  गया  ।  यह  व्यवस्था

 फिर से  आरम्भ की  जानी  ताकि  सभी  मामले  शान्तिपूर्ण ढंग  से  हल  किये जा  सकें
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 द

 आयोग  ने  रेल  ate  डाक-तार  विभाग  में  विद्यमान  ऐसे  पदों  के  लिए  जो  कि

 रक्षा  विभाग  में  भी  विद्यमान  ऊंचे  वेतनमान  निर्धारित  किये  हैं  पर  रक्षा  विभागों  को  उन्हीं

 पदों  के  लिए  कम  वेतन  रखा  गया  मंत्री  जी  इस  पर  विचार  करें  कौर  उन्हें  थी  बही
 वेतनमान दें  जो  रेल  कौर  डाक-तार  विभाग  को  दिये  गये  यह  मामला  वर्गीकरण

 घिकरण  को  सौंपा  जाना  चाहिए  ate  निपटाया  जाना

 शंकर  समिति  ने  स्वेसम्मति  से  सिफारिश  की  थी  कि  औद्योगिक  शौर  गेर-प्रौद्योगिक

 कर्मचारियों  में  भेद  नहीं  किया  जाना  चाहिए  ।  सामाजिक  मदों  के  अलावा  अन्य  भा  को भी  दूर

 किया  जाना  चाहिए  ।

 वास्तविक  मजदूर  सब  गतिविधियों  में  लगे  कर्मचारियों  को  उत्पीड़ित  किया  गया  है

 उन्हें  सेवा  से  हटा  दिया  गया  इस  विषय  पर  हमें  नये  सिरे  से  विचार  करना  चाहिए  ।

 अनुरोध  करूंगा  कि  श्री  मि  at  श्री  स्वर्ण  सिंह  फैडरेशन  के  प्रतिनिधियों  क  साथ

 बैठकर  इन  मामलों पर  निर्णय  a

 अ्यध  कारखानों  तथा  wa  स्थानों  पर  रक्षा  कर्मचारियों  की  क्वार्टरों  के  मामले  में

 दशा  शोचनीय  एम०  ई०  एस०  के  कर्मचारी  सम्पूर्ण  सेना  के  लिए  क्वार्टरों  का
 निर्माण

 ही  क्वार्टर नहीं  मिलते  ।
 ्य < इन  क्मेंचारियों को  क्वाटर  मिलने  चाहिएं ।  इन्हें करते  हैं  पर  उन्हें

 बध  क्वाटर  बनाने  के  लिए  ठेका  दिया  जाना  चाहिए  ।

 हमारी  कौर  दोनों  फैडरेशनों  ने  मिलकर  अनुरोध  किया  है  कि  कैन्टीन  कर्मचारियों

 को  केन्द्रीय
 कर्मचारी  माना

 जाना  लेकिन  एसा  नहीं  किया  गया  मंत्री  जी मैंने

 जो  महे  उठाए  हैं  उनका  उत्तर  al  उनको  अपने  सहयोग  का  स्राश्वासन  देता  हू  ।

 Shri  Vishwanath  Roy  (60118)  :  The  Indian  soldier  ranks  first  from  the  view,point  of  Chivalry
 and  sacrifice,  but  his  needs  are  not  much  for  want  of  funds.  We  are  still  backward  in  matters  of

 defence  hardwares  compared  to  those  available  with  the  U.S.A.  and  Soviet  Russia  No  doubt

 we  have  made  tanks,  jets  and  other  arms  that  have  fought  American  arms.  The  Defence  Min

 stry  should  be  allocated  the  funds  they  require.  Even  if  they  need  more  funds  their  demand  must

 be  accepted.  The  U.S.A.  has  resumed  armed  supply  to  Pakistan  This  has  proved  a  dange

 to  our  security.  To  counter  this,  the  demand,  cf  the  Ministry  should  be  augmented

 The  defence  production  has  increased  by  several  hundred  times  since  the  last  Chinese  agres-

 sion,  but  still  our  borders  are  not  so  secured  as  they  should  be.  China  has  constructed  a  road

 upto  Kathmandu  which  has  endangered  our  security  on  the  northern  borders.  Therefore  the

 means  of  defence  on  the  Northern  borders  and  the  adjoining  areas  should  be  strengthened.  At

 the  same  time  arrangements  should  be  made  for  the  security  of  the  region  between  Gauhati  and

 Amritsar  on  our  northern  borders,

 सभापति  महोदय  :  माननीय  सदस्य  अपना  भाषण  कल  जारी  रखें  ।

 तत्पश्चात  लोक  सभा  17  197  vpas
 1277  न  1897  मध्याह्न

 11  बजे  तक  के  लिए  स्थगित  हुई  ।

 The  Lok  Sabha  then  adjouraed  till  eleven  of  the  Clock  एस  -  10501.0  {pril  17  1975/Chaitra

 ae  et  ae  काणा
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